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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 निधन  सम्बन्धी  उल्लेख

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  श्री  अवधेश्वर  प्रसाद  सिंह  के  दुःखद  निधन  की

 सूचना  सभा  को  देनी  है  जो  अन्तरिम  संसद  तथा  1950-56  के  दौरान  प्रथम  लोक  सभा  के  सदस्य  थे

 और  उन्होंने  बिहार  के  मुजफ्फरपुर  पूर्व॑  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  1956  में  वह  राज्य

 सभा  के  लिए  चुने  गये  और  1976  तक  उस  सभा  के  सदस्य  रहे  ।

 श्री  सिंह  पेशे  स ेकिसान  थे और  उन्होंने  कृषकों  और  मजदूरों  की  समस्याओं  में  शहरी  रुचि

 ली  ।

 वह  एक  पुराने  स्वतन्त्रता  सेनानी  थे  और  उन्होंने  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया
 तथा  जेल  गए  ।  उन्होंने  1932-33  में  सविनय  हरिजन  उत्थान  और  मन्दिर  प्रवेश  आन्दोलनों  में
 भी  भाग  लिया  ।

 वह  एक  प्रसिद्ध  तथा  समर्पित  सामाजिक  फार्यकर्ता  थ ेऔर  कई  संस्थाओं  से  विभिन्‍न  रूपों  से  जुड़े
 थे  ।

 वह  एक  योग्य  सांसद  थे  और  उन्होंने  सभा  की  कार्यवाही  में  गहरी  रुचि  ली  तथा  उसमें  बहुमूल्य
 योगदान  दिया  ।  नि

 श्री  अवधेश्वर  प्रसाद  सिंह  27  1989  को  82  वर्ष  की  आयु  में  स्वर्ग  सिधार  गए  ।

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरी  संवेदना  व्यक्त  करते  हैं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  शोक
 सन्तप्त  परिवार  को  संवेदना  संदेश  भेजने  में  सभा  मेरे  साथ  है

 मृतक  के  सम्मान  में  सभा  थोड़ी  देर  के  लिए  मौन  खड़ी

 तत्पश्चात्‌  सदस्यगण  थोड़ी  देर  के  लिए  मोत  खड़े  रहे  ।

 पे  ।
 फे  प्रयोग  पर  नियन्त्रण  संबंधी  संयक्‍त  राष्ट्र  निधि
 को  सहायता-प्राप्त  परियोजनाएं

 *861,  श्रो  श्रीहरि  राव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :
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 नशीले  पदार्थों  के  अक्लोक  पर  निप्न्‍ल्त्रण  संयुक्त  राष्ट्र  निधि  की  सहायता  से  देश

 मे ंकार्ग्रान्द्रित  की  जाते  बाली  परियोजन्यव्यें का  ब्यौरा  और  *

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्करयन  में  कोन्छुकोने से  स्वयंसेवी  संगठन/एजेन्सियां  सम्मिलित  हैं
 तथा  इनका  कितना  योगदान  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  एक
 विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 नशीले  ओषध-द्ब्यों  के  दुरुपयोग  पर  नियन्त्रण  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  निधि  एन०
 ०  डी०  ए०  ने  भारत  सरकार  के  साथ  17  1988  को  हुए  एक  करार  में  नशीले

 ओषध-द्वव्यों  के  दुरुपयोग  के  निवारण  के  कार्य  के लिए  20  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  सहायता  देने

 वृचन  दिया  यह  राशि  5  वर्षों
 की

 अबधि  में  खच॑  की  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न

 क़ाग्रंकलापों  के  लिए  आवंटव  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 नह

 अमरीकी  छालर

 :  1.  नशीले  औषध-द्रष्यों  के  अवेध  ब्यापांर  के  विरुद्ध  किए  7.50
 जाने  वाले  उपायों  को  सुदृढ़  बनाए  जाने  के  लिए

 .2.  स्वापक  ओऔषध-ब्रब्य  पणेैक्षण  प्रयोगशालाओं  0.30
 री  आधुनिकीकरण  भओ,्रोर  >  हें:कारगर  बनाने  के  लिए

 3.  अफोम  के  बंध  उत्पादन  पर  नियन्त्रण  को  सुदृढ़  3.50
 बनाने  के  लिए

 4.  नशीले  औषध-द्रब्यों  पर  उसके  निवारण  5.35
 और  उपचार  संबन्धी  उप्रायों  के  लिए

 5.  नशीले  औषध-द्रब्यों  के  व्यसनियों  के  पुनर्वास  और  2.50

 उन्हें  समाज  की  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए

 6.  शिक्षा  और  सूचना  के  जरिए  नशीले  औषध-द्रव्यों  के  0.35
 दुरुपयोग  की  रीक-थाम  करने  के  लिए

 ०-5."

 20.00

 दो  स्वयंसेवी  संगठनों  अर्थात  ओपियम  डीएडिक्शन  ट्रीटमेंट  ट्रेनिंग  एण्ड  रिससे
 जोधपुर  तथा  दिल्ली  के  को  वित्तीय  सहायता  कै  लिए  चुना  गया  ओपियम  डीएडिक्शन
 ट्रीटमेंट  ट्रैनिग  एण्ड  श्सि्स  यूनिट  कऋोधपुट  को  नशीले  ओषध-द्रश्यों  के  दुरुपयोग  के  क्षेत्र  में  समाज  में
 जागरूकता  पैदा  ब्णसनियों  के  उपचार  ओर  पुनर्वास  सम्बन्धी  कार्यंकलापों  के  लिए  पांच  वर्षों  की
 अवधि  में  4,50,000  अमरीकी  डालर  मिलेंगे  ।  दिल्ली  के  को  नथीले  ओषध्नब्यों  के

 है
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 योग  के  विरुद्ध  समाज  में  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  नशीले
 औषध  द्रब्यों  के  दुरुपयोग  पर  नियन्त्रण

 के  क्षेत्र  मे ंथिएटर  और  मृक-अभिनय  करने  वाले  कलाकारों  को  प्रशिक्षण  देने  सम्बन्धी  उसके  कार्यकलापों
 के  लिए  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  80,000  अमरीकी  डालर  दिए  जाएंगे  ।

 श्री  श्रोहरि  राव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  अपने  जबाव  में  कहा  है  कि  नशीले
 द्रव्यों  के  अवैध  व्यापार  के  विरुद्ध  किए  जाने  वाले  उपायों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  7.5  मिलियन  डालर
 आवंटित  किए  गए  अक्सर  यह  बात  समाचार  पत्रों  में  आती  रहती  है  कि  नशीले  औषध  द्रव्यों  को
 अवध  व्यापार  पाकिस्तान  से  बहुत  अधिक  होता  है  |  पाकिस्तान  से  भारत  में  नशीले  पदार्थों  विशेष  तौर
 पर  गांजा  तथा  अफीम  की  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कदम  उठाये  गए  हैं  ?  कितनी  धनराशि
 खर्च  की  गई  है  और  इस  उद्ं  श्य  हेतु  किन  एजेंसियों  को  नियुक्त  किया  गया  है  ?

 श्री  ए०  के०
 पांजा  :  प्रश्न  का  पहला  भाग  इस  प्रश्न  से  नहीं  परन्तु  जहां

 तक  भारत-पाक  सीमा  का  सम्बन्ध  हमने  मादक  द्रव्यों  के  अवध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  कई  कदम
 उठाए  भारत-पाक  सीमा  पर  सीमा  सुरक्षा  बल  का  नियन्त्रण  है  ओर  स्वापक  ओषध  निरोधक
 कर्मचारी  तथा  सीमा  शुल्क  कमंचारियों  सहित  कुछ  अन्य  एजेंसियां  भी  प्रवेश  के  विशेष  स्थानों  पर
 चौकियां  हैं  जहां  नियमित  रूप  से  जांच  होती  है  और  सीमा  क्षेत्र  व्यापक  होने  के  नाते  स्थिति  को  नियंत्रण
 में  रखने  हेतु  स्थानीय  पुलिस  की  सहायता  भी  ली  जाती  भारत  तथा  पाक़िस्तान  से  जानकारी  के
 आदान-प्रदान  हेतु  हमने  परस्पर  गुप्तचर  विभाग  भी  स्थापित  किए  हैं  ओर  वे  भी  हमें  सहायता दे  रहे  हैं  ।
 जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  20  मिलियन  अमरीकी  डालर
 दिए  गए  हैं  जो  17  1988  को  भारतीय  मुद्रा  में  27  करोड़  रुपए  के  बराबर  हैं  ।  हमारा  वर्ष  कलेंडर
 वर्ष  में  शुरू  होता  वित्त  वर्ष  से  नहीं  ।  उस  धनराशि  में  से  इस  वर्ष  के  लिए  6.90  करोड़  रुपए  रखे
 गए  कंट्रोल  ब्यूरोਂ  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  कुछ  सहायता  दी  जा  रही  है---'नारकॉटिक
 कंट्रोल  ब्यूरोਂ  की  स्थापना  पहले  ही  की  जा  चुकी  अतिरिक्त  सहायता  अपराध  बिज्ञान
 विज्ञान  और  प्रशिक्षण  को  दी  जाएगी  ।  कंट्रोल  ब्यूरोਂ  को  2.20  करोड़  रुपए  आवंटित  किए
 गए  न्यायिक  प्रयोगशालाओं  विज्ञान  तथा  प्रशिक्षण  के लिए  26  लाख  रुपये  आबंटित  किए  गये
 नारकॉटिक  जो  स्थापित  किया  गया  क ेलिए  58  लाख  रुपए  आबंटित  किए  किए

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  के  लिए  20  लाख  रुपये  दिए  गए  स्वास्थ्य  मंत्रालय  नशीली  दबाओं  के
 शिकार  लोगों  की  देखभाल  के  लिए  2.27  करोड़  रुपए  दिए  गए  कल्याण  मंत्रालय  के
 परामर्श  तथा  अन्य  केन्द्र  खोलने  के  लिए  1.37  करोड़  रुपए  दिए  गए  कुल  घनराशि  6,90  करोढ़
 रुपये  आवंटित  की  गई

 श्री  श्रीहरि  राव  :  विद्यार्थियों  में  नशीली  दवाओं  की  आदत  को  रोकने  के  लिए  क्या  सरकार
 विश्वविद्यालय  परिसर  तथा  छात्रावासों  में  छात्र  सतकंता  प्रकोण्ठ  गठित  करने  हेतु  कदम  उठ्ययेगी  ?
 हैदराबाद  में  उसमानिया  विश्वविद्यालय  की  भांति  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  ऐसे  प्रकोष्ठ  पहले  द्वी  स्थापित
 कर  दिए  गए  क्‍या  सरकार  इन्हें  प्रोत्साहन  देगी  ?

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  जी  श्रीमान्‌  ।  जहां  कहीं  विद्यार्थी  हैं  विशेष  तौर  पर  स्वयंसेवी  संगठनों
 में  हम  हैं  प्रोत्साहन  दे  रहे  यदि  कोई  ऐसा  प्रकोष्ठ  है  जो  पहले  से  ही  बिश्वविद्यालस  द्वारा  मान्यता
 प्राप्त  हो  अथवा  सम्बन्धित  विभाग  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  हम  उन्हें  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं  ।  आपने
 समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  होगा  कि  वे  पहले  से  ही  कार्य रत  वे  जलूस  निकाल  रहे  हैँ  तथा  अंपने  क्षेत्रों  में
 ग्रोष्ठियां  आयोजित  कर  रहे  हैं  और  हम  उनकी  सहायत  हे

 ः
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 भी  बद्धि  चन्द्र  जेन  :  अध्यक्ष  अफीम  का  उत्पादन  हो  रहा  विशेष  तौर  गौर  से  मध्य

 प्रदेश  में  और  कोटा  में  अवैध  उत्पादन  होता  है  ।  किसान  जो  सीमा  निर्धारित  करते  उससे  अधिक

 उत्पादन  करते  हैं  और  फिर  वह  अफीम  हमारे  क्षेत्रों  जेसलमेर  और  जोधपुर  आती

 इसको  रोकने  के  लिए  कोई  भी  विशेष  व्यवस्था  नहीं  है  ।  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  आप  विशेष  व्यवस्था

 जिससे  अफीम  का  अवध  उत्पादन  रुके  और  जो  किसान  सीमा  से  अधिक  उत्पादन  करते  उन  पर

 कुछ  प्रतिबन्ध  हो  सके  ?  इसके  कारण  स्थिति  यह  पैदा  हो  रही  है  कि  अफीम  हमारे  क्षेत्रों  में  भा  रहा  है  और

 उसका  बहुत  उपयोग  हो  रहा  बहुत  ज्यादा  सेवन  करते  इसके  उपचार  के  सम्बन्ध  में  गया  वालन्द्री
 आर्गेनिजेशन  काम  कर  रही  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  आए  हैं  ?

 ]

 श्री  ए०  के०  धांजा  :  केवल  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लेखित  क्षेत्र  में  ही  नहीं  बल्कि  केरल
 में  भी  हमने  गांजे  की  अवंध  खेती  को  नष्ट  करने  हेतु  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  किया  था  तथा  हमने  बपने

 उद्देश्य  में  कामयाब  हुए  थे  ।  इसके  समस्त  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  समस्या  का
 धान  करना  होगा  ।  किसान  आसान  नकद  फसलें  उगाने  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।  अतः  समस्या  को  निचले

 स्‍तर  पर  ही  हल  करना  होगा  ।  जब  तक  हम  किसानों  को  उगाने  के  लिए  फसल  का  सुझाव
 नहीं  देते  तब  तक  हम  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकते  ।  हमने  क्रृषि  मंत्रालय  के  साथ  समन्वय
 स्थापित  किया  है  ताकि  किसानों  को  बीजों  के  रूप  में  कुछ  सहायता  दी  जा  सके  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  कुछ  मुआवजा  दिया  जा  सके  ।

 री  ए०  के०  पांजा  :  जी  मुआवजा  नहीं  परन्तु  उन  क्षेत्रों  मे ंकोई  वंकल्पिक  फसल  पैदा
 करभी  होगी  ।  अन्यथा  भी  हमने  वंघ  खेती  क्षेत्र  को सीमित  कर  दिया  हम  धीरे-धीरे  लाइसेंसशदा
 क्षेत्र  में  भी  इस  खेती  को  कम  कर  रहे  हैं  क्योंकि  अभी  यदि  हम  लाइसेंस  देना  बिल्कुल  बन्द  कर  देते  हैं  तो
 यह  किसामों  के  लिए  लाभकारी  नहीं  होगा  और  वे  इसकी  अवेध  रूप  से  खेती  हम  अफीम
 की  बैध  खेती  को  भी  चिकित्सा  उद्देश्यों  तक  ही  सीमित  कर  रहे  हैं  ।  अवैध  खेती  को  रोकने  के  लिए  हमने
 संवेदनशील  क्षेत्रों  मे ंनिगरानी  शुरू  कर  दी  है  ताकि  हमें  सूचना  मिल  हमने  राज्य  सरकारों  की
 मदद  ली  है  जैसाकि  हमने  मणि5र  में  तथा  केरल  में  किया  है--और  भारी  मात्रा  में  गांजे  की  अवध  खेती
 को  मष्ट  क्रिया  है  ।

 ]

 श्री  बालकथि  बेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  वित्त  वित्त  मंत्री
 जी  कहँना  चाहता  हूं  कि  वे  जब  भी  मध्य  प्रदेश  के  संदर्भ  में अफीम  की  बात  करते  तो  मूलतः  मंदसौर  जिले
 पर  उनकौ  ध्यान  जाता  किसानो  का  पट्टा  सरकार  झितना  छोटा  कर  सकती  वह  इस  साल  उसने
 कर  दिया  ओर  अब  10  आरो  ने  बड़ा  पट्टा  किसी  के  पास  नहीं  है  और  उससे  कम  ही  है  ।  मैं  माननीय
 मंत्री  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  के  हिस्सों  गये  सेशन  में  हमने
 इसके  बारे  में  कहा  जहां  अवेध  अफीम  की  खेती  होती  इस  बार  कई  हेक्टेयर  में  उस  अवध  खेती
 को  नष्ट  कर  दिया  है  ।  मंदसोर  जिले  में  अवंध  ख्वेती  नहीं  होती  है  और  अवंध  खेती  जहां  होती  उसका

 का  सारे  ख़मियाजा  हमारे  किसानों  को  भुगतना  पड़ता  है  और  जो  वंध  खेती  करता  उस  पर
 आपका  गुस्सा  चलता  रहता  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 4
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 के  पास  कोई  ऐसी  योजना  है  जिसके  आधार  पर  इस  खेती में  काम  करने  वाले  जितने  मजदूर  जिनकी

 मजदूरी  कम  हो  गई  उनको  कम्पेन्सेट  किया  जा  सके  ।  क्या  कोई  आपके  पास  ऐसी  प्लान
 योजना  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ।  पट्टेदारों  की  तो  आप  हिमायत  कर  लेंगे  लेकिन  प  पटूटे  में  काम
 करने  वाले  भमिहीन  मजदूरों  के  लिए  आपके  पास  कोई  योजना  है  ।  मंदसौर  जिले  में  33  लाख  के  करीब
 परिवार  इस  काम  में  लगे  हुए  उनके  लिए  कोई  योजना  आपके  पास  है  ताकि  हम  उनसे  बात  कर  सकें
 कि  सरकार  आपके  हितों  का  ध्यान  इस  प्रकार  रख  रही  है

 ]

 ओर  ए०  के०  पांजा  :  अवैध  खेती  के  लिए  मुआवजा  देने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 आ  बालकथि  जे  यह  मुआवजा  देने  का  मामला  नहीं  है  ।

 जो  भूमिहीन  मजदूर  काम  करते  उन  मजदूरों  को  आप  क्या  विकल्प  दे  सकते
 ]

 करो  ए०  के०  पांजा  :  जंसाकि  प्रथम  प्रश्न  के  जबाव  में  मैंने  कहा  है  कि  हमें  इस  समस्या  का
 समाधान  निचले  स्तर  पर  करना  होगा  ।  उन  क्षेत्रों  मे ंकोई  वंकल्पिक  फसल  उगानी  होगी  परन्तु  यह  काम
 एक  दिन  में  तो  नहीं  हो  सकता  ।  यह  देखने  के  लिए  कि  किस  तरह  की  वेकल्पिक  फसल  की  खेती  वहां

 क्री  जा  सकती  भूमि  का  ठीक  प्रकार  अध्ययन  करना  होगा  ।  गाजीपुर  तथा  नीमप  क्षेत्रों  में
 ही  कठिनाई  है  ।  हमने  लाइसेंस  देने  की  क्षमता  कम  कर  दी  है  ।  सरकार  किसानों  की  समस्या  से  पूर्णतया

 भिज्ञ  है और  एक  मात्र  समाधान  वहां  बकल्पिक  फसल  पैदा  करना  है  |  हमने  यह  मामला  कृषि  विभाग  के
 साथ  उठाया  है  ।

 श्रो  सी०  पो०  ठाक्र  :  नशीली  दवाओं  के  आदी  लोगों  की  संख्या  में  बहुत  अधिक  वृद्धि
 हो  रही  क्या  सरकार  इस  तरह  के  लोगों  के  इलाज  तथा  पुनर्वास  के  लिए  कम  से  कम  एक  केन्द्र

 खोलने  का  विचार  रखती  है  क्योंकि  इसकी  पुनरावृत्ति  एक  आम  बात  यदि  सभी  राज्यों  में  नहीं  तो
 कम  से  कम  ऐसे  राज्यों  में  केन्द्र  खोले  जाएं  जो  इससे  बहुत  अधिक  प्रभावित  बिहार  राज्य  में  भी

 हम  देखते  हैं  कि  नशे  के  आदी  लोगों  की  संख्या  बढ़  रही  हैँ  परन्तु  बहां  ऐसा  कोई  केन्द्र  नहीं  है  ।

 थ्रो  ए०  के०  पांजा  :  देश  में  पहले  ही  कई  केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं  और  इनकी  पूरी  सूची
 मेरे  पास  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  पूरी  सूची  द ेसकता  यह  तिथिवार  नहीं  यह
 यूथ  मोबिलाइजेशन  फार  नेशनल  एडवांस  में  बुद्ध  में  यह  पटना  में
 परामर्श  केन्द्र  के  रूप  में  स्थापित  की  गई  थी  ।

 जहां  तक  स्वयंसेवी  संगठनों  के  कार्यकरण  का  सम्बन्ध  बिहार  में  ऐसे  तीन  परामश  केन्द्र

 झो  सो०  पो०  वे  केवल  कागजों  पर  ही  हैं  ।

 श्री  ए०  के०  पांजा  :  यदि  वह  कहते  हैं  कि  ये  केक्ल  कागजों  पर
 ही

 हैं  तो
 उन्हें  उस  स्थानों  पर

 जाकर  देखना  चाहिए--मैंने  उस  जगह  का  पता  दे  दिया  है--और  मुझे
 पत्र  लिखना  फिर  वह

 जान  पायेंगे  कि  यह  केवल  कागजों  में  ही  नहीं  है  बल्कि  वास्तव  में  कायंरत



 उत्तरें
 :

 1989

 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  को  स्थापना  में  उद्यसियों  को  समस्याएं

 + 1862.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  की  स्थापना में  उद्यमियों  को  किन-किन  कठिनाइयों का
 सामना  करना पड़  रहा

 कया  सरकार ने  इन  उद्यमियों  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  उनसे  सुझाव  मांगे
 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्थवाही  की  गई  है  न्च्छः

 वाणिज्य  संत्री  दिनेश  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 शत  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  स्थापना  को  सुकर  बनाने  तथा  उनको  तुरन्त  अनुमोदन
 प्रदान  करने  की  सुव्यवस्थित  कार्यंविधि  विद्यमान  एक  ही  स्थान  पर  क्लियरेंस  करने  के  लिए
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  अन्तरमंत्रालयी  अनुमोदन  बोर्ड  आवेदनपत्नों  पर  शोघ्नता  से  कायंवाही  करता  है  तथा
 उन  पर  विचार  करता  अनुमोदित  एककों  को  ग्रीन  कार्ड  जारी  किया  जाता  है  जो  उन्हें
 पनात्मक  सुवधाएं  तथा  प्रचालन  निविष्टियों  प्राप्त  करने  में  वरीयता  प्रदान  करता  ये

 एब्

 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  पूंजीगत  माल  और  उत्पादन  निविष्टियों  का  आयात  कर  सकते  हैं  ।

 2.  अलग-अलग  आवेदकों  द्वारा  समय-समय  पर  सरकार  के  ध्यान  में  विभिन्‍न  मुद्दे  लाए  गए  हैं
 जैसे  निर्यात  बाजारों  में  कड़ी  स्पर्घा  तथा  निर्यात  की  अलाभकारी  नकद  मुआवजा  सहायता  के
 उच्चतर  स्तर  को  बढ़ाने  की  संस्थानों  द्वारा  परियोजना  की  अर्थक्षमता  को  स्वीकार
 नहीं  निश्चित  मूल्य  संवर्धन  प्राप्त  करने  में  स्क्रप  और  अपशिष्ट  माल  को  बेचने  की

 बिजली  की  उपलब्धता  में  अन्य  अवस्थापनात्मक  कुछ  कच्चे  मालों  के
 खनन  पट्ट  नहीं

 3.  इन  मुद्दों  को  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  की  सम्बन्धित  एजेंसियों  के  साथ  उठाया  जाता
 सरकार  ने  उद्योग  से  प्राप्त  सुझावों  को  ध्यान  में  रखकर  योजना  को  फिर  मजबूत  भी  किया  है  ताकि
 उसकी  कार्यक्षमता  को  बेहतर  बनाया  जा  सके  ।  अलग-अलग  एककों  की  समस्याओं  का  पता  लगाने  तथा
 उन्हें  मोके  पर  हल  करने  के  बाणिज्य  मन्त्रनलय  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  और  एजेंसियों
 के  सहयोग  से  दिल्ली  में  और  क्षेत्रीय  स्थानों  के  उद्यमियों  के साथ  समय-समय  पर  बंठके  करता  है  ।

 जिजय  एन०  पादिल  :  अध्यक्ष  वक्‍तब्यों  से  पता  चलता  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  या
 लोग  या  कम्पनी  जो  शतप्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों  की  करना  चाहते  हैं  उन्हें  तत्काल  ग्रीन

 कार्ड  मिल  जाएगा  और  वे  छः  मास  या  एक  वर्ष  के  अन्दर-अन्दर  इकाइयां  स्थापित  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु
 हमने  ऐसे  मामले-भी  देखे  हैं  जिनमें  दो  या  तीन  वर्ष  के  पश्चात्‌  ग्रीन  कार्ड  दिए  जाते  हैं  ।  ऐसा  इसलिए
 है  क्योंकि  अन्य  औपचारिकताएं  पूरी  नहीं  की  जा  रही  हैं

 और  उद्योग  मन्त्रालय  तथा  वाणिज्य  मन्त्रालय
 द्वारा  और  निम्न  स्तर  पर  अधिकारियों  द्वारा  भी  बाधाएं  उत्पन्न  की  जाती  हैं  ।
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 इससें  लिखा  है  कि  ऐसे  उद्योगों  अथवा  ऐसे  उद्यमियों  को  श्राथश्िकता  देने
 के  लिए  एक  ही  स्थान

 पर  सभी  सेवाएं  उपलब्ध  की  गयी  हैं  जो  इस  प्रकार  के  कारखाने  अथवा  उद्योग  आरम्भ  क  ह्ते  हैं  ।
 कित  हम  देख  रहे  हैं  कि  विभाग  में  भी  कोई  समनन्‍्वयन  नहीं  कम  से  कम  विभिन्‍न  विभागों  के  बीच
 समन्वर  होना  चाहिए  ,  हो  सकता  है  विभिन्‍न  विभागों  के  मन्त्री  आपस  में  समन्वय  रखते  हों  किन्तु  उनके
 अधिकारी  ऐसी  नहीं  करते  हैं  ।  यह  इन  अधिकारियों  को  मर्जी  पर  निर्भर  करता  मैं  एक  उदाहरण  दे
 सकता  हूं  ।  अमेठी  कपड़ा  इकाई  जो  उत्तर  प्रदेश  के  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जानी
 थी  उसे  डेढ़  वर्ष  पूरब  लाइसेंस  प्राप्त  हुआ  था  ।  उन्होंने  मशीनरी  कितु  य॑ह  इलाहाबाद  के

 शुल्क  अधिकारी  की  अनुमति  के  लिए  बम्बई  की  गोदी  में  पड़ी  वह  कहते  हैं  कि  कारखाने  के  शेड़
 शतप्रतिशत  पूरे  होने  चाहिए  और  तभी  केवल  लदान  या  ढुलाई  की  अनुमति  दी  जाएगी  जबकि  इस  प्रकार
 के  अन्य  मामलों  में  बम्बई  गोंदी  से  कायंस्थल  तक  मशीनों  के  ले  जाने  के  लिए  कांटेदार  तार  काफी  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  उदाहरण  हैं  ।  यह  अधिकारियों  की  पसन्द  पर  निर्भर  करता  वे  इस
 समस्या  का  समाधान  कैसे  करेंगे  ?  बम्बई  गोदी  में  पड़ी  हुई  मशीनरी  का  मूल्य  28  करोड़  रुपये  है

 श्री  दिनेश  सिंह  :  यदि  सदस्य  महोदय  मुझे  इसका  ब्यौरा  देंगे  तो  में  निश्चय  ही  इनक
 करवा  दंगा  ।

 कितु  जहां  तक  उनके  द्वारा  उठाए  गए  व्यापक  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मुझे  शंका  है  कि  उनके  द्वारा
 उठाए  गए  मुद्दे  अत्यन्त  मान्य  हैं  ।  अन्तर  मन्त्रालयी  परामश्शों  के  कारण  बहुत  विलम्ब-होता  है  और  बहुत
 सी  कठिनाइयां  भी  होती  हैं  ।  यह  योजनाएं  उतने  अच्छे  ढंग  से  नहीं  चलती  यह  मेरे  विचार  से

 चलनी  चाहिएं  |  कितु  हम  सारे  समय  इन  मामलों  की  जांच  करते  रहते  यह  योजना  नई  है  ।  यह

 काम  नया  अतः  इसकी  व्यवस्था  में  और  थोड़ा  समय  लग  जाएगा  ।

 भरी  विजय  एन०  पाटिल  :  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  मुख्य
 मन्त्रियों  और  अपने  मंत्रालय  के  बीच  बैठक  का  प्रस्ताव  करेंगे  विशेषकर  उन  इकाइयों  के  लिए  जो  विभिन्‍न
 राज्यों  में  खुल  रही  हैं  ।  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्राथमिकता  की  तुलना  में  औद्योगिक  परिस्थिति  में  क्या  मुख्य

 नाइयां  हैं  जो  इन  निर्यातोन्मुख  इकाइयों  को  दी  जानी  हैं  ?

 क्री  दिनेश  सिह
 :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  का  स्वागत  करता  हम  निश्चय  ही

 मंत्रियों  से  मिलने  का  प्रयास  करेंगे  ।  हमारे  पास  पहले  से  ही  मुख्यमंत्रियों  के साथ  विचार-विमर्श  करने का
 प्रस्ताव  है  जिसमें  हम  निर्यात  के  पूरे  ढांचे  और  इसमें  राज्य  सरकारों  द्वारा  भाग  लेने  पर  चर्चा  करेंगे  ॥

 श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  इन  इकाइयों  के  लिए  उच्च  स्तर  पर  नगद  प्रतिशत  सहायता  की
 निरन्तर  मांग  रही  है  |  वर्तमान  सहायता  क्‍या  है  और  क्‍या  सरकार  इसको  बढ़ाने  के  लिए  तैयार  है  ?

 प्रो०  सथु  इच्छकते  :  नकद  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  है  !

 श्री  विनेश  सिह  :  जहां  तक  मुझे  याद  है  उन्हें  देशी  सीमा-शुल्क  क्षेत्र  में  उपलब्ध  नकद  प्रतिपूर्ति
 सहायता  का  50%  मिलता  है

 ।  उनमें  से  कुछ  लो  वेदन  किया  है  |  कुछ  मामलों पर  मामलेवार
 आधार  पर  तथा  उनकी  आवश्यकताओं  और  विशेषताओं  के  आधार  पर  विचार  किया  किन्तु  मैं
 समझता  हूं  कि  हमने  सामान्य  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  किया
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 गंगा  काबेरी  सम्पर्क  नहर  से  बिहार  को  पानो  को  सप्लाई

 *+863.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  जल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  के  नालन्दा  जिले  को  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  कोई  गंगा  कावेरी  सम्पर्क  नहर
 परियोजना

 यदि  तो  परियोजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इससे  बिहार  के  कौन-कौन से  क्षेत्र
 लाभान्वित  और

 उक्त  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 शो  विजय  कुमार  यादव  :  अध्यक्ष  '**

 क्री  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  यह  तो  अद्भुत  बात  है  कि  गंगा  और  कावेरी  पर  कृष्णा
 मना  कर  रही

 अध्यक्ष  महोदव  :  काम  ऐसा  है  कि  कुछ  भी  कर  सकते  हैं  ।

 क्रो  विजय  कुमार  यादव  :  मंत्री  जी  हमारे  पड़ौसी  हैं  ।

 थी  जगन्नाथ  पटनायक  :  आपस  में  बात  कर  लेना  ।

 करी  विजय  कुमार  याद  :  उससे  कुछ  फायदा  नहीं  हो  रहा  है  सवाल  का  उद्देश्य
 यह  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  नालन्दा  जिले  में  कोई  सिंचाई  की  योजना  है  या  नहीं  और  अगर
 है  तो  उसकी  क्‍या  स्थिति  नकारात्मक  जवाब  मिला  मैं  पहला  सवाल  यह  करना

 चाहता  हूं  कि  गंगा  नदी  से  यू०  पी०  के  अन्दर  जिस  तरह  से  नहर  निकालकर  दक्षिण  के  इलाके  में
 सिंचाई  की  जाती  है  तो  क्‍या  ऐसी  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराधीन  है  जिस  गंगा  नदी
 से  नहर  निकालकर  और  पानी  राजगीर  पहाड़  की  तलहटी  में  ल ेजाकर  और  वाटर  रिजरवायर  बनाकर
 और  उसके  अग्रल-बगल  के  जो  एरियाज  हैं  बिहारश
 अस्थामा  आदि  उसमें  नहर  निकालकर  सिंचाई  की  कोई  योजना  है  क्योंकि  वहां  सिंचाई  का  कोई  दूसरा
 साधन  नहीं  है  और  स्थिति  बहुत  नाजुक  है  ।  अगर  योजना  नहीं  है  तो  क्या  सरकार  इस  पर  बिचार  करेगी
 और  अगर  है  क्‍योंकि  सन  80  से  जब  से  मैं  यहां  आया  बराबर  यह  सवाल  उठा  रहा  हूं  मंत्री
 महोदया  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 अरीमतो  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  अच्छा-खासा  भाषण  दिया  है  और
 इतने  लम्बे  भाषण  में  उनका  प्रश्न  खो  गया  है  ।  जहां  तक  मैंने  समझा  पहले  इन्होने  यह  पूछा
 कि  नालन्दा  जिले  में  क्या  कोई  सिंचाई  की  योजना  है  ।  इन्होंने  यह  भी  कहा  कि  पड़ौसी  हैं  लेकिन  कोई
 मदद  नहीं  मिल  रही  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  नालन्दा  जिले  में  तीन  मुख्य
 सिंचाई  की  परियोजनाएं  हैं  जो  पैमार  और  उडेरा  स्थान  इन  परियोजनाओं  का  जीर्णोद्धार
 स्पेशल  फूड  ग्रेन्स  प्रोडक्शन  प्रोग्राम  के  अन्तगंत  हो  रहा  है  और  भारत  सरकार  इसके  लिए  राशि  दे  रही
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 पहला  सवाल  इनका  हो  गया  है  लेकिन  दोनों  प्रश्न  इन्होंने  एक  ही  बार  कर  दिए  दूसरे  सवाल  की
 पिन-पाइन्ट  करे  तो  मैं  उत्तर  दूंगी

 श्री  विजय  कुमार  बादव  :  मेरा  पहला  सवाल  वही  है  कि  गंगा  नदी  से  नहर  निकांलकर  नालेंदो
 जिले  में  सिंचाई  की  कोई  योजना  है  या  नहीं  ।  े

 श्रीमती  कृष्णा  साहो  :  ऐसा  कोई  योजना  नहीं  इनके  तीन  प्रश्न  हो  गए  .'

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  अभी  तो  दो  ही  हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तो  शुरूआत  है  ।

 )

 श्री  विजय  कूमार  यादव  :  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  पिछले  कुछ  महीनों  में  घोषणा  की  है  कि  जिला
 स्‍तर  पर  परियोजनाओं  को  बनाया  जाएगा  ।  आपने  जिन  योजनाओं  की  चर्चा  की  उसमें  सिंचाई  का
 कोई  काम  नहीं  होता  है  और  वे  सारी  योजनाएं  ठप्प  पड़ी  हुई  जिला  स्तर  पर  जो  बोबमा
 बनाने  की  घोषणा  सरकार  ने  की  है  तो  नालन्दा  जिले  में  इस  तरह  की  कोई  कौन-सी  योजना  बनायी  जा

 रही  है  और  अपर-सकरी  योजना  की  क्‍या  स्थिति  अपरं-सकरी  का  सम्बन्ध  शॉयद  आपके  क्षेत्र  से  प्री
 पड़ता  है  ।  इसकी  हालत  बहुत  खराब  है  |  यह  योजना  अभी  पूरी  नहीं  हुई  इसका  जिक्र  आपने  अपने
 भाषण  में  नहीं  किया  है  ।  इसके  लिए  आप  क्‍या  कर  रही  हैं  ।

 श्रीसतो  कृष्णा  साही  :  मैंने  पहले  भी  बताया  है  कि  इनकी  तीन  योजनायें  भारत  सरकार  के
 द्वारा  राशि  दी  गई  है  और  यह  सिंचाई  की  योजना  है  जिसका  रिनोवेशन  हो  रहा  मैं  बताना
 चाहती  हं  कि  1975  में  एक  प्रस्तावित  गंगा-दामोदर  लिक  योजना  थी  ।  सिंचाई  तथां  जल  परिवहन  के
 लिए  यह  योजना  थी  जो  भोजपुर  और  पटना  में  सिंचाई  की  कोजना  थी  ।  काफी
 मात्रा  में  पम्पिग  के  लिए  ऊर्जा  की  आवश्यकता  पड़ती  इसलिए  यह  योजना  अभी  प्रि-फिजीबिलिटी  स्तर
 पर  राज्य  सरकार  के  पास  ही  विचाराधीन  है  ।  जो  अपर  सक्री  की  बात  कही  वह  इससे  सम्बन्धित
 नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बोलिए  कृष्ण  कृष्ण  जी  कृष्ण  से  सवाल  करें  ।

 थ्री  कृष्ण  प्रताप  सिह  :  सोम  नहर  की  स्थिति  यही  है  जो  बाण  सागर  योजना  की  स्थिति  हुई
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  उसका  उल्लंघन  होने  के कारण  आज  जो  सबसे  पुरानी  महा  योजना  है  बह  बन्द
 होने  की  स्थिति  में  है  ।  इधर  सुनने  में  आया  है  कि  उत्तर  बिहार  ओर  मध्य  प्रदेश  मुख्य  मंत्रियों
 की  बैठक  होने  वाली  है  इस  विषय  पर  विचार  करने  के  लिए  ।  मैं  मन्त्री  महोदया  से  जानना  चाहता

 हूं  कि
 क्या  आप  इसमें  हस्तक्षेप  करेंगी  कि  जो  पुरानी  महा  प्रणाली  है  सोन  उसको  बचाया  जा  सक्के,और
 जमानिया  गंगा  से  पानी  लेकर  शहर  में  डालने  की  योजना  है  जो  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  है  उसकी
 क्या  प्रगति  है  ?

 शोमती  कष्णा  साही  :  जो  इन्होंने  सोन  नदी  के  बारेशभें  प्रश्न  उठाया  यह  इससे  सम्बन्धित  नहीं
 प्रों  की  बँठक॑  होती  रही  हैं  ।  यह  हमारा  काम  है  और  भारत  सरकार  हमे

 ह  आपस  में  तय
 किए

 जायें
 बैठकर  और

 है  ।  लेकिन  मुख्य  मन्दत्रि

 करती  है  इस  हमारी  नीति  भी  है  कि  जो  विवाद  उठते

 उन  पर  कार्यान्वयन  किया  जा

 तारीख  को  इन  तीनों  राज्यों  के  मुख्य
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 और  इस  पर  विचार  होगा  ।  दूसरी  बात  जो  जमानिया के  बारे  में  कही  मैंने  पहले  माननीय  सदस्य  का

 उत्तर  दिया  गंगा-दामोदर  लिंक  के  बारे  इससे  सम्बन्धित  है  और  यह  योजना  प्रि-फिजीबिलिटी
 स्टेज  पर  जो  दो  सौ  पचपन  क्यूसेक  प्रति  सैकिड  गंगा  वाटर  को  जमानिया  कैनाल  में  ले  जाएगी  और
 विभिन्‍न  जिलों  से  गुजरेगी  ।  परन्तु  इस  योजना  पर  विचार  हो  रहा  है  इसलिए इस  पर  अभी  कुछ  नहीं  जा
 सकता  ।

 थ्लो  सो०  पी०  ठाक्र  :  इस  पर  डिसकशन  कराया  क्‍योंकि  यह  बिहार  से  सम्बन्धित  है  और
 काफी  बिहार  इससे  ड्ब  में  आता  है  हर  साल  ।

 ]

 श्री  ई०  अय्यपू  रेह्टी  :  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  जल  संसाधनों  के  80  प्रतिशत  का  उपयोग  नहीं
 होता  है  ?  क्या  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  का  विचार  किया  गया  है  ?  क्या  राष्ट्रीय  ग्रिड  बनाने  के लिए  नवीनतम
 प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  किया  गया  है  ताकि  हम  कम  से  कम  योजना  क॑  अन्त  तक  अपने  जल  संसाधनों
 का  उचित  उपयोग  कर  सकें  ?

 शोमतो  कृष्णा  साही  :  हमारी  जो  राष्ट्रीय  जल  नीति  है  उसके  अन्तरगंत  इण्टर  बेसिन  ट्रांसफर  के
 लिए  प्रोवजिन  है  ओर  इसी  परिप्रेक्ष्य  में  नेशनल  परस्पेक्टिव  प्लान  पर  विचार  हो  रहा

 भो  राम  नगीना  मिश्र  :  गंगा  नहर  जो  नेपाल  होकर  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  को  जाती  है  वहां
 नेपाल  में  एक  बांध  टूट  गया  इससे  हमारे  वहां  पानी  आना  बन्द  हो  गया  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार के  लोगों  में  हाहाकार  मचा  हुआ  है  ।  क्या  आपको  इसकी  जानकारी  है  कि  नहर  टूटी  हुई  यदि  है  तो
 उसकी  मरम्मत  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  हो  रहा  है  ?

 झोमतो  कृष्णा  साही  :  यह  एससे  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 भरी  कुंवर  राम  :  माननीय  अध्यक्ष  कुछ  समय  पहले  स्व०  श्री  के०  एल०  राव  केन्द्र  मे ंऔर
 माननीय  मन्‍्त्री  महोदया  के  पिता  जी  बिहार  के  सिंचाई  मन्त्री  हुआ  करते  उस  वक्‍त  मुकामा  बढ़हिया
 टाल  परियोजना  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  एक  फैसला  लिया  गया  और  उस  विकास  की  योजना  की
 वजह  से  अभी  जो  मूल  प्रश्न  बह  इन्वोल्व  होता  है  ।

 क्रो  विजय  कुमार  यादव  :  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  बिहार  सरकार  ने  कहा  है  कि  अभी  ऐसी
 कोई  योजना  नहीं  है  ।

 ओ  कंबर  राम  :  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदया  से  जानना  चाहता  हूं  जब  एक  बार  फैसला  ले  लिया
 गया  है  तो  उस  योजना  के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  या  बिहार  सरकार  की  ओर  से  क्या  कार्यवाही
 अब  तक  की  गयी  या  हो  रही  है  ।

 आमती  कृष्णा  साही  :  अध्यक्ष  मोकामा  बढ़हिया  टाल  योजना  का  प्रश्न  तो  इससे  सीधा
 सम्बन्ध  नहीं  है  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहूंगी  कि  जब  श्री  के०  एल०  राव  यहां  मन्त्री  थे  तो
 वे  बिहार  गए  थे  ।  उन्होंने  मोकामा  बढ़हिया  टाल  परियोजना  का  सर्वेक्षण  किया  और  उसकी
 लिटी  को  स्वीकार  किया  कि  यहां  दाल  उगाने  की  बड़ी  सम्भावना  ।  इसी  परिप्रेक्ष्य  में  सम्भवतः
 माननीय  सदस्य  यह  प्रश्न  सदन  में  उठा  रहे  उन्हें  शायद  इसकी  भी  जानकारी  होगी  कि  अभी  15
 तारीख  को  बिहार  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  इस  विषय  में  एक  टाल  प्राधिकरण  गठित  किया
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 नस  वशशशशनिनिनिनिकिकि  मोम  मििफिमोकरमकरनककरमनिनीनिलिनशविनननिनिनि भी  लिकिक

 जाएं  ।  जब  वह  प्राधिकरण  गठित  हो  जाएगा  तो  समेकित  रूप  से  उस  परियोजना  के  विकास की  बातें
 की  जा  सकेंगी  और  योजना  को  कार्यान्वित  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  विचार  होगा  ।

 राव  बीरेन्द्र  आपके  कहने  पर  ही  किया  था  ।

 श्री  म्रलीधर  माने  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  बहुत  से  राज्यों  को  सिंचाई
 परियोजनाएं  स्वीकृति  के  बाद  यहां  आती  यहां  से  मंजूरी  मिलने  पर  उनका  काम  भी  शुरू  हो  जाता  है
 लेकिन  फोरैस्ट  कन्जर्वेशन  एक्ट  के  प्रावधानों  की  वजह  से  कई  योजनाओं  का  काम  बीच  में  ही  बन्द  कर
 देना  पड़ता  ऐसी  योजनाओं  का  काम  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  आपके  पास या  केन्द्रीय  फौरैस्ट
 डिपार्टमेंट  या  एन्दायरंमेंट  डिपार्टमेंट  के  पास  प्रोपोजल  भेजे  जाते  हैं  ताकि  वहां  से  क्लियरेंस  मिलने  पर  उन

 परियोजनाओं  का  काम  पूरा  किया  जा  सके  ।  देखा  यह  गया  है  कि  यहां  से  क्लियरेंस  मिलने  में  काफी  दिक्कत

 आती  इसे  देखते  हुए  क्या  सिंचाई  फौरैस्ट  मन्त्रालय  और  राज्य  सरकार  तीनों  के  दरम्यान

 आप  कोई  कोआडिनेशन  कमेटी  गठित  करने  पर  विचार  करेंगी  ताकि  सिंचाई  परियोजनाओं  को  आसानी
 से  क्लियरेंस  मिल  जाए  और  वे  परियोजनाएं  जल्दी  पूरी  की  जा  सके  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साहो  :  यदि  पानी  से  इनको  कोई  खतरा  तो  उससे  बचाने  का  काम  हमारा
 मंत्रालय  कर  सकता  लेकिन  वनों  के  कारण  इनकी  योजनाएं  स्वीकृत  नहीं  हो  रही  हैं  या  उनमें
 नाइयां  पैदा  हो  रही  हैं  तो  मैं  उसमें  क्या  कह  सकती  हूं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  यह  राष्ट्रीय  महत्व  का  प्रश्न  आज  बहुत-सी  सिंचाई
 परियोजनाएं  ऐसे  ही  पड़ी  जो  शुरू  तो  हो  गयीं  परन्तु  फौरैस्ट  विभाग  की  ओर  से  क्लियरेंस  न  मिलने

 से  मुकम्मल  नहीं  हो  पा  रही  हैं  ।  आप  इन्हें  धनराशि  बर्बाद  हो  रही  है  सर  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  इसका  सम्बन्ध  जल  संसाधन  मन्त्रालय  से  नहीं  बन  विभाग  से  हो  सकता

 है  ।

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  बिल्कुल  आपके  विभाग  से

 श्रीमतो  कृष्णा  साही  :  नहीं  ।

 जोगोधोपा  में  रेल  एवं  सड़क  पुल

 +864,  ओर  अध्चुल  :
 श्री  भद्र  श्वर  तांती  :

 क्‍या  रेल  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जोगीघोपा  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  पर  रेल  एवं  सड़क  पुल  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत
 और

 यह्‌  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  जाएगी  7?

 रेल  सन्‍्त्रालय
 में  उप  सन्‍्त्रो  महाबोर  :  1987  में  स्वीकृत  अनुमान  के

 अनुसार  जोगीघोपा  में  ब्रह्मपुत्र नदी  पर  रेल  एवं  सड़क  पुल की  लागत  120.05  करोड़  रुपए थी  जिसमें
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 जतल  परिवहन  मन्‍्त्रालय  के  हिस्से  की लागत  भी  शामिल  लेकिन  पहुंचमार्गों  की लागत  शामिल

 नहीं  थी  ।

 परियोजना  का  पूरा  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 धो  अब्दुल  हमोद  :  मन्‍्त्री  ने  अपने  वकतब्य  में  कहा  है  कि  जोगीघोपा  में  रेल-तथा-सड़क  पुल  के
 निर्माण  क ेलिए  120.05  करोड़  रुपए  की  राशि  की  मंजूरी  दी  गई  किन्तु  वह  पुल  चालू  होने  की
 निर्धारित  तिथि  नहीं  बता  सकते  हैं  ।  किन्तु  पुल  के  निर्माण  से  इस  क्षेत्र  का  घोर  पिछड़ापन  दूर  नहीं  हो

 संकता  है  ।  साथ  ही  साथ  एक  राष्ट्रीय  रेल  लाइन  भी  जरूरी  हल  ही  में  पंचरतना  से
 गुवाह

 रैल  लाइन  बनामे  का  प्रस्ताव  है  और  मेरे  विचार  से  सरकार  ने  इसकी  स्वीकृति  दे  दी  मैं

 चाहता  हूं  कि  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  काम  कब  तक  आरम्भ
 होगा  ।

 दूसरा  मुद्दा  यह  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  ग्वालपाड़ा  से  जो  ग्वालपाड़
 जिले  में  एक  सीमावर्ती  कस्बा  है  और  जो  अत्यन्त  पिछड़ा  हुआ  जिला  है  और  बहां  संचार  के  अन्य  साधन

 नहीं  तक  कोई  नई  रेल  लाइन  बनाई  और  क्‍या  सरकार  के  पास  ग्वालपाड़ा  से मानिकचर  तक

 नई  लाइन  की  योजनाएं  हैं  ।

 क्री  महाबीर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  भूल  प्रश्न  पूछा  था  उसका  जबाव  मैंने  अपने

 बल  उत्तर
 में

 दिया  था  ।  श्रीमन्‌  जो  मूल  प्रश्न  है  वह  जोगीघोपा  और  गौहाटी  का  चूंकि  यह  बहुत

 हत्वपूर्ण  सेतु  है  और  इस  सेतु  में  3  बिंदुओं  पर  हम  विचार  कर  रहे  उस  पर  सम्प्क  मार्ग  ओ

 ज़ोगमीशोपपा  से  गौहाटी  तक  143  कि०  मी८  रेलवे  लाइन  ।  इस  पर  1986  से  काये  आरम्भ  हो  गया  है
 ओर  माननीय  सदस्य  को  मैं  यह  बताना  कि  इस  योजना  पर  अभी  तक  यानी  31-3-89  तक
 35.30  करोड़  रुपया  ख्चं  हो  चुका  है  और  माचं  89  तक  सेतु  की  प्रगति  17.5%  है  ।  जो  उन्होंने  अब

 पूछा  उस  पर  अभी  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  यदि  वे  और  जानना  चाहते  तो  मैं  माननीय
 सदस्य  को  बताना  चाहूंगा  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  हम  सात  नई  लाइनों  के  लिए  कार्य  कर  रहे  हैं---धमंनगर
 कुमार  इसका  दिसम्बर  89  तक  कार्य  पूरा  हो  जाएगा  और  22  कि०  मी०  यह  खोली  जा  चुकी  है
 और  दूसरी

 हु

 क्रो  राव  बोरेन्द्र  सह  :  वे  जानना  ही  नहीं  चाह  रहे  जबदंस्त  बता  रहे  हैं'**
 हो  महाबोर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिए  मैं  नई  क्ाइनों  के  बिषय  में  बता

 लि  ज्ष  जननी  श्र्ज्प
 अध्यक्ष  महोदय  :  जितना  उतना  ही  बता  दो  ।

 कली  मेहाकीर  प्रसाद  :  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  हम  1989-90  में  4  नई  लाइनें  खोल  रहे  हैं  ।
 जो  आपने  पूछा  अभी  तक  उस  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  गया  है  |

 ]
 श्री  अब्दुल  हमोद  :  यह  एक  स्थायी  परम्प  है  कि  अस्सी  प्रतिशत  नौकरियां  स्थानीय  लोगों  को

 दी  जाएंगी  ।  परन्तु  असम  रेलवे  पुल  के  निर्माण  के  बारे  में  जनता  ने  यह  आरोप  लगाए  थे  कि  चालीस
 प्रतिशत  से  भी  केस  स्थानीय  लोगों  को  काम  गया  तथा  चालीस  प्रतिशत  लोग  जिले  के  बाहर  से

 fi
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 भर्ती  किए  जहां  तक  निर्माण  कार्य  का  सम्बन्ध  गोआलपाड़ा  जिला  सबसे  पिछड़ा  जिला  है  और

 वहां  सैकड़ों  भूमिहीन
 किसान  जिस  कम्पनी

 को
 निर्माण

 कार्य  सौंपा  गया  वह  जिले के  बाहर  से  मजदूर
 भर्ती  कर  रही  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  रेल  विभाग और  निर्माण
 कम्पनी को  निर्माण  कार्य  एवं  रेलवे  से  सम्बन्धित  कार्यों  के  लिए  स्थानीय  लोगों  को  भर्ती  करने के  कड़े
 निदेश  देगी  ?

 ]

 श्री  महाबीर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  ने  वहां  पर  नौकरी  के  सन्दर्भ  में  जो  प्रश्न  पूछा
 इस  प्रकार  की  मेरे  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  । पदि  माननीय  सदस्य  चाहते  तो  वे  लिखकर  भेज  दें  ।
 मैं  उन्हें  लिखकर  जबाव  भेज  दंगा  कि  वहां  पर  स्थानीय  लोग  लगाए  गए  हैं  या  बाहर  से  लगाए  गए

 ]

 श्री  भव्र  श्वर  तांती  :  वतंमान  युग  में  संचार  माध्यम  अत्यन्त  महत्क्पू्ण  हैं  ।  जहां  तक
 मेरे  राज्य  असम  का  सम्बन्ध  इस  दिशा  में  यह  अत्यन्त  उपेक्षित  राज्य  जहां  तक  रेल  सम्पर्क  का
 सम्बन्ध  हम  सरकार  से  बार-बार  इसमें  सुधार  का  आग्रह  करते  रहे  न  केवल  जोगीबोपा  में  बल्कि

 डिब्रगढ़  बोगीबिल  में  भी  नए  पुलों  के  प्रस्ताव  हैं  ।  जहां  तक  बोगीबिल  पुल  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  कोई
 कदम  नहीं  उठाए  उत्तर  के  दूसरे  भाग  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  नहीं
 बनाया  गया  है  ।  मैं  कहुंगा  कि  यह  गम्भीरता  से  दिया  गया  उत्तर  नहीं  है  ।  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहंगा
 कि  पुल  को  बनाने  में  कितने  वर्ष  क्या  यह  पुल  इस  शताब्दी  में  पूरा  हो  जाएगा  या  अगली  शताब्दी

 निर्माण  कार्य  किसे  सौंपा  गया  गया  और  कया  निर्माण  कार्य  का  ठेका  देते  कोई  बिचौलिया
 भी  रखा  गया  था  ?

 |

 क्री  राजकमार  राय  :  आप  कितने  ही  सवाल  जबाव  एक  ही  आता  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  कंटेलाग  तो  पता  कर

 श्री  महाबोर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  है  कि  इसमें  कितने  मैं  बताना  चाहता  हूं
 कि  इसमें  तीन  स्रोत  से  हम  काम  कर  रहे  हैं  ।  पहला  पूवोत्तर  परिषद्‌  के  धन  दूसरे  भूतल  मंत्रालय
 के  जरिए  और  तीसरे  रेलवे  के  द्वारा  ।  अवधि  के  बारे  में  जो  पूछा  है  कि  कब  तो  मैं  पहले

 ही  कह
 चुका  हूं  कि  हम  संसाधनों  पर  निर्भर  करते  हैं  लेकिन  1989-90  में  रेलवे  मंत्रालय  ने  इस  पुल  को  निर्माण
 करने  के  लिए  13  करोड़  रुपया  निर्धारित  किया  है  और  भूतल  परिवहन  से  10  करोड़  का  आश्वासन
 है  ।  साथ  ही  )

 थ्रो  महाबोर  प्रश्नाद  :  आप  तो  बड़े  विद्वान  सदस्थ  गम्भी  रतापूर्षक  सुनिए  ।

 पूर्वोत्तर  परिषद्‌  ने  20  करोड़  देने  के  लिए  आश्वासन  दिया  है|  इस  वित्तीय  बष  1989-90  9-90  में
 43  करोड़  का  प्रावधान  है  और  इस  पर  बड़े  जोर  से  काम  किया  जा  रहा  इस  पर  अभी  तक  हमारा

 विचार  केन्द्रित  है  केवल  जोगीषोपा  को  पूर्ण  करने  के  लिए  |  इसके  बाद  ही  किसी  दूसरे  पुल  पर  विचार
 करेंगे  ।

 झरो  बसुदेव  आच्चायं  :  मंत्री  जी  ने  अभी  बताया  कि  धर्मंजयर  कुमारधाट  रेलवे  लाइम  का

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  इससे  सम्बन्धित  नहीं  है  ।
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 श्री  बसुदेब  आच्वार्थ  :  उन्होंने  स्वयं  सूचना  दी  इसलिए  पूछ  रहे  हैं  ।

 1989  के  दिसम्बर  तक  यह  कमीशन  हो  लेकिन  बहुत  धीमी  चाल  से  यह  कंस्ट्रक्शन  चल
 53  किलोमीटर  के  लिए  9  साल  लगे  ।  लेकिन  त्रिपुरा  की  मांग  खाली  धमंनगर  से  कुमारघाट

 तक  ही  नहीं  बल्कि  उनकी  मांग  है  धर्मनगर  से  अगरतला  तक  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने  भी  विधान  सभा

 चुनाव  के  पहले  आश्वासन  दिया  था  कि  यह  कंस्ट्रक्शन  धर्मनगर  से  अगरतला  तक  हम  जानना
 चाहते  हैं  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  परिकल्पना  में  जो  कुमारघाट  से  अगरतला  तक  रेलवे  लाइन  के  कंस्ट्रक्शन
 का  काम  शुरू  यह  परिकल्पना  है  या  नहीं  ?

 श्रो  महाबोर  प्रसाद  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  धर्मंनगर  से  कुमारधाट  तक
 33  किलोमीटर  निर्माण  में  है और  इसे  1989  में  खोल  दिया  उर

 तक  निर्माण  के  लिए  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  है  ।
 के  वाद  अगरतला

 श्रो  बसुदेव  आचायं  :  क्‍या  आश्वासन  था  प्रधान  मंत्री  जी  का  ?

 श्रो  हरेन  भूसिज  :  देश  में  पवित्र  गंगा  और  ब्रह्मपुत्र  दो  नदियां  बहती  800  कि०
 मी०  में  गंगा  पर  आठ  पुल  हैं

 ।  ब्रह्मपुत्र  की  लम्बाई  भी  800  कि०  मी०  ही  है  प  स  पर  केवल दो
 पुल  हैं  ।  एक  पुल  रेल  व  सड़क  पुल  है  ओर  दूसरा  सड़क  पुल  है  ।  पुल  बनाने  की  बात  तो  ब्रह्म
 त्र  में  डिब्रुगढ़  के  निकट  बोगीबिल  में  चौथे  पुल  के  निर्माण  पर  विचार  करना  भी  खटाई  में  पड़  गया
 राज्य  की  जनता  यह  महसूस  करती  है  कि  जो  राज्य  प्लाईवुड  और  इस  देश  में  पैदा  होने

 वाली  कुल  चाय  का  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  भाग  पैदा  करता  वह  रेल  सम्पक  और  सड़क  परिवहन
 पिछड़ा  हुआ  स्वतन्त्रता  के  42  वर्ष  बाद  भी  ब्रह्मपुत्र  पर  केवल  दो  पुल  हैं  । जनता  की  इस

 शा  को  देखते  हुए  कि  राज्य  के  साथ  व्यवहार  हो  रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  की
 दतन  बारे  में  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  ?

 भ्री  महाबोर  प्रसाद  :  जो  मूल  प्ररन  उसका  इससे  कोई  तारतम्य  नहीं  बैठता  है  ।

 पान  को  टोकरियों  को  दुलाई

 +866.  श्रो  अनूप  चन्द  शाह  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बसई  रोड  स्टेशन  पर  19  डाउन  गाड़ी  द्वारा  पान  की  टोकरियों  की  नियमित  रूप  से
 ढुलाई  न  किए  जाने  के  कारण  जिला  थाणे  )  के  बसई  तालुक  के  व्यापारियों  और  पान
 उत्पादकों  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 कया  रेल  विभाग  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 क्‍या  जनवरी  और  1989  में  कई  दिन  वी०  पी०/एल०  आर०  के  अभाव  में  पान
 की  टोकरियां  बसई  रोड  पर  पड़ी  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और  इस  समस्या  का  स्थायी  हल  निकालने  के  लिए  क्‍या
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 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  ओर  वसई  रोड  से  19  डाउन

 गाड़ी  द्वारा  पान  के  पत्तों  के  पार्सल  यातायात  की  निकासी  में  हुई  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  कुछ
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 हां  ।

 परिचालनिक  कठिनाइयों  के  कारण  पश्चिम  रेलवे  पर  पार्सल  यानों की  अस्थायी  कमी  ।
 अन्य  रेलों  से  स्थानान्तरित  करके  पर्याप्त  संख्या  में  अतिरिक्त  पासंल  यानों  की  व्यवस्था  की  जा

 श्रो  अनूप  चन्द  शाह
 :  स्पीकर  हमारे  मन्त्री  महोदय  ने  जो  रिप्लाई  दिया  मुझे  लगता  है

 कि  रेलवे  एथॉरिटी  ने  मन्त्री  महोदय  को  कुछ  गलत  तो  नहीं  दिया  लेकिन  अलग  तरीके  से  कुछ  ब्रीप

 किया  गया  आपने  अपने  उत्तर  के  भाग  में  बताया  है  कि  शॉर्टेज  आफ  पासंलਂ
 वर्ग रह  ।  लेकिन  इसमें  तो  टेम्परेरी  शॉट्टेज  का  कोई  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  है  क्योंकि  19  डाउन

 हर  दिन  छूुटती  है  उसके  अन्दर  आपने  यह  व्यवस्था  की  थी  कि  बसई  रोड  स्टेशन  पर  जितने
 पान  मचंट  वह  उसमें  अपनी  पान  की  टोकरियों  को  भेज  सकते  हैं  ।  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  बसई
 डिस्ट्रिक्ट  के  अन्दर  जितने  पान  ग्रोअर्स  हैं  वह  दिल्ली  देहरादून  तक  आते  हैं  ।  अगर  एक  दिन  भी  उसको
 लिफ्ट  नहीं  किया  जाता  है  तो  पान  ग्रोअर्स  को  बहुत  नुकसान  होता  है  क्‍योंकि  पान  शीघ्र  खराब  होने
 वाला  आइटम  है  |  यह  एक  बहुत  पुराना  हमारा  दर्द  1986-87  के  अन्दर  मैंने  खुद  डिविजनः
 रेलवे  मेनेजर  को  बसई  स्टेशन  ले  जाकर  सारी  बातें  बतायी  थीं  और  वहां  उनके  साथ  चर्चा  भी  हुई  थी  ।
 डिविजनल  मैनेजर  ने  उसी  समय  ऐसा  आश्वासन  दिया  था  कि  आज  के  बाद  कभी  भी  इश्तको  छोड़ा  नहीं

 जाएगा  ।  लेकिन  रेलवे  के  अफसरों  की  मालप्रेक्ट्सि  की  वजह  से  वम्बई  सेन्ट्रल  से  ही  वी०  पी०/एल०
 आर०  को  फुल  कर  लिया  जाता  है  और  जब  बसई  स्टेशन  आता  है  तो  उसको  खोला  नहीं  जाता  है

 झे  आपसे  कोई  आश्वासन  नहीं  क्‍या  आप  मुझे  यह  एश्योरेंस  दे  सकेंगे  कि  आज  के  बाद  19  दिन
 के  अन्दर  बसई  स्टेशन  से  पान  की  माकिट  कभी  छोड़ी  नहीं  जाएगी  क्‍योंकि  उससे  वहां  के  पान  ग्रोअस
 को  बहुत  नुकसान  होता  है  ।

 श्री  महाबोर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  से  मैं  सहमत  हूं
 ।  यह  बात  सत्य

 है  कि  एक  दिन  में  बसई  रोड  से  125  टोकरियां  पान  की  चलती  हैं  और  पश्चिमी  रेलवे  के  पास
 32  पार्सल-यान  उपलब्ध  हैं  जबकि  34  की  आवश्यकता  होती  है  ।  यह  मैंने  पहले  भी  बताया  है  कि
 हमारे  पास  पासल-यानों  की  कमी  है  ।  हम  यात्री  बोगियों  को  बनाने  की  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  ।  कपू
 थला  में  हमारी  यात्री  बोगियां  बन  रही  यात्री  बोगियों  के  बन  जाने  के  बाद  हम  पासंल-यानों  को
 अधिक  से  अधिक  बनाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  माननीय  सदस्य  को  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  हम  दूसरी  रेलों
 से  आदान-प्रदान  करके  इसकी  पूर्ति  करते  हैं  ।  हम  अवश्य  कोशिश  करेंगे  व  प्रयत्न  करेंगे  कि  किसी  प्रकार
 की  कठिनाई  न  हो  और  अधिक  से  अधिक  को  समायोजित  करके  उनको  इस  प्रकार  से  भेजा  जाए

 क्री  अनूप  चन्द  शाह  :  फिर  से  मैं  वही  बात  दोहराना  चाहता  हुं  कि  जिस  दिन  वी०  पी०  और
 एल०  आर०  19  डाउन  से  नहीं  उसी  दिन  हम  समझ  सकते  हैं
 शार्टेज  है  जिस  दिन  19  डाउन  के  अन्दर  बी०  पी०  और  एल०  आर०
 से  पैक  होकर  आती  है  तो  उसके  बारे  में  मैंने  चीफ  आपरेटिंग  आफिसर
 लिखा  है  कि  किस  दिन  कितने  पासंल  वहां  छोड़े  गए  तो  आपसे  मेर
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 चाहता  हूं  कि  जिस  दिन  वहां  से  पैक  बसई  में  नहीं  खला  और  बसई  के  ऊपर  पान  बास्केट  को

 छोड़ा  उसी  जो  बम्बई  सैण्ट्रल  में  आफिसर  इन्चा्ज  उनके  खिलाफ  में  इन्क्वायरी  करके
 आप  कोई  कायंवाही  करेंगे  क्या  ?

 क्रो  महाबोर  प्रसाद  :  माननीय  सदस्य  ने  यदि  इस  प्रकार  के  कोई  पत्र  लिखे  हैं
 तो

 मैं
 उनको  आमन्त्रित  करता  वे  आयें  और  मुझसे  बात  करें  ओर  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  किसी  अधिकारी
 ने  उस  स्थिति  में  की  है  तो  उसके  साथ  सख्त  से  सख्त  कार्यवाही  करेंगे  ।

 ओ  मसाणिकराव  होडल्य  गाणित  :  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जैसा  अभी
 मेरे  साथी  शाह  साहब  ने  बताया  कि  बम्बई  की  किसी  ट्रेन  से  पासंल  की  जो  व्यवस्था  वह  कम

 ऐसा  मन्त्री  जी  ने  बताया  कि  जो  सड़ने  खराब  होने  वाली  चीजें  वह  नहीं  लाई  जातीं  और

 दूसरी  चीजें  लाई  जाती  हैं  तो  सड़ने  वाली  चीजें  जंसे  मछली  ओर  पान  हैं  इनको  पासेल  से  भेजने  की
 व्यवस्था  की  जाएगी  और  सड़ने  वाली  चीजों  को  तुरन्त  छोड़ा  जाएगा  या  मैं  यह  मन्त्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  ?

 श्री  सहाबोर  प्रसाद  :  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  किस  प्रकार  की  चीजों  को  हम  भेजेंगे  ।

 डा०  प्रभात  कूमार  मिश्र  :  पान  ढुलाई  की  बात  हो  रही  है  तो  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  कुछ  स्टेशनों  पर  जैसे  झ्षांसी  में  प्लेटफार्म  पर बी
 पान  का  बिकना  ही  बन्द  कर  दिया  गया  अगर  पान  का  बिकना  ही  बन्द  कर  दिया  गया  है  तो  पान  की
 ढलाई  करने  से  कोई  मतलब  नहीं  है  ।  अध्यक्ष  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  भगवान  की  पूजा  होती  है
 तो  भी  भगवान  को  पान  खिलाया  जाता  है  तो  क्या  रेलवे  के  मन्त्री  महोदय  ने  पान  का  बिकना  प्लेटफार्म
 पर  बन्द  कर  दिया  यह  सच  बात  है  क्‍या  ?

 श्री  महाबथीर  प्रसाद  :  इस  प्रश्न  ऐे  इसका  कोई  तारतम्य  नहीं  है  ?

 आओ  बालकवि  बंरागी  :  अध्यक्ष  इनकी  समझा  भगवान  पान  खाते  हैं  तो  पान  थूकते
 नहीं

 निर्यात  प्रसंस्करण  जोन  एककों  ओर  निर्यातोन्मुलो
 एककों  का  विनियसन

 +४68.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निर्यात  प्रसंस्करण  जोन  एकक  और  निर्यातोन्मुखी  एकक  अलग-अलग  मनन्‍्त्रालमों  के
 नियन्त्रणाधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  हां  ।

 और  निर्यात  प्रोससिंग  जोनों  सम्बन्धी  योजना  और  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एककों
 सम्बन्धी  योजना  के  लिए  नोडीयब  वाणिज्य  मन्त्रालय  है  ।  दोनों  योजनाओं  के  अधीन  आशय-पत्र
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 तथा  औद्योगिक  लाइसेन्स  जारी  करने  सम्बन्धी  मामले  उद्योग  एवं

 1951  के  अधीन  नियन्त्रित  होते  यह  अधिनियम  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  शासित  होता  वित्तीय
 क्लीयरेंस  वित्त  मन्त्रालय  के  अनुमोदन  के  अध्यधीन  है  ।

 श्री  विन्तामणि  जेना  :  हम  सभी  जानते  हैं  कि  निर्यातोन्मुखी  एककों  और  निर्यात
 प्रोतैंसिंग  जोनों  की  स्थापना  अधिक  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  और  उच्च  प्रौद्योगिकी  अपनाने
 के  लिए  की  गई  थी  ।  परन्तु  माननीय  मन्त्री  के  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  यद्यपि  वाणिज्य  मन्त्रालय
 नोडीय  मन्त्रालय  है  परन्तु  अन्य  दो  अर्थात्‌  उद्योग  एवं  वित्त  भी  इससे  सम्बद्ध  हैं  ।
 उनके  कामकाज  से  भी  वाणिज्य  मन्त्रालय  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहा  है  ।  यह  बात  कुछ
 मिनट  पहले  श्री  पाटिल  के  एक  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  माननीय  मन्त्री  जी  ने  स्वीकार  की  है  ।
 अतः  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  कि  इन  दोनों  निर्यातोन्मुखी  एककों  और  निर्यात
 प्रोसेंसिग  जोनों  को  एक  ही  छत्रछाया  में  लाने  के  लिए  या  इन  तीनों  मन्त्रालयों  के  बीच  अधिक  समन्वय
 स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  विचार  है  ?  मैं  यह  प्रश्त  इसलिए  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  आप  देखेंगे
 कि  हालांकि  निर्यातोन्मुखी  एकक  अपना  25  प्रतिशत  उत्पाद  स्वदेशी  बाजार  में  बेच  रहे  तथापि  जब

 उन्हें  साम्य  पूंजी  या  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  पड़ती  है  तब  वे  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम
 के  अन्तगंत  आ  जाते  परन्तु  निर्यात  प्रोसतिंग  जोन  में  स्थित  एककों  पर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम  लागू  नहीं  होता  है  ।  यह  भेदभाव  है  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  वाणिज्य
 मन्त्रात्रय  का  इस  विषय  में  क्या  विचार  हैँ  ताकि  इस  भेदभाव  को  हटाया  जा  सके  और  हम  अधिक  से
 अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सके  जिसके  लिए  यह  एकक  स्थापित  किए  गए  हैं  ?

 भरी  दिनेश  सिंह  :  जंसाकि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हमारा  प्रथास  है  कि  बेहतर  समन्वय
 स्थापित  किया  जाए  और  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाया  जाए  ।

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  ऐसी  कोई  विदेशी  कम्पनियां  हैं  जो  हमारे  निर्यात  प्रोसैसिंग  जोन
 का  केवल  25  प्रतिशत  उत्पादन  स्वदेशी  बाजार  में  बेचने  के  लिए  शोषण  करने  का  प्रयास  कर  रही  हैं

 जिससे  हमारे  उद्यमियों  को  कठिनाई  हो  रही  है  ?  इस  वारे  में  क्‍या  मैं  पूछ  सकता  हूं  कि  बणिज्य
 मन्त्रालय  ने  इसका  क्या  समाधान  निकाला  है  ताकि  हमारे  उद्यमियों  को  ऐसी  कठिनाई  न  हो  और  विदेशी
 कम्पनियां  भी  उनका  शोषण  न  करें  ?

 श्री  दिनेश  सिह
 :

 हमें  ऐसी  कठिनाइयों  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  के  राष्ट्रीयकृत  बंकों  को  जमा  धनराशि

 +869,  श्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  जमा  धनराशि  कुल  कितनी

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  राज्य  में  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए

 राज्य  में  ऐसे  कौन-कौन  से  क्षेत्र  हैं  जहां  राशि  अधिक  जमा  कराई  गई  और  ऋण  कम  राशि
 के  दिए  गए  या  राशि  कम  जमा  कराई गई  और  ऋण  अधिक  राशि  के  दिए  और

 इस  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 गत  तीन  वर्षो  में  महाराष्ट्र  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  कुल  जमा  राशियां  और  बकाया

 ऋण  राशियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 :  करोड़

 1986  1987.  1988

 जमा  राशियां  16,349.73  18,369.50  21,583.01

 अग्रिम  13,043.73  13,966.66  15,296.47

 भारतीय  रिजवं  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1987  के  अन्त  में  महाराष्ट्र क ेसभी
 जिलों  में  जमाराशियां  अग्रिमों  से अधिक  थीं  ।  बैंकों  को  अपनी  निवल  मांग  और  सावधि  देयताओं  के
 सम्बन्ध  में  कुछ  सांविधिक  प्रारक्षित  अनुपात  बनाए  रखना  होता  है  ।  अतः  बेंक़ों  द्वारा  दी  गई  कुल  ऋण
 राशि  कुल  जमा  राशियों  से  कम  ही  होगी  ।

 |

 क्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  से  पता
 चलता  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  2:  ट्जार  करोड़  रुपए  की  राशि  जमा  करा  दी  है  और  आपने  15
 हजार  करोड़  रुपए  एडवांस  दिए  हुए  हैं  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  एग्रीकल्चर  लोन  कम  करने  के  लिए  चार
 परसेंट  रिजवे  बेंक  को  लिख  कर  भेजा  हुआ  है  ।  इसमें  दो  परसेंट  महाराष्ट्र  सरकार  देगी  और  दो  परसेंट
 स्टेट  को-आपरेटिव  बैंक  ऐसी  व्यवस्था  में  रिजव॑  बैंक  को  कोई  भी  तकलीफ  नहीं  होने  वाली  है  ।
 ऐसी  स्थिति  में  रिजवं  बेंक  को  परमीशन  देने  में  हिचकिचाहट  क्‍यों  है--यह  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से
 जामना  चाहता  हूं  ?

 ]

 थी  एड्आर्डो  फेलोरो  :  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रश्न  परन्तु  यह  माननीय  सदस्य  द्वारा
 पूछे  गए  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  यह  सामान्यतः  जमा  राशि  और  ऋण  सम्बन्धी  प्रश्न  सहकारी
 बैंकों  द्वारा  दी  गई  रियायतों  और  उनकी  ब्याज  दर  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं

 मुझे  खेद  है  परन्तु
 यदि  माननीय  सदस्य  एक  पृथक  सूचना  दें  तो  मैं  बाद

 में
 उसका  उत्तर  दे  दंगा  ।

 ]
 श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  सटे  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  कि

 असन्तुंलन हो  रहा  स्टेट  के  अन्दर  ही  रीजनल  इम्बलेंस  हो  रहा  मैं
 मन्‍त्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  की  तरफ  से  अर्थ  आयोग  या  डवलपमेंट  बोर्ड  बनाने  के  बारे  में  आपके  पास
 कोई  प्रपोजल  आया है  ?  यदि  आया  तो  क्या  आप  इस  सम्बन्ध  में  करना  चाहते  हैं  ?

 $8
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 श्री  एडआर्डो  फँंलीरो  :  हमें  महाराष्ट्र  सरकार  से  बैंकों  से  सम्बन्धित  कोई  भी  आप्त  नहीं
 हुआ  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  महाराष्ट्र  राज्य  में  क्षेत्रीय  असन्तुलन  उदाहरण
 के  तौर  पुणे  आदि  क्षेत्रों  में  सी०  बी०  अनुपात  बहुत  अधिक  है  और  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  ज॑से

 जहां  का  मैं  निवासी  में  यह  अनुपात  बहुत  कम  है  ।  हम  बेंकों  के  कार्यंकलापों  और  राज्य
 सरकार  के  सहयोग  से  इस  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करना  चाहेंगे  ।

 श्री  अशोक  शंकरराव  चन्हाण  :  सरकारी  विभागों  का  धन  कतिपय  जिलों  में  कतिपय
 बेकों  में  जमा  होता  है  ।  ऐसा  नियम  नहीं  है  बल्कि  यह  एक  कार  पद्धति  है  कि  धनराशि  किसी  बैंक  विशेष
 में  जमा  की  जाती  परन्तु  मेरे  जिले  सरकारी  पैसा  स्टेट  बेंक  ऑफ  हैदराबाद  में  जमा  होता  है  तथा

 अन्य  जिलों  का  पैसा  भारतीय  स्टेट  बेक  में  जमा  होता  यह  पैसा  ही  जमा  हो  जाता  है  ।
 वहां  जाकर  पैसा  जमा  कराने  के  लिए  कहना  नहीं  पड़ता  ।  यदि  आप  कार्ये-निष्पादन  का

 मल्यांकन  करें  तो  आप  देखेंगे  कि  प्राथमिक  क्षेत्रों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  या  धनराशि  के  अधिकांश
 मामलों  में  उनका  कार्य  निष्पादन  बहुत  ही  खराब  है  और  साथ-साथ  बहुत  अधिक  राशि  वहां  जमा  होती

 सलिए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  रो  पूछना  चाहूंगा  कि  कया  सरकार  इस  विषय  में  विचार  करके

 सुनिश्चित  करेगी  कि  जिस  ओर  विशेष  तौर  पर  शहरी  सहकारी  का  कार्य  निष्पादन  अच्छा  रहा
 उसमें  सरकारी  विभागों  का  घन  जमा  किया  यदि  इस  योजना  को  लागू  कर  दिया  जाता  है

 तो  उस्त  बैंक  में  राशि  जमा  की  जाएगी  जिसका  कार्य  निष्पादन  अच्छा  होगा  तथा  ऐसा  नहीं  होगा  कि
 धनराशि  कतिपय  बेंकों  में  ही  जमा  की  जाएगी  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस
 प्रश्न  का  उत्तर  दें  ।

 श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।  राज्य
 सरकार  के  और  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  को  इस  अच्छे  सुझाव  को  लागू  करना  जहां  तक

 असन्तुलन  का  सम्बन्ध  मैं  अपनी  बात  यही  कहकर  समाप्त  करूंगा  कि  जिस  जिले  के  माननीय  सदस्य
 निवासी  वह  एक  विशेष  सुविधा  प्राप्त  जिला  है  जहां  का सी०  डी०  अनुपात  9  प्रतिशत  है  जबकि
 राष्ट्रीय  औसत  60  प्रतिशत  है  ।  यहां  स्थिति  बहुत  अच्छी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  काल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 तेलुगु-गंगा  परियोजना

 *865.  श्रो  श्रोकांत  दस्त  नरासहराज  वाडियर  :  क्‍या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  ब्रत्मने  की  कृपा

 तेलुगु-गंगा  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  में  आने  वाली
 बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  करने  का  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  संत्रो  तथा  जल  संसाधन  संत्री  थो०  :  और  इसमें
 अन्तर्राज्यीय  मुद्दे  शामिल  होने  के  परियोजना  को  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई  इनको  हल
 करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 बम्बई  में  सोना  पकड़ा  जाना

 +867.  क्री  ध्मपाल  सिह  मलिक  :

 क्या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  7  1989  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  बम्बई  में  ।7  लाख  रुपए  का  सोना  पकड़ा  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए/का्यंवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  हां  ।
 विशेष  सूचना  पर  कायंवाही  करते  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  5  1989
 को  बम्बई  में  डा०  आर०  जी०  थडानी  मार्ग  पर  सत्यनारायण  भवन  की  तीसरी  मंजिल  पर  फ्लैट
 नं०  305  में  स्थित  आवासीय  परिसरों  की  तलाशी  ली  ।  इस  तलाशी  के  विदेशी  मार्क
 के  45  सोने  के  बिस्कुट  बरामद  किए  गए  जिनका  कुल  मिलाकर  वजन  450  तोले  था  और  मूल्य  लगभग
 16.80  लाख  रु०  सोने  के  उक्त  विस्कुटों  को  जब्त  कर  लिया  गया

 एक  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।  ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्ति  पर  विभागीय  न्याय  निर्णयन
 कायंवाहियों  में  अथंदण्ड  लगाया  जा  सकता  है  तथा  न्यायालय  में  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  है  ।

 विदेशी  पूंजी  निवेश  के  सानदण्ड

 +870.  श्रीमती  बसवराजे"वरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  : परे

 क्‍या  सरकार  भारतीय  कम्पनियों  के  विदेशी  पूंजी  के  निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  अथवा
 निरुत्साहित  करने  के  नए  मानदण्ड  निर्धारित  करने  के  बारे  में  सोच  रही

 यदि  तो  क्‍या  विदेशी  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  पर  अधिक  बल  देने  का  विचार
 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  अन्य  कौन  से  मानदण्डों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  से
 हमारी  निवेश  नीति  की  आधारभूत  व्यवस्था  का  निरूपण  औद्योगिक  नीति  विषयक  संकल्प  सहित  विभिन्‍न
 दस्तावेजों  में  उपलब्ध  जिसके  अन्तगंत  औद्योगिक  गतिविधियों  के  एक  विस्तृत  क्षेत्र  में  तकनीकी  और
 विसीय  सहयोग  सम्पन्न  करने  की  अनुमति  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  बंक  ऋण

 871.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वाले  ऋणों  का  कुछ  निश्चित  प्रतिशत
 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  देने  क ेलिए  विभिन्‍न  वाणिज्यिक  बैंकों  को
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 यदि  तो  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  बेकों  ने  इन  अनुदेशों  का  पालन

 किया  और

 यदि  ता  उन  बेंकों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  इन  अनुदेशों  का  पालन  नहीं  किया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  से
 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  का  मुख्य  जोर  गरीबी  हटाने  पर  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०
 डी०  गांवों  की  गरीबी  पर  वार  करने  का  ऋण  से  जुड़ा  कार्यक्रम  है  ।  इस  कार्यक्रम  में  यह  ब्यवस्था
 की  गई  है  कि  सहायता  प्राप्त  परिवारों  में  स ेकम  से  कम  30%  परिवार  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  होने  चाहिए  ।

 2.  बतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  अखिल  भारत  स्तर  पर  जिला  वार  सूचना  प्राप्त  नहीं
 होती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायंक्रम  के  तहत  सहायता  प्राप्त  कुल
 परिवारों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  परिवारों  का  प्रतिशत  19:  7-88  में  47.91
 और  1988-89  1989  46.55  था  ।

 रेलवे  को  बिजलो  को  सप्लाई  के  लिए  एक  समान  मूल्य  दर

 अनुवाद  ]

 *872.  डा०  बी०  एल०  शंलेश  :
 श्री  जो०  एस०  बासबराज  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  राज्य  बिजेली  बोर्डों  में  कोयले  के  दुलाई  प्रभार  के  रूप  में  रेल  विभाग  को
 भारी  राशि  अदा  करनी  यदि  तो  ऐसे  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उन  पर  बकाया
 राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 वसूली  के  लिए  रेल  विभाग  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 कया  ये  राज्य  बिजली  बोर्ड  रेलवे  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  बिजली  की  दरों  में  बार-बार
 और  तदयथे  रूप  से  वृद्धि  करते  रहते

 क्‍या  रेलवे  द्वारा  कोयले  की  सप्लाई  रोकने  को  चेताबनी  देने  पर  ये  बोर्ड  रेलवे  को
 विद्युत

 की  सप्लाई  भी  कम  कर  देते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  रेल  सेवाएं  प्रभावित  होती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  रेलवे  को  सप्लाई  की  नई  विद्युत  की  एक  समान  मूल्य  दर
 निश्चित  करने  के  लिए  कोई  सूत्र  तंयार  करने  का  विचार  है  जिससे  कि  बोर्ड  निर्धारित  दर  से  अधिक

 विद्युत  दरें  वसूल  न  कर  ओर

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  माधवराव  :  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 रेलें  राज्य  बिजली  बोर्डो  के  पास  बकाया  राशि  की  शीघ्र  वसूली के  प्रश्न पर  विभिन्‍म  स्तरों
 पर  निरन्तर  लिखा-पढ़ी  कर  रही  ये  प्रयास  जारी  रहेंगे  ।
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 नहीं  ।

 और  रेलंवे  क्षण  के  लिए  लागत  पर  आधारित  ऊर्जा  टैरिफ  तैयार  करने  के  लिए  एक
 अन्तमंत्रालय  समिति  का  गठन  किया  गया  था  तथा  उसकी  रिपोर्ट  पर  सचिवों  की  एक  समिति  द्वारा
 विचार  किया  गया  था  लेकिन  भारतीय  बिद्युत  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  देखते  हुए  रेलों  के लिए  वांछित

 राहत की  व्यवस्था  नहीं  की  जा  सकी  ।

 विवरण

 ऋण्सं०  राज्य  बिजली  बोड्डों  28-2-1989  को भाड़ा  प्रभार  की
 के  नाम  देय  राशि  प्रभारों  को

 करोड़  रुपयों
 1.  आम्ध्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  0.10  रुपए

 2.  असम  राज्य  बिजली  बो्  0.68

 3.  बिहार  राज्य  बिजली  बोर्ड  5.34  रुपए

 4.  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  11.36  रुपए

 5.  गुजरात  बिजली  बोर्ड  54.37  रुपए

 ६6.  हरियाणा  राज्य  बिजली  बोर्ड  12.56  रुपए

 2.  राज्य  बिजली  बोर्ड  0.32  रुपए

 8.  महाराष्ट्र राज्य  बिजली  बोड्ड  11.06  रुपए

 9.  राजस्थान राज्य  बिजली  बोर्ड  2.16  रुपए

 10.  पंजाब  राज्य  बिजली  बोड्ड  5.89  रुपए

 11.  तमिलनाडु राज्य  बिजली  बोर्ड  3.88  रुपए

 12.  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  73.41  रुपए

 13.  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोडं  6.14  रुपए

 जोड़  187.27  रुपए

 टुंडियों  चर  ब्याज  घटाने  की  भांग

 “$873,  शी  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  किस  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  महासंघ  ने  हुंडियों  पर  ब्याज  घटाने  के  बारे  में

 कुछ  सुझाक दिए  जिससे  कि हुंडियों
 द्वारा  भुगतान  की  लागत  कम  की जा  सके  ओर  सरकारी  उपक्रम

 नकदी  के  स्थान  पर  हुंडियों  को  स्वीकार  कर  सके  और  हुंडियों  द्वारा  भुगतान  कर

 श्
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 क्‍या  सरकार  ने  उद्योगों  को  अपने  वाणिज्यिक  लेन-देन  में  सहायता  करने  के  लिए  प्रक्रिया
 को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  प्रयोजनार्थ  अन्य  देशों  में  चल  रही  पद्धति  का  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  फंलोरो  से  [
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  हुंडियों  ढ्व
 वित्त  पोषण  लागत  को  कम  करने  के  वास्ते  कछ  सुझाव  दिए  थे  ।  अन्य  देशों  में  प्रचलित  बाणिज्यक
 ब्यवहार  प्रणाली  का  अध्ययन  करने  के  बाद  तथा  अन्य  सम्बद्ध  बातों  को  दुष्टिगत  रखते  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  भारत  में  हुंडी  संस्कृति  को  प्रोत्साहन  देने  का  निश्चय  किया  ।  अतः  हुंडी

 ॥ई  की  ब्याज  बड़े  एककों  की  नकद  ऋण/ओवर  ड्राफ्ट  सीमाओं  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  ऋण
 दरों  से  कम  रखी  गई

 केरल  को  वित्तोय  सहायता

 +874.  श्री  वक्‍कम  पुरुषोत्तमन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  सरकार  को  वर्ष  1988-89  के  दोरान  योजना  के  अन्तर्मंत  स्कीमों  के  आबंटित
 अनुदानों  के  अतिरिक्त  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 अनुदान  किन  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  गए  और  प्रत्येक  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  घन-राशि
 दी

 कया  इस  प्रकार  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  राज्य  सरकार  ने  पूरा  उपयोग.किया
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  वित्तीय  अनुदानों  का  पूरा  उपयोग न  किए
 जाने  के  क्‍या  कारण हैं

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  वो०  के०  और  वर्ष
 1988-89  के  दौरान  केरल  सरकार  को  राज्य  की  वार्षिक  योजना  तथा  उस  बर्ष  की  केन्द्रीय/केन्द्रीय
 तौर  पर  प्रायोजित  स्कीमों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  अतिरिक्त  498.66  करोड़  रुपए  की  कुल  राशि
 दी  गई  थी  जो  नीचे  दिए  गए  अनुसार  थी  :

 ः  रुपयों

 मद  घनराशि  फ्रयोजन

 1  2
 का

 3

 (1)  केन्द्रीय  करों  ओर  शुल्कों  में  371.16  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों

 हिस्सा  पर  राज्य  को  संसाधनों  का
 अन्तरण  ।

 (2)  रेल  यात्रा  भाड़े  के  बदले  3.02

 अनुदान
 ह

 23 १६
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 1  2  3

 (3)  प्रशासन  के  स्तर  को  ऊंचा  2.52  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों
 उठाने  हेतु  अनुदान  पर  प्रशासन  के

 स्तरों  में  सुधार
 लाने  हेतु  ।

 (4)  लघु  बचतों  के  निवल  111.28  लघु  बचत  संग्रहणों  में  वृद्धि  करने

 संग्रहणों  के  प्रति  ऋण  हेतु  प्रोत्साहन  ।

 (5)  बाढ़  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  बाढ़  से  प्रभावित  लोगों  के  लिए

 सहायता  राहत  तथा  पुनर्वात्ष  और  बाढ़ों  के

 (1)  योजना-भिन्‍न  अनुदान  5.74  कारण  क्षतिग्रस्त  सावंजनिक

 (2)  सीमांत  धन  का  केन्द्र  2.50  सम्पत्ति  के  अनुरक्षण/पुन:  बहाल
 का  हिस्सा  करने  हेतु  ।

 (6)  1987-88  के  सूखे  क ेकारण  2.44  1987-88  7-88  के  सूखे  के  कारण

 सूखे  से  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए
 89  में  आगे  लाया  क्‍या  व्यय  सहायता  उपलब्ध  कराने  के
 इत्यादि  निमित्त  ।

 जोड़  :  498.66

 और  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अन्तगंत  राज्य  को  दिए  गए  केन्द्रीय  करों  एवं
 शुल्कों  में  हिस्सा  तथा  रेल-यात्री  भाड़े  के  बदले  अनुदान  सामान्य  सहायता  की  किस्म  के  थे  और  इस  तरह
 उनका  दिया  जाना  किसी  विशिष्ट  प्रयोजन  ऐ  सम्बन्ध  नहीं  र६ता  ।  इसी  राज्य  में  निवल  संग्रहण
 के  आधार  पर  दिए  गए  राघु  बचत  ऋण  भी  किसी  विशिष्ट  प्रयोजन  से  सम्बद्ध  नहीं  थे  ।

 प्रशासन  के  स्तरों  के  उन्नयन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  के  लिए  राहत
 स्क्रीमों  की  प्रगति/उनके  पूरा  होने  के आधार  पर  दी  गई  थी  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इस्दोर  हारा  महिला  उच्चमियों  को  ऋण

 ]

 २875.  क्री  सो०  जंगा  रेडडो  :  क्‍या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  की  कितनी  महिला
 उद्यमियों  को  ऋण  प्रदान  किया  गया

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  क ेबाद  ऋण  देने  में  औसतन  कितना  समय  लगता

 क्‍या  महिला  उद्यमियों  को  बैंक  ऋण  देने  में  अधिक  समय  लगा  ओर

 यदि  तो  सरकार  का  इस  दिशा  में  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  स्टेट  बेंक
 आफ  इन्दोर ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  1986  में  3012,  1987  में  38316  और
 1988  में  4824  महिला  उद्यमियों  को  ऋण  दिये  ।

 24
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 से  भारतीय  रिजवं  वैंक  द्वारा  जारी  मार्ग  निर्देशों  के  अन्तर्गत  25,000  रुपए  तक  के
 ऋण  आवेदन  पत्रों  की  दो  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  और  प्राथमिकता  प्र  क्षेत्र  के  अन्य  आव्ेद्रन  पत्रों की
 आठ  से

 नौ  सप्ताह  के  अन्दर-अन्दर  मंजुरी  देनी  होती  है  ।  स्टेट  बैक  आफ  इन्दौर
 मत

 किया  है  कि
 महिला  उद्यमियों  सहित  सभी  ऋणकर्ताओं  से  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  को  निपटाने  में  उसकी  शाखाओं  द्वारा
 सामान्यतया  इस  समय  सीमा  का  पालन  किया  जा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  जब  भी  शि  कायतें  प्राप्त  हौती
 हैं  तो  उपचारांत्मक  कारंवाई  के  लिए  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।

 हरा
 बिहार  को  बड़ी  एवं  मझोली  सिंचाई  परियोजनाओं,को  पूरा  करना

 ]  कि

 +876.  श्री  कुंवर  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 बिहार  की  उन  तीन  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  की  स्थिति  क्‍या  है  जिन्हें  सातलैधीं
 अवधि  के  दौरान  प्रा  किया  जाना  और

 मझोली  सिंचाई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है  है

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  अपर  कियुल
 पश्चिमी  कोसी  नहर  तथा  उत्तरी  कोइल  नामक  तीन  बृहद  सिंचाई  परियोजनाओं  में  से  प्रहन्ली  प्रियोजना
 के  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  तथा  अन्य  दो  आठवीं  योजना  में  आगे  लाई  जाएंगी  ।  ॥..  प्रियोजना  के पूरा

 27  निर्माणाधीन  तथा  अन्य  नई  सिंचाई  परियोजनाओं  में  पहली  बाली  में  से
 के  सातवीं  योजना  में  पूरी  हो  जाने  की आशा  _।

 उड़ीसा  को  इंविरा  परियोजना  ''  का  कार्यान्वयन ह  पहली  बाली
 +877.  डा०  कृपा  सिंध  भोई  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  लोअर  इंदिरा  परियोजना  की  मूल  अनुमानित  लागत
 क्या

 न

 क्‍या  इस  परियोजना  की  लागत  में  भारी  वृद्धि  हुई  यदि  तो  बढ़ी  हुई  लागत
 कया

 इस  परियोजना  के  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  कया  उठाए  गए  और

 कार्यान्वयन  में  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?
 हां, तो बढ़ी हुई

 रे
 के

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  और  केन्द्रीय

 मूल्यांकन  अभिकरणों  की  विभिन्‍न  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  56.55  क  रोड़े  रुपए  की  मूल
 नित  लागत  की  इस  परियोजना  कौ  संशोधित  करने  के  वास्ते  राज्य  सरकार  को  लौटा  दिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  रेलवे  के  अन्त्गंत  रेल  परियोजनाएं

 +878.  श्री  मोहन  भाई  पटेल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  रेलवे  के  अन्तगंत  शुरू  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  नई  रैलवे-लाइन  संबंधी
 परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 संबंधी
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 सरकार  द्वारा  निर्माण  हेतु  किव-किन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  गई  +

 इन  परियोजनाओं  का  काय्यें  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  भाधघधराव  :  से  पश्चिम  रेलवे  पर  तीन

 चालू  नयी  रेलवे  लाइन  परियोजनाएं  निर्माण  के  लिए  अनुमोदित  की  गई  वे

 (2)  और  (3)  गोधरा-दाहोद-इन्दौर  और  देवोस-मक्सी  ।

 कपड़वंज-मोडासा  और  कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच  परियोजनाओं  पर  काय॑  पहले  ही  शुरू  कर  दिया
 गया  गोधरा-दाहोद-इन्दौर  और  देवास-मक्सी  परियोजना  को  1989-90  के  रेलवे  बजट  में  ही
 शामिल  किया  गया  इस  परियोजना  पर  काये  शुरू  करने  के  लिए  प्रारम्भिक  व्यवस्था  1989-90  में

 ही  की  जाएगी  ।

 विदेशों  पूंजो  नियेश  सूत्र  को  उदार  बनाने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  मुत्रा  कोष  का  सुझाव

 *879.  श्री  एस०  एस०  गुरड्डो  :

 बरी  शांतिलाल  पटेल  :

 क्या  विश  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  भारत  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 बतेमान  विदेशी  पंजी  निवेश  सूत्र  को  उदार  बनाने  का  सुझाव  दिया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  इस  सुझाव  से  किस  हृद  तक  सहमत  हुई  है  ?

 विस  संत्रालय  सें  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआडों  :

 नहीं  ।

 मौर  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 टेद्रापंक  प्रस्ताव

 #*880.  डा०  जी  ०  विजय  रामाराव  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल  टेट्ररापैक  प्रस्ताव  इस  शर्ते  पर  स्वीकृत  किया  गया  था  कि  लेमीनेशन  के  लिए
 प्रयोग  की  जाने  वाली  सामग्री  शत  प्रतिशत  स्वदेशी

 )  क्‍या  इस  शर्त  का  पालन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए जा  रहे  हैं  कि  निर्धारित  शर्तों  का  पालन  किया  जाए  जिससे  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सके
 और

 उल्लंघन  करने  वाले  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  जा  रही  है  ?

 बिस्  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  जी  नहीं  ।

 से  ये  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।
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 अं  यजि-जयपयप-पयायण  +  +  नय+े

 भारतोय  नौवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  से  सहायता  मांगने  वाले  मत्स्यन  एककों  को
 इक्थिटो  पूंजी  में  बढ़ोतरी

 +88  |.  श्री  दोलत  सिह  जो  जदेजा  :  क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  मत्स्यन  एककों  के  जो  अपने  एकक  पुनः  चालू  करने  के  लिए  भारतीय
 नौवहन  ऋण  एवं  निवेश  कम्पनी  से  सहायता  चाहते  यह  आवश्यक  है  कि  वे  भारतीय  नौवहन  ऋण
 एवं  निवेश  कम्पनी  द्वारा  पहले  से  निर्धारित  प्रतिशत  के  आधार  पर  अपनी  इक्विटी  पूंजी  में  बढ़ोतरी

 यदि  तो  भारतीय  नौवहन  ऋग  एवं  निवेश  कम्पनी  से  जो  मत्स्यन  एकक्र  अपने  एकक
 पुनः  चालू  करने  के  लिए  सहायता  चाहते  उनकी  इक्विटी  पूंजी  में  वृद्धि  करने  हेतु  कम्पनी  द्वारा  क्‍या
 मानदण्ड  अपनाया  जा  रहा

 क्या  मत्स्यन  एकक  को  अतिरिक्त  इक्बिटी  पूंजी  जुटाने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना
 पड़  रहा  ओर

 णदि  तो  सरकार  का  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एडआड्डों  :
 भारतीय  नोवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  लिमिटेड  ने  सूचित  किया  हूँ  क्रि  मत्स्यन  कम्पनियों  के
 द्वार  प्रस्तावों  पर  विचार  करते  उनकी  इक्विटी  पूंजी  में  वृद्धि  करने  की  कोई  निश्चित  ब्रतिशतता
 नहीं  हैँ  ।  जुट।ई  जाने  वाली  अतिरिक्त  इक्विटी  की  सीमा  का  निर्धारण  करने  के  लिए  मोटे  तोर  पर  जो
 मापनण्ड  अपनाए  जाते  उनका  सम्बन्ध  उस  कम्पनी  की  शुद्ध  विगत  वित्तीय
 भावी  लाभप्रदत्ता  के  पूर्वानुमानों  और  सम्बन्धित  एकक  की  समग्र  भावी  लाभप्रदत्ता  पर  अतिरिक्त  इक्बिटी
 के  प्रभाव  से  होता  हैं  ।

 सोमेंट  का  आयात

 8142.  श्रोमतो  पठेल  रामाबेन  रामजी  भाई  सावणि  :  क्‍या  वालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1988  में  सरकार  ने  राज्यों  की  विभिन्‍न  नियुक्त  एजेंसियों  के  माध्यम  से  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  सीमेंट  आयात  करने  की  अनुमति  दी

 क्‍या  सीमेंट  का  आयात  वास्तविक  प्रयोक्‍्ताओं  के  लिए  ही  किया  गया

 क्या  इन॑  नियुक्त  एजेन्सियों  में  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  लिमिटेड  एक  एजेंसी

 क्‍या  दिल्ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  लिमिटेड  ने  सोमेंट  के  आयात  और  वितरण  के
 के  लिए  एजेन्ट  नियुक्त  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी हैं  कि  दिल्ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  ने

 आयात  नीति  का  उल्लंघन  कर  सीमेंट  की  खुले  बाजार  में  विक्रो  की  और
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 (3)  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हैँ  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  प्रिय  रंजन  दास  :  आयात  1982-
 83  के  अंतर्गत  ।

 )  क

 से  आयात  1982-83  के  पैराग्राफ  119  (3)  के  अन्तर्गत  आयातक

 एजेंसियों  को  केवल  ऐसे  ऐसे  वास्तविक  प्रयोक्‍्ताओं  के  लिए  सीमेंट  का  आयात  करना  अपेक्षित  था  जिन्होंने
 आयातक  एजेंसी  के  पास  अपनी  निश्चित  मांग  दर्ज  कराई  मं०  बाइफोर्ड  लि०  को  दिल्ली  राज्य
 नागरिक  पति  निगम  लि०  द्वारा  सीमेंट  के  आयात  तथा  वितरण  व्यवस्था  के  लिए  अपने  एजेंट  के  रूप  में

 नियुक्त

 किया  गया  था  ।  डी०  एस०  सी०  एस०  सी०  एजेंटों  द्वारा  आयात  नीति  का  उल्लंघन  करते  हुए
 कीਂ  बिक्री  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 पश्चिस  ओर  मध्य  रेलवे  जोनों  में  श्रमिक  सहकारी  समितियां

 8143.  श्रो  कंलाश  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 कया  पश्चिम  और  मध्य  रेलवे  में  श्रमिक  सहकारी  समितियां  बनी  और

 -  यदि  तो  दोनों  जोनों  के  सम्बन्ध  में  पृथक-पृथक  ब्योरा  क्‍या  हूँ  ?

 ..  रेल  भंत्रास्य  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  ओर  इस  समय  पश्चिम
 रेलबे पर  श्रमिक  सहकारी  समितियां  कार्य  कर  रही  हैं  जिनमें  से  पांच  समितियां  माल  तथा  पार्सल
 की  सम्हलाई

 के  लिए  हैं  और  एक  संमिति  केवल  पार्सल  की  सम्हलाई  के  लिए  है  ।  मध्य  रेलवे  के  भुसावल
 मण्डल में  अकोला  में  '  एक  श्रमिक  सहकारी  समिति  है  जो  मुतंजापुर  स्टेशन  पर  माल/पाससल  और
 यान्तन्तरण  ठेके  की  सम्हलाई  के

 रेलवे  द्वारा  भूमि  का  अधिग्रहण

 रे
 8144.  श्री  आर०  एन०  यादव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  ब  ऐ  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  उन  परिवारों  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  देने  का  विचार  है  जिनकी
 भूंमि  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  अपने  प्रयोग  के  लिए  अधिग्रहित  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  ऐसे  व्यक्तियों  को  आयु  तथा  शैक्षिक  योग्यता  में  छूट
 दी

 जाती  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंब्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  :  और  इस  आशय  के
 देश  मौजूद

 हैं  कि  जब  रेलों  पर  परियोजनाओं  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  भूमि  अधिगृहीत  की  जाए तो  दया
 अधिग्रहण  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्ति  या  उसकी  पत्नी/पुत्र  था  पुत्री  की  परप  या  परप  पड

 सम्बन्धित  संगठन  में  न॑मित्तिक  श्रमिक  के  रूप  में  तैनाती  करने  के  बारे  में  तरणीह  के  श्र  पर
 विचूदू,किया  जा  सकता  है

 ।  यह  इस  सम्बन्ध  में  विनिदिष्ट  कुछ  शर्तों  पर  निर्भर  करता  किसी  भी
 हालत  में  ऐसे  नियोजन  को  प्रति  परिवार  एक  नौकरी-तक़  सीमित  रखा  जाता  है  ।

 28
 प्‌



 15  1911  लिखित  उत्तिरे

 और  नियमानुसार  ऐसे  मामलों  में  सम्बन्धित  कोटियों  में  भर्ती  के  लिए  आयु  और
 शैक्षिक  अर्हताओं को

 शासित  करने  वाली  विनिदिष्ट  शर्तों  में  कोई  छूट  नहीं  दी  जाती है  ।  भूमि
 अधिग्रहण  के  वैयक्तिक  मामले  परिस्थितियों  के  यदि  आवश्यक  तो  विनि  दिष्ट  आयु  सीमा
 में  छूट  देने  के  बारे  में  विचार  किया  जाता  है  ।

 रेलबे  द्वारा  तिरुपति  में  भूमि  का  अधिप्रहण

 8145.  शओओ  रासाश्रय  प्रस्तद  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  ने  तिरूपति  रेल  मरम्मत  कमंशाला  स्थापित  करने  के  लिए  5
 1984  को  आन्प्र  प्रदेश  के  तिरूपति  जिले  में  सेट्टीपल्ला  गांव  के  लोगों  की  भूमि  अधिगहीत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1984  में  तिरूपति  रेलवे  डिवीजन  द्वारा  जिन  व्यक्तियों  की  भूमि  अधिगृहीत  की  गई
 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  रेलवे  में  रोजगार  दिया  गया  और

 कितने  व्यक्तियों  को  अभी  तक  रोजगार  नहीं  दिया  गया  है  तथा  इसके  क्या  कारण

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  राज्य  सरकार  द्वारा  भमि

 गृही  की  ययी  थी  तथा  सवारी  डिब्बा  मरम्मत  तिरूपति  के  लिए  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को  सौंप
 दी  गयी  थी  |

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  नियोजन  के  लिए  238  व्यक्तियों  से  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  60  व्यक्ति
 पात्र  पाए  गए  थे  और  उन्हें  नियोजन  की  पेशकश  की  गयी  थी  ।  निर्धारित  आयु  से  कम/अधिक
 निर्घारित  शैक्षिक  अहंताओं  से  कम  अहंता  दावेदार  का  परिवार  के  सदस्यों  से  इतर  होने  आदि  की
 वजह  से  पात्र  न  होने  के  कारण  178  व्यक्तियों  को  नियोजन  की  पेशकश  नहीं  की  जा  सकी थी  ।

 विवरण

 गांव  सेदिटपाल्ला

 क्रम  संख्या  भूमि  एकड़  में  पंजीकृतधारक॑  या
 और  सर्वे  नं०  काविज  का  नाम

 1  2  3

 20/1  12.16  एम०  बेंकट  सुब्बेया

 20/2  1.50  सी ०  रमैया  वेट्टि

 20/3  0.09  पी०  तुलसम्मा

 20/4  0.01  ,,  पी०  देवराजू

 20/5  ०.02  ओगिलप्पा



 है  1989

 2  3

 0.22  नरायना  स्वामी

 0,03  टी०  बेंकट  गुरूनाथन

 0.03  के०  गोविन्दस्वामी

 6.18  एस०  आर०  वेंकटसुब्बेया
 0.59  श्रीमती  यासम्मा

 5.09  सी०  श्री  निवासाबारिलू
 1.51  के०  सुब्र  मण्यन
 0.41  सुब्रमण्यन
 0.41  एम०  गोविन्दस्वामी

 0.26  टी०  मुनैया
 0.59  क्ृष्ण॑या

 0.57  आरਂ  सुग्रमण्यन
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 i  की निनीनीीीी---38ा"5:सस कक  तय  ता
 कि

 बीड़ी  उद्योग  से  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  राजस्व  के  रूप

 में  राज्यवार  कितनी  धनराशि  वसूल  की

 क्‍या  बह  सजस्व  अथवा  इसका  कुछ  भाग  राज्यों  में  बांट  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसमें  से  विभिन्‍न  राज्यों  को  वर्षषार  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 विक्त  संजालथ  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  बीड़ियों  से  प्राप्त

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  राजस्व  के  राज्यवार  तथा  वर्षवार  ब्यौरे  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  बीड़ियों  सहित  सभी  शुल्क्य
 जिन्सों  से  वसूल  किए  गए  मूल  तथा  विशेष  उत्पादन  शुल्कों  की  निवल  प्राप्तियों  में  से  45  प्रतिशत  राशि
 राज्यों  के  बीच  बांट  दी  जाती  है  ।  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  बिक्री  कर  के  स्थान
 पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  की  निवल  प्राप्तियों  में  से  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  2.391  प्रतिशत  राशि

 शेष  राशि  राज्यों  के  बीच  बांट  दी  जाती  केवल  बीड़ियों  से  ही  प्राप्त  हुई  केन्द्रीय
 उत्पादन  शुल्क  की  वह  राशि  जो  राज्यों  को  बांटी  गई  उसके  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 -  कडियों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  राज्यवार
 तथा  वर्षवार  आंकड़े

 रुपए

 क्रम  राज्य  1985-86  1986-87  8
 सं०

 बिहार

 महाराष्ट्र  752  809

 2.  गुजरात  प्रदेश  36  35  37

 3.  तमिलनाडु  (2) '  2073  2404

 4.  154  157  2335

 5.  आंध्र  प्रदेश  (3)  '  2368  2307  17

 6.

 केस्ल (4) 540 590 7. पश्चिम बंगाल (5) 320 8. 9. बिहार 736 752 809 उत्तर प्रदेश 875 965 मध्य प्रदेश . 3220 राजस्थान असम (6) | 7 36
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 इसमें  द्दर  भौर  नागर  दमन  और  दीव  भी  शामिल हैं  ।

 (2)  इसमें  पांडिचेरी  तथा  मालाकिपारा  चाय  फैक्ट्री  जो  केरल  के  त्रिचूर  जिले  के

 मुकुन्दपुरम  तलूक  के  पेरियारन  गांव  का  एक  भाग  शामिल  परन्तु  इसमें  गांव  यनम
 का  माहें  कम्यून  शामिल  नहीं  है  ।

 (3)  समें  संघ  शासित  राज्य  पांडिचेरी  का  गांव  यनम  भी  शामिल  है  ।

 (4)  इसमें  लक्षद्वीप  तथा  संघ  शासित  प्रदेश  पांडिचेरी  का  माहे  कम्यून  शामिल  है  परन्तु  इसमें
 केरल  के  त्रिचूर  जिले  के  मुकुन्दपुरम  तलूक  के  पेरियारन  गांव  के  मलाकीपाड़ा  चाय  फंक्ट्री
 रेंज  क्षेत्र  शामिल  नहीं  है  ।

 (5)  इसमें  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  भी  शामिल  हैं  ।

 (6)  इसमें  जिपुरा  और  अरुणाचल  प्रदेश  शामिल  है  ।

 एन०  बो०  :  जम्मू  ओर  हिमाचल  प्रदेश  और  गोवा  राज्यों  से
 बीड़ियों  से  वसूल  किए  गए  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  कोई  सूचना  नहीं
 प्राप्त  हुई  है  ।

 जापान  के  बेकों  में  इण्डियन  नेशनल  आर्भो  की  धनराशि

 8147.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  जित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  द्वारा  गठित  इण्डियन  नेशनल  आर्मी  की  बहुत  बड़ी  धनराशि

 अब  भी जापान  के  बेंकों  में

 क्‍या  किसी  अन्य  देश  के  बैंकों  में  भी  धनराशि  जमा  और

 इस  धनराशि  को  भारत  लाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विस  संत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  और
 सरका  स  सम्बन्ध  में  विदेशों  में  स्थित  बेंकों  में  पड़े  हुए  धन  के  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं  है  |

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श०  संखयो  सेविग्स  एण्ड  इम्बेस्टमेंट  के  विरद्ध  शिकायतें

 8148.  श्री  रेणपद  दास  :  कया  बित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  संचयी  इन्वेस्टर्स  मे०  संचयी  सेविग्स  एण्ड
 इन्वेस्टमेंट  कलकत्ता  के  विरुद्ध  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की
 गई  ?

 थित्त  मंत्रालय  में  आंथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  और
 सरकार  को  संचयनी  इन्वेस्ट्स  एसोसिएशन  खेतड़ी  राजस्थान  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं

 जिनमें  एसोसिएशन  ने  मैसस  संचयनी  सेविग्स  एण्ड  इल्वेस्टमेंट  कलकत्ता  द्वारा  दावों
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 का  भुगतान  न  करने  और  कम्पनी  द्वारा  जारी  किए  गए  चेकों  के  नकोर  जाने  की  शिकायत  की
 भारतीय  रिज़वं  बेंक  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है|

 मैंसर्स  संचयनी  सेविग्स  एण्ड  इन्वेस्टमेंट  लिमिटेड  एक  अवशिष्ट  गैर-बैंकिंग  कम्पनी
 ऐसी  कम्पनियों  के  कार्यकलापों  को  नियन्त्रित  करने  और  जमाकर्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  अवशिष्ट  गैर-बैं  किंग  कम्पनियां  1987  के  नाम  से  नए  मार्गनिर्देश
 ग़्री  किए  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  दंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मेंसर्स  संचयनी  सेविग्स  एण्ड  इन्वेस्टमेंट

 लिमिटेड  ने  1988  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  अवशिष्ट  गैर  बैंकिंग  कम्पनियां
 1987  की  संवेधानिक  वेधता  को  चुनौती  दी  थी  और  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर

 लिया  था  ।  अतः  यह  मामला  न्यायाधीन  है  ।

 जहां  तक  चंकों  के  नकारे  जाने  का  सम्बन्ध  बेंककारी  लोक  वित्तीय  संस्थान  रक्राम्य
 धि  1988  के  उपबन्धों  के  1989  से  चेकों  का  नकारा

 क्र  दण्डनीय  अपराध  माना  गया  है  ।

 सिलोगुड़ी  बाजार  रेलवे  ऋसिंग  पर  उपरि  पुल

 8149.  श्री  पोयष  तिरकी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्‍या  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  में  क्रासिंग  पर  सड़क  यातायात  की  भीड़  को  समाप्त  करने  के
 लिए  वहां  एक  उपरि  पुल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसे  कब  तक  पूरा  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  समस्या  का  हल  निकालने  के  लिए  कोन-सा  अन्य  वैकल्पिक  उपाय  किया  जा  रहा  है  ?
 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माप्रवराव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 समपार  के  दोनों  ओर  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  को  देखते  हुए  इस  स्थान  पर  ऊपरी  सड़क
 पुल  का  निर्माण  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 सड़क  यातायृत  की  समस्या  को  कस  करने  केਂ  लिए  मौजूदा  समपार  को  पर्याप्त  चौड़ा  कर
 1  गया  है  ।  इसके  रेलवे  और  राज्य  सरकार  न्यू  जलपाईगुड़ी  तथा  सिलीगरुड़ी  जंक्शन  के  बीच

 की  रेल  लाइन  का  महानन्दा  नदी  के  दाहिने  तटबंध  के  साथ-साथ  दिक्‍्परिवर्तन  करने  की  व्यावहारिकता
 की  जांच  कर  रही

 बोयम  एक्सप्रेस  सध्य  का  विलस्ब  से  चलना

 8150.  श्री  सोड़े  रमंया  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीबों  के  दोरान  सिकन्दराबाद  काक्रीनाड़ा  क्षेत्र  में  बोथम  एक्सप्रेस  कितने  दिन
 बिलम्ब  से

 ह॒

 इस  गाड़ी  के  विलम्बਂ से  चलनें  के  क्या  कारण  और

 3$
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 बोवस  एक्सप्रेस  द्वारा  समय  सारणी  का  पालन  सुमिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 रेल  भंत्रलण  के  राज्य  मंत्री  माधवराब  और  मुख्यतः  चल  रहे

 विद्युतीकरण  दुघंटनाओं  और  कुछ  उपस्करों  की  खराबी  के  कारण  उत्तर-दक्षिण  की  चलने

 वाली  गाड़ियों  के  निर्धारित  समय  पर  न  चलने  के  परिणामस्वरूप  गौतमी  एक्सप्रेस  फरवरी  और
 1989  के  दौरान  27  दिन  विलम्ब  से  चली  ।

 दक्षिण  मध्य  रेलबे  पर  विद्युतीकरण  कार्यों  के  पूरा  हो  जाने  पर  समय-पालन  में  सुधार

 ढलफोहा  स्टेशन  के  निकट  रेल  ऊपरि  पुल

 8151.  डा०  मुलाम  याजबानी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  सीमान्‍्त  रेलवे  में  पश्चिम  बंगाल  के  पश्चिम  दिनाजपुर  जिले  में  डलकोहा  स्टेशन
 के  निकट  एक  रेल  ऊपरि  पुल  बनाने  की  कोई  यीजना

 यदि  तो  भूमि  अधिग्रहण  कब  और  किस  स्थान  पर  किया  गया  और

 कार्य  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 यह  मामला  राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित  है  जिसने  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  के  बारे  में  अभी

 तक  सूचित  नहीं  किया  है  '

 राज्य  सरकार  ने  अभी  तक  न  तो  सामान्य  प्रबन्ध  के  लिए  नक्शे  को  अनुमोदित  किया  है
 और  न  ही  इस  कार्य  के  लिए  अपेक्षित  प्रभारों  का  भुगतान  ही  किया  है  जिसे  रेलों  द्वारा  नियमों  के  अनुसार

 शर्तोंਂ  के  आधार  पर  शुरू  किया  जाना  है  ।

 पृ
 |  केन्द्रीय  सरकारों  कर्मचारियों  के  आश्षितों  के लिए  आय  सीमा

 8153.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  यात्रा  अवकाश  यात्रा  रियायत  और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना

 से  सम्बन्धित  लाभ  पहुंचाने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  आश्रितों  के  लिए  आय  सीमा

 में  वृद्धि  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  और  भारत

 सरकार  द्वारा  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लेने  के  फलस्वरूप

 अवकाश  यात्रा  रियायत  और  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  से  संबंधित  ल  भों  के  प्रयोजनों  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  आश्रितों  के  लिए  आय  सीमा  बढ़ा  कर  500  रुपये  प्रतिमाह  कर  दी

 गयी  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  निदेशक  भंडलों  का  ढांचा

 8154.  श्री  एच०  जो०  रामुलु  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के  निदेशक  मंडल
 के

 बारे  में

 99
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 7  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5174  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ऐप
 राष्ट्रीय  बैंकों  के  प्रत्येक  निदेशक  मंडल  के  ढांचे  का  तथा  मुख्य  प्रबन्ध  निदेशकों  के

 कार्याविधि  का  उनकी  नियुक्ति  की  तारीशवों  सहित  ब्यौरा  क्या

 ऐसे  निदेशकों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  पूर्णकालिक  निदेशक  नहीं  और

 सरकारी  क्षेत्र  में  प्रबन्धकों  के  पदों  पर  कार्य  के  अनुभव  वाले  कुछ  व्यक्तियों  को  राष्ट्रीय
 कृत  बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  में  शामिल  करने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  बेंकिग  क्षेत्र  में
 उनकी  सेवाओं  का  उपयोग  किया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  मण्डलों  की  वर्तमान  संरचना  को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  निदेशकों  का  का्यंकाल  तथा  यह  ब्यौरा  भी  दिया  गया  है
 कि  क्या  वे  पूर्णकालिक  है  या  अंशकालिक  ।  वर्तमान  में  20  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  कोई  भी  गैर-सरकारी
 अथवा  गैर-कमंकार  कमंचारी  निदेशक  नहीं  है  ।  लेकिन  केवल  7  राष्ट्रीयक्रृत  बेंकों  में  कमंकार  कर्मचारी
 निदेशकों  के  स्थान  खाली  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  निदेशक  मंडलों  में  पूर्णकालिक  तथा  अंशकालिक  निदेशकों  की
 य  रिजवं  बैंक  से  परामर्श  करके  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  एवं  प्रकीर्ण  स्कीमों

 में  निर्धारित  मानदण्ड  तथा  प्रक्रिया  के  अनुसार  की  जाती  mR
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 1911  लिखित  उस्तर

 खितरंजन  लोकोमोटिव  को

 भी  एम०  बो०  चमाशेसकर  मूल्तिः  क्या  रेल  लरेक्लेमफ्रेठित्र-हासस  वस्तुओं
 की  खरीद के  बारे  में  7  1०89  के  अतारांकित  के  उत्तर  के  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चितरंजन  लोकोमोटिंव  द्वारा  आयात  पर  थ्यय  की  जाने  वाली  धनराशि  में  कमी  करने  के
 क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनसे  आयात  किया  जा  रहा

 सरकारी  क्षेत्र  क ेकिसी  एक  ऐसे  उपकऋरन  का  नाम  बताएं  जिसे  गत  महीने  के  दौरान

 सूची  में  शामिल  क्रिया  या  है  और  क्या  अकढंर  दिशा-गग्रा

 तो  इसके  क्या  कारण

 सरकारी  क्षेत्र  के  उस  एकक  का  नाम  क्या  है  जिसने  1985-86  से  1987-88  की  अवधि
 में  15.21  करोड़  रुपए  का  माल  सप्लाई  किया

 (=)  सरकारी  ?  क्षेत्र  में  सप्लरईको  देके  ओर  प्रग्नासत  तकिश  जऊ  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  पश्चिमी

 यू०  यू०  एस०  फ्रांस  - और  चिं०  रे०  का»  द्वारा उन  देशी
 फर्मों  को  विकासफ़्त्मक  आडं र  प्रद्तुत  करके  आयात  की  मग्द्रा:कम्त  कटने  के  लिए  संग्रठधित  किए  जा

 जो  चि»  रे०  का०  द्वारा  2  लाख  हुप्रए  से  मूल्य  की  को.,खड़ीद  के  लिए
 अमम्रंत्रित  की  विश्रव,निविदाओं  करती  विकासात्मक  अफ्डर  सफन्नतापूर्वक
 परे  कर  लेने  के बाद  मद  को  आयात  की  सूची  से  हटा  लिया  जाता  है  ।

 मँप्नसं  हिन्दुस्तान  मशीन  दूल्स/मैससं.  टी०  को  2.15  करोड़  रुपये  मूल्य  का
 गया  ।

 उठता  ।

 मे०  बी०  एच०  ई०  आई०  ओ०  एम०  एम०  टी०  एन०  जी०  ई०
 बी०  बी०  त्री०  एल०  तथा  ई०  सी०  एल०  ।

 2  लाख  रुपये  से  अधिक  मूल्य  की  खरीद  विज्मपित/विश्क  निविदाओं  के  माध्यम  से  की
 जाती  है  तथा  जहां-कहीं  सरकारी  उपक्रम  की  यूनिटें  दरें  निवेदित  करती  हैं  मूल्य  में  अनिवायंतः
 10  प्रतिशत  की  अधिकतम  छूट  दी  जाती  है  बशरत्तें  प्रस्तावित  उत्पाद  की  गुणवत्ता  तथा  निर्घारित  शर्तें

 उपयुक्त  हों  ।

 पोटाशियम  पेन्सिलीन  पांच  के  लिए  आयात  नोति

 8156.  श्री  एज०  एन०  नन्‍्जे  गोड़ा  :  क्या  वर्सल्षज्म  मंक्ये  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पोटाशियम  के  अग्यात  वर्तेमयन  नःेति  क्या

 (@)  क्ष्या  सरकार  का  विचार  उन  एककों  को  राहुढ  देने  का  है  जिन्हें  पोटाशिमम  लाइ्सेस  नहीं
 दिए  गए  पौटाशियम  पेन्सिलीन  पांच  के  लिए  नहीं दिए  गए  और

 हा
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :
 यह  निर्णय  किया  गया  है

 कि  पैन्सिलिन-वी  के  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  और  6  ए०  पी०  ए०  के  सभी  विनिर्माता
 6  ए०  पी०  ए०  के  उत्पादन  के  लिए  पेन्सिलिन-जी  का  प्रयोग  करेंगे  ।

 और  ऐसे  एकक  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुणों  के  आधार  पर  पैन्सिलिन-जी  के  हकदार
 होंगे  ।

 आर्थिक-अपराधियों  पर  छापे

 8157.  श्रीमतों  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  बर्षों  के दौरान  1989  तक  आध््थिक  अपराधियों  पर  मारे  गए  छापों  के  क्या
 परिणाम  निकले

 कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए

 अब  तक  कितने  आर्थिक  अपराधियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  इन्हें  कम  से  कम  एवं
 अधिक  से  अधिक  कितनी  अवधि  तक  बिना  मुकदमा  चलाए  जेल  में  रखा  और

 देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  ।  1989  को  ऐसे  कितने  अपराधी  जेलों  में  बन्द  थे  ?

 जिस्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  फरवरी
 1987  से  1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  आयकर  तस्करी  निवारण  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  प्राधिकारियों  न ेलगभग  805  करोड़  रुपए  की  लेखा  बाह्य  परिसम्प.त  व  माल  पकड़ा  ।  इस  अवधि
 के  दौरान  5688  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 और  कोफेपोसा  1974  के  अन्तर्गत  सलाहकार  बोर्ड  कौ  राय  प्राप्त  किए
 बिना  किसी  व्यक्ति  को  तीन  महीने  से  अधिक  नजरबन्द  नहीं  किया  जा  सकता  है  तथा  किसी  व्यक्ति  को
 किसी  भी  हालत  में  दो  वर्ष  से अधिक  की  अवधि  के  लिए  नजरबन्द  नहीं  रखा  जा  सकता  है

 31-1-89  को  स्थिति  के  अनुसार  1056  व्यक्ति  कोफेपोसा  के  अन्तर्गत  नजरबन्द  ये  ।
 राज्यवार  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते  ।

 इन्लोनियरी  उच्योग  महासंघ  का  मलेशिया  का  दोरा

 8158.  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इन्जीनियरी  उद्योग  महासंघ  के  एक  उच्च  स्तरीय  ओऔद्योगिक  मिशन  ने  मलेशिया  का
 दौरा  किया  और

 यदि  तो  भारतीय  तकनीकी  वस्तुओं  के  निर्यात  तथा  मलेशिया  में  संयुक्त  उद्यमों  की
 स्थापना  संबंधी  इसके  आकलन  का  ब्यौरा  क्‍या

 वाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंधन  दास  :  हां  ।

 इन्जीनियरी  उद्योग  महासंघ  के  औद्योगिक  मिशन  के  आकलन  में  भारतीय  तकनीकी
 वस्तुओं  के  निर्यात  तथा  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  की  अच्छी  संभावना
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 निगसित  करों  सें  कमी  करना

 8159.  श्री  महेन्द्र  सह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  भारतीय  रि  जवं  बेंक  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  अध्ययन  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है
 कि  देश  में  दो  वर्षों  की  अवधि  में  स्थापित  सभी  प्रकार  की  कम्पनियों  में  सम्बन्ध  में  सांविधिक  निगमित

 कर  की  दरें  दस  प्रतिशत  की  कमी  की  जानी

 यदि  तो  इस  अध्ययन  का  ब्यौरा  क्‍या  हैं  तथा  इसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 इस  सम्बन्ध  से  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  ए०  के  :  से  हां  ।

 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  माह  1988  के  अपने  आकस्मिक  दस्तावेजों  में  निगम  क्षेत्र  पर

 आथ्िक  नीति  का  प्रभाव  वर्ष  1970-71  से  1987-88  तकਂ  विषय  पर  अपने  अधिकारियों  में  से  एक

 अधिकारी  द्वारा  किए  गए  एक  अनुसंघान-अध्ययन  के  आधार  पर  कुछ  निष्कर्षों  को  प्रकाशित  किया

 उक्त  अध्ययन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  बताया  गया  यह  आम  धारणा
 Ff

 होती  है  कि  भारतीय  निगमित  क्षेत्र  पर  अधिक  कर  लगाया  जाता  अनेक  वित्तीय  प्र

 रियायतों  के  कारण  भारत  में  निगमित  क्षेत्र  पर  प्रभावी  कर  दरों  में  उस  स्तर  तक  कमी  आई  है  जि

 कछेक  विकसित  अर्थव्यवस्थाओं  से  तुलबा  की  जा  सकती  है  अथवा  यहां  तक  कि  ये  दरें  उनसे  भी  कम  हैं

 निगम  आयकर  में  10  प्रतिशत  की  कमी  करके  देश  में  औद्योगिक  विकास  को  बढ़ावा  मिल  सकता  है  तथा

 कर  में  छट  सम्बन्धी  उपायों  को  वित्तीय  रियायतों  को  प्रोत्साहनों  आदि  की  समीक्षा  तथा  घटौती  के  साथ

 जोडा  जा  सकता  है  ।

 सरकार  की  नीति  को  बनाते  समय  ऐसे  सभी  अध्ययनों  के  निष्कर्षों  जिस  समय  भी

 होते  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 भारत  के  साथ  व्यापार  फरने  के  सम्बन्ध  में  अमरीकी  वाणिज्य  मंडल  का  सुझाव

 8160.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीकी  वाणिज्य  मंडल  ने  अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  से  अमरीकी  प्रतिद्वन्दिता  से
 संभावित  रूप  से  प्रभावित  होने  वाले  एशियाई  और  लंटिन  अमरीकी  देशों  के  साथ-साथ  भारत  के  काम

 इस  आशय  से  करने  के  लिए  कहा  है  कि  भारत  उन  देशों  को  अपनी  तथा  कथित  प्रतिबन्धात्मक
 याओं  को  बदलने  के  लिए  बाध्य

 यदि  तो  भारत  से  अमरीका  को  किए  जाने  वाले  निर्यात  पर  इसका  क्या  प्रभाव

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  अमरीकी  बहु-प्रयोजन  व्यापार  तथा  प्रतिस्पर्धात्मक
 1988  संशोधित  व्यापार  1974  की  धारा  310)  के  तथाकथित

 301!  प्रावधानों  के  अन्तगंत  अग्रता  व्यापार  रुकाबटों  तथा  विरूपणों  को  अभिज्ञात  करने  के  सम्बन्ध  में
 सावेजनिक  टिप्पणियां  करने  के  लिए  किए  गए  एक  अनुरोध के  प्रत्युतर  अमरीकी  चेम्बर  आफ  कामसे
 ने  अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधियों  को  पत्र  लिखा  है  जिसमें  यह्‌  विचार  व्यक्त  किया  गया  है  कि  ऐसी
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 प्रथाएं  विशेष  रूप  से  भारत  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  में  प्रचलित  हैं  और  इस  पर  कारंवाई

 शुरू  करने  की  आवश्यकत  है  ।

 इस  तथाकथित  धारा  के  अन्तगंत  यू०  एस०  टी०  आर०  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है

 कि  वह  ऐसी  बरीयता  प्रथाओं  का  प्रथाओं  का  पता  लगाए  जिसको  समाप्त  करना  इसलिए
 अधिक  महत्वपूर्ण  होगा  कि  इससे  अमरीका  से  निर्यात  बढ़ाने  की  पर्याप्त  सम्भावना  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 यू०  एस०  टी०  आर०  से  यह  भी  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वह  इन  प्रथाओं  की  संख्या  और  इनके  व्यापक
 प्रचलन  के  आधार  एणर  अग्रणी  विदेशों  का  पता  लगाए  ।  वर्ष  1988  के  व्यापार  अधिनियम  की
 कथित  301”  घारा  के  अन्तगंत  यू०  ए०  टी०  आर०  से  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वह  ऐसे  बाहरी
 देशों  का  पता  लगाए  जोकि  बौद्धिक  सम्पदा  अधप्षनिकारों  को  प्रर्याप्त  और  प्रभावी  संरक्षण  प्रदान  नहीं  करते
 अथवा  आई०  पी०  आर०  संरक्षण  में  अ्रास्क्ना  रखने  वाले  अमरीक़ी  नागरिकों  को  बाजार  में  प्रवेश  पाने  के
 उचित  तथा  समान  अवसर  प्रदान  नहीं  करते  ।  इन  देझ्ों  में  से  यू०  एस०  टी०  आर०  को  ऐसे  देशों  का
 भी  पता  लगाना  चाहिए  जिन्हें  वह  बाहरी  देश  मानता  है  ।

 भारत  के  आयात  पर  पड़ने  वाले  अप्रत्यक्ष  प्रभाव  अमरीकी  प्राधिकारियों  द्वारा  की  जाने
 वाली  जांच  के  निष्कर्षों  पर  निर्भर  करेंगी  तथा  अथवा  इस  बात  पर  भी  निर्भर  करेंगे  कि  क्‍या  वे  वास्तब्र  में
 प्रतिकारात्मक  उपाय  किए  जाने  का  निर्णय  लेते  हैं  ।

 सरकार  अमरीकी  कारंवाई  को  अनुचित  समझती  है  क्‍योंकि  उसने  बहुपक्षीय  ब्याप्रार
 प्रणाली  का  पालन  नहीं  किया  तथा  यह  गाट  दायित्वों  का  उल्लंघन  है  ।  उसका  उद्देश्य  भारत  के  हितों
 की  रक्षा  करने  के  लिए  मामले  पर  द्विपक्षीय  और  बहुपक्षीय  रूप  से  विचार  करना  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  सहायता

 1.  श्री  लक््म्ण  मलिक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे  कि  :

 क्रष  1983  के  दोरात  पिछड़े  क्षेत्रों  में  किन-किन  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिए
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  और  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और
 निवेश  निगम  ने  सहायता  के  रूप  में  ऋण  मंजूर  किए  और  प्रत्येक  मक्‍्ले  में  कितनी  श्रनराशश  मंजूर  की

 और

 इन  सावधि  ऋण  प्रदान  करने  वाली  बित्तीय  संस्थाओं  के  पास  कौन-क्रोम-सी  फरिक्रोज़ताएं

 मंजूरी  के  लिए  लम्कबित  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और
 कैलेण्डर  वर्ष  1988  के  दोरान  भारतीय  भओौद्योगिक  ब्रिकास  भारतीय  भ्रोद्योगिक  वित्त  निगम
 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  द्वारा  अधिसूचित  पिछड़े  जिलों  में  मजूर  की  गई  सहायता
 का  विवरण  निम्नलिखित  है  :--

 ee  _
 इंसान

 रस्योच्ननाओं  की  संख्या  मंजूर की  गई  राशि

 भारतीय  औद्योगिक  बैंक  394  1422.82
 भारतीय  भऔद्योगिक  वित्त  निमम  443  856.30
 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  विगम  279  835.43

 नस  फ
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 टिप्फ्णी  :--  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कंसाशियम  वित्तपोषण  को  देखते  हुए  कम्पनियों  की  संख्या
 को  जोड़ा  नहीं  गया

 सरकारी  वित्तीय
 संस्थाओं  को  नियन्त्रित  करने  वाले  कानूनों  और  बैंकरों  में  प्रचलित  प्रथाओं  और

 रीति-रिवाजों  के  अनुसार  अलग-अलग  ग्राहकों  के  खातों  से  सम्बन्धित  ब्यौरा  प्रकट  नहीं  किया  जाता  ।

 आय  निर्धारण  का  संरल  तरोका

 8162.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कुछ  श्रेणियों  में  आय  का  निर्धारण  करने  के  एक  सरल  तरीके
 की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  औरे

 इससे  सरकार  को  कितना  लाभ  होगा  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हाल  ही  में  ऐसी
 कौई  घोषणा  नहीं  की  गई  है  ।  फिर  सरलीकरण  निरन्तर  चलने  वाली  एक  प्रक्रिया

 और  इनके  प्रश्न  ही  नहीं  उत्ते  हैं  ।

 व्यवसाय  कर

 8163.  श्रो  पूणं  चन्द्र  मलिक  :  क्‍या  घित्त  मंत्री  यह  बतांने  को  क्रपां  करेंगे  कि  :

 किन-किन  राज्यों  में  सबंप्र थम  ब्यवसाय-कर  लागू  किया  गया

 प्रत्येक  राज्य  में  कर  की  प्रतिशतता  कितनी

 यह  करें  कितमैं  राज्यों  में  वर्सूल  कियां  जा  रहां  और

 क्‍या  यह  कर  आयकर  से  मुर्बिते  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  सूचना  एकत्र  की  जो

 रही  है  ।

 यह  कर  अलग्र-अलग  राज्यों  में  स्लेब-आधार  पर  लगाया  जा  रहा

 14  राज्यों  में  ।

 व्यवसाय  कर  कारबार  अथवा  व्यवसाय  चला  रहे  किसी  व्यक्ति  द्वारा  अदा  किए  जाने  के

 नाते  उसके  कराधेय  लांभों  की  गणदा  करते  समय  इसे  घटा  दिया  जाना  अनुज्ञेय  है  ।

 पंजाब  में  लोक  अदालतें

 8164.  श्री  कमल  चोधरो  :  क्या  विधि  और  न्याय मंत्री  पजाब  में  लोक  अदालतों  के  बारे  में  2

 1988  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  3014  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मामलों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  पंजाब  में  वर्ष  1985-86,  5-86,  1986-87  और  1987-88  के
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 दौरान  कितनी  लोक  अदालतों  का  आयोजन  किया  गया  इन  लोक  अदालतों  द्वारा  कितने  मामलों  का
 निपटान  किया  गया  और  क्या  पंजाब  में  अब  भी  काफी  संख्या  में  *  म्बित  पड़े  हुए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  लम्बित  मामलों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  कया  कदम
 उठाने  का  विचार  किया  गया  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एच०  आर०  :  ओर  विधिक

 सहायता
 स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  के  पास  उपलब्ध  जानकारी  वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1987-

 88  के  दौरान  पंजाब  में  कोई  लोक  अदालत  आयोजित  नहीं  की  गई  है  और  इसीलिए  न  तो  लोक  अदालत
 ने  कोई  मामला  निपटाया  है  और  न  ही  कोई  मामला  लम्बित  विधिक  सहायता  स्कीम
 कार्यान्वयन  समिति  के  समक्ष  कहा  गया  है  कि  राज्य  में  विधिक  और  ब्यवस्था  की  प्रतिकूल  परिस्थितियों
 के  कारण  लोक  अदालतें  आयोजित  नहीं  की  जा  सकती  हैं  ।

 सामान  पर  शुल्क  की  अग्रिम  अदायगी

 8165.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  जाने  वाले  व्यक्तियों  द्वारा  लाए  जाने  वाले  सामान  पर
 शुल्क  की  अग्रिम  अदायगी

 सम्बन्धी  योजना  लागू  कर  दी  गई

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  यह  योजना  सरकारी  राजस्व  के  लिए  लाभदायक  होगी  और  यदि  तो  किस
 और

 क्‍या  इससे  विदेश  जाने  वाले  ब्र्यक्तियों  को  विदेशों  में  और  अधिक  सामान  खरीदने  के  लिए
 प्रोत्साहन  मिलेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  घिभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  विदेश  जाने  वाले
 व्यक्तियों  द्वारा  लाए  जाने  वाले  माल  पर  सीमा-शुल्क  की  अग्रिम  अदायगी  के  लिए  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा
 न  कोई  स्कीम  तैयार  ही  की  गई  है  और  न  ही  ऐसा  किए  जाने  का  कोई  विचार  ही  डे  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  मह्दे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  द्वारा  लोज  पर  लिए  गए  रिहायशो  मकान

 8166.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ।  1982  से  1  1987  की  अवधि  के  दौरान  जिन  मकान  मालिकों ने
 अपने  मकान  उत्तरी  क्षेत्र  में  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  को  उसके  अधिकारियों  के  लिए  रिहायशी  उद्देश्य
 हेतु  अपने  मकान  लीज  पर  दिए  लीज  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  बैंक  अधिकारियों  को  अपने  मकान
 खाली  कराने  के  लिए  अनुरोध  कर  रहे

 क्‍या  उसी  अवधि  के  दौरान  यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  कुछ  मकानों  को  खाली  कर
 दिया  था  और  कुछ  को  खाली  करने  से  मना  कर  दिया  था

 यदि  उपरोक्त  और  का  उत्तर हां  में  तो  खाली  किए  गए  और  खाली  न
 लीज  के  मकानों  का  ब्यौरा  क्या  और  हे  किए
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 करााक--मा  न  —_____—~  जज

 लीज॑  अवधि  समाप्त  होने  के  पश्चात्‌  मकान  खाली  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  द्वारा  पूर्वांचल  में  किराए  पर  लिए  गए  परिसरों

 के  कुछ  मालिकों  से  उसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  उन  परिसरों  को  खाली  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  था  ।  बैंक  द्वारा  इन  अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  गया  और  वर्ष  1982  से  1989  तक  की
 अवधि  के  बैंक  ने  12  परिसर  खाली  कर  दिए  ।  बैंक  ने  आगे  चलकर  यह  भी  बताया  है  कि  अन्य
 मामलों  में  परिसर  अभी  तक  खाली  नहीं  किए  गए  हैं  क्‍योंकि  बैंक  को  अभी  इन  परिसरों  की  जरूरत  है  ।

 बंकों  में  लिपिकों  के  पदों  हेतु  प्रतियोगी  परीक्षायें

 8167.  श्री  एन०  टोम्बी  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लिपिकों  के  पदों  को  भरने  हेतु  प्रतियोगी  परीक्षाओं  का  आयोजन  बैंकिंग  सेवा  भर्ती

 जयपुर  तथा  बेकिंग  सेवा  भर्ती  दिल्ली  द्वारा  किया  जाने  वाला

 यदि  तो  ये  परीक्षायें  किन-किन  तिथियों  को  आयोजित  की

 यदि  दोनों  परीक्षायें  एक  ही  तिथि  को  आयोजित  की  गई  हैं  तो  क्या  बोड्डों  को  अलग-अलग
 तिथि  निश्चित  करने  का  परामर्श  दिया  जाएगा  ताकि  उम्मीदवार  दोनों  परीक्षाओं  में  बैठ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  से
 बताया  गया  है  कि  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  दिल्ली  और  बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  जयपुर  ने  लिपिक  ग्रेड  की
 परीक्षाएं  आयोजित  करने  की  तारीख  25  1989  निर्धारित  की  है  ।  इन  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डो
 द्वारा  परीक्षाएं  अलग-अलग  तारीखों  पर  आयोजित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 बुक  स्टाल  ठेके  को  शर्से

 8168.  डा०  एस०  जगतरक्षकन  :  क्या  रेल  मंत्रो  बुक  स्टालों  के  ठेकेदार  के  बारे  में  7
 1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5289  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  जोनल  रेलों  द्वारा  किए  गए  बुक-स्टाल  समझोतों  की

 भाषा  और  शर्तों  में  कुछ  बिभिन्‍नता  को  समाप्त  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  नहीं  ।

 बुक  स्टाल के  ठेके  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  आबंटित  किए  जाते  हैं  और  वे  रेल  मन्त्रालय  द्वारा
 जारी  की  गयी  कतिपय  दिशा-निर्देशों  के  भीतर  बुक  स्टाल  करारों  के  नियम  एवं  शर्तें  निर्धारित  करने  के
 लिए  सक्षम

 उड़ीसा  में  बेंक  शाख्राएं  खोलना

 8169.  श्री  अमादि  चरण  दास  :  क्‍या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उड़ीसा  में  क्‍्यें  1989-90  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  कितनी  शाखाएं  खोलने  का

 उल़ीसा  के  कटक  जिले  के  सबडिवीजन  जाजपुर  में  इस  अवधि  के  दोरान  कितनी  शाखाएं
 खोले  जाने  का  विचार  और

 जाजपुर  सब-डिवीजन  के  किन-किन  स्थानों  पर  ये  शाखाएं  खोले  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मेंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  भारतीय
 रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  ग्रामीण  और  अप  शहरी  क्षेत्रों  के  लिए  प्राप्त
 पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  तथा  बैंकों  द्वॉरा  शहरी  और  महानगरीय  क्षेत्रों  लिए  प्रस्तुत  किए  गए
 प्रस्तावों  के आधार  पर  1985-90  5-90  की  वतंमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  बैंकों  को  उड़ीसा  में

 शाखाएं  खोलने  के  लिए  1989  के  अन्त  तक  203  पात्र  केन्द्र  आबंटित  किए  हैं  ।

 और  भारतीय  रिजवे  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्तमान  शाखा  लाइसेैंसिंग  नीति  के
 अन्तर्गत  केन्द्रों  का  आबंटन  ब्लाक-वोर॑  किया  जांता  है  न॑  कि  उप-मंडल-वार  आधार  पर  ।  फिर
 वतंमान  नीति  के  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  कटक  जिले  में  बैंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  लिए  17
 ग्रामीण  तथा  अध-शहरी  केन्द्र  आबंटित  किए  जिसका  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :--
 .

 न  आओ

 दर्पण  बर्चना

 2.  बाहंरो

 4.  बरोन

 ॥

 5.  नाथसाही

 6  सागरा  नरसिहपुर
 7.  आलारा

 8.  कृष्ण  प्रसाद  नियालि

 9.  बड्पदा  पटामुंडाई
 10.  जयनगर  राजाकनिका|
 11.  बरडिया

 12.  सिरिलो  रघुनाथपुर
 13.  कराडीबन्द  बडम्बा
 14.  चंडीबनोमूला  राजनगर

 15.  करोडोगोला
 16.  ईश्वरपुर
 17.  संकैश्वर  तिरतोल
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 नई  विल्‍लो  ओर  बअम्थई  अरास्ता  अहमदभगर  तथा  घोंड
 के  क्षीत्  श्षपरफास्ट  रेलमस्‍ड़ी  अलसना

 8170.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  महीनीं  के  दोरात  नई  दिल्ली  से  बम्बई  तथा  बम्बई  से  नई  दिल्‍ली  को  चलने  वाली
 राजधानी  फ़ल्टियर  मेश  ओर  डीलक्प  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  की  प्रतीक्षा  सूची  में  श्रौसतन  कितने
 व्यक्ति

 क्‍या  इन  दो  महानगरों  के  बीच  बढ़ते  हुए  भारी  यातायात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नई
 दिल्‍ली  और  बरास्ता  अहमदनगर  और  धोंड  जंक्शन  के  बीच  एक  नई  सुपस्फास्ट
 गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  साश्षत्रराब  :  फस्वरी  और  1989  के
 दौरान  प्रतीक्षा  सूची  भें  स्हे  स्क्षियों  की  दैनिक  औम़त  संख्या इस  प्रकार  थी  :

 वस्बई  सेन्ट्रल

 कतमल  115

 दशा  का  191

 25  डीलक्स  एफ्सप्रेस  198

 नई  दिल्‍ली

 152  राजधानी  एक्सप्रेस  हि

 4  फ्रंटियर  मेल  ५

 हा  55

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 उड़ीसा  को  कलिंग  बला  सिचाई  परियोजना  के  कार्यान्वयन  से  जलमस्न  क्षेत्र

 8171.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  द्वारा  उड़ीसा  और  अपने  राज्य  की  सीमा  पर  कलिंग  इला  ही

 योजना  के  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  उड़ीसा  के  अनेक  गांव  और  काफी  बड़ा  बन  क्षेत्र  जबमस्न  हो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर  क्‍या  है  ;

 क्या  इस  योजन  के  का  यॉन्वयन  के  फलस्वरूप  कार्पਂ  संख्या  में  लोग  हे विस्थापित

 है  और
 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  को  रोकने  पर  विचार  कर  रही

 3  और
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 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 जल  संसाधन  अंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  लघु  सिंचाई
 स्कीमों  की  वित्तपोषण  एवं  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  योजनागत  संसाधनों  से
 किया  जाता  है  और  इन्हें  केन्द्र  सरकार  को  किसी  प्रकार  के  निर्बाधन  हेतु  नहीं  भेजा  जाता  है  ।  आंध्र
 प्रदेश  सरकार  के  अनुसार  1988  से  निष्पादित  की  जा  रही  कलिंग  दला  लघु  सिंचाई  सतही
 परियोजना  से  केवल  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  ही  107  हेक्टेयर  क्षेत्र  जलमग्न  हो  जाएगा  और  कोई  आरक्षित
 वन  जलमग्न  नहीं  होगा  ।  आंध्र  प्रदेश  में  करदालू  गांव  जलमग्न  हो  जिससे  30  परिवार  तथा
 150  लोग  बिस्थापित  जबकि  उड़ीसा  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उड़ीसा  के  लगभग  छः  गांवों

 के  जलमग्न  होने  की  सम्भावना  उपर्युक्त  मामले  के  सम्बन्ध  में  दोनों  राज्य  सरकारों  के  बीच  बात
 चीत  चल  रही  है  |

 रेलवे  में  डाक्टरों  के  रिक्त  स्थान

 8172.  श्री  नारायण  चौबे  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  में  विभिन्‍न  श्रेणियों  में  डाक्टरों  के  अने  क  स्थान  रिक्त  पड़े

 यदि  तो  क्षेत्रीय  रेलवे-वार  तथा  श्रेणी-वार  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  कितनी

 खड़गपुर  अस्पताल  पद-वार  तथा  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  कितनी

 इन  रिक्तियों  को  भरने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 डाक्टरों  की  कमी  को  दूर  करने  के  जिसके  कारण  रोगियों  को  अत्यधिक  असुविधा
 होती  है  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधव  राव  :  हां  ।

 भारतीय  रेलों  पर  2478  डाक्टरों  की  कुल  स्वीकृत  संख्या  की  तुलना  में  इस  समय  205
 स्पष्ट  रिक्तियां  हैं  ।  इन  रिक्तियों  का  रेलवे-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 क्रम  रेलवे  डाक्टरों  की  स्पष्ट  रिक्तियां
 सण०

 1.  मध्य  22
 2.  पूर्व  34
 3.  उत्तर  39
 4.  पूर्वोत्तर  11
 5.  पूर्वोत्तर  सीमा  9
 6.  दक्षिण  14
 7.  दक्षिण  मध्य  6
 8.  दक्षिण-पूर्व  39
 9.  पश्चिम  31

 जोड़  205

 पद  का  विशेषज्ञता-वार  कोटीकरण  नहीं  किया  गया
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 खड़गपुर  अस्पब्ाल  में  31  डाक्टरों  की  स्वीकृत  संख्या  की  तुलरा  में  6  पद  रिक्त  इन
 रिक्तियों  का  पदवार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 मुख्य  अस्पताल  अधीक्षक  ह॒  न

 चिकित्सा  अधीक्षक  ज+  2

 मंडल  चिकित्सा  अधिकारी  न

 सहायक  मंडल  चिकित्सा  अधिकारी  न  2

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  चुने  गए  उम्मीदवारों  में  से  कई  चिकित्सकों  द्वारा  पद  भार

 ग्रहण  न  करने  के  कारण  मौजूदा  पद  रक्त  हैं  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  और  अधिक  संख्या  में  उम्मीदवार  प्राप्त  करने  के  प्रयात  किए  जा
 रहे  हैं  तथा  विभिन्‍न  क्षेत्रीय  रेलों  को  उम्मीदवारों  के  आबंटन  की  नीति  में  छूट  दी  गई  है  ताकि  रेलों  में
 आबंटित  उम्मीदवारों  को  उनके  गृह  राज्यों  में  तैनात  किया  जा  सके  ।

 जनरल  इन्श्य्रेंस  कारपोरेशन  में  पदोन्नति  तथा  स्थानान्तरण  नोतियां

 8173.  श्री  डो०  के०  मायकर  :  क्‍या  विक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनरल  इंश्यूरेंस  कारपोरेशन  की  चार  अनुषंगी  कंपनियों  सहित  इस  कारपोरेशभ  में
 अधिकारी  संवर्ग  के  लिए  पदोन्नति  नीति  क्या

 क्‍या  जनरल  इंश्यूरेंस  कारंपोरेशन  तथा  इसकी  चार  अनुषंगी  कम्पनियों  में  पदोस्नतियां
 नीति  के  अनुसार  ही  की  जा  रही

 जनरल  हंश्यूरेंस  कारपोरेशन  तथा  इसकी  चार  अनुषंगी  कम्पनियों  में  अधिकारी  संवर्ग  के
 लिए  स्थानान्तरण  नीति  क्या

 जनरल  इंश्यूरेंस  कारपोरेशन  तथा  उसकी  चार  अनुषंगी  कपनियों  में  वर्ष  1972,  1973
 और  !974  के  दौरान  अधिकारी  संवर्ग  के  क्रशः  कितने-कितने  अधीक्षकों  को  पदोन्‍नत  किया

 जनरल  इंश्यूरेंस  कारपोरेशन  तथा  इसकी  चार  अनुषंगी  कम्पनियों  में  वर्ष  1972,  1973
 और  1974  के  दौरान  अधिकारी  संवर्ग  में  क्रमशः  कितने-कितने  इन्जीनियरों  को  पदोन्‍नत  किया
 गया

 कारपोरेशन  के  राष्ट्रीयकरण  के  समय  जनरल  इंश्यूरेंस  कारपोरेशन  और  इसकी  चार
 अनुषंगी  कम्पनियों  में  अधिकारी  संवर्ग  में  कितने-कितने  अधीक्षकों  और  इन्जीनियरों  को  श्रेणीबद्ध  किया
 गया

 कितने  अधीक्षकों  और  इन्जीनियरों  को  श्रेणीबद्ध  नहीं  किया  गया  और

 शेष  अधीक्षकों  तथा  इन्जीनियरों  को  अधिकारी  संवर्ग  में  श्रेणीबद्ध  करने  पर  विचार  न  करने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राय  मंत्री  एडआर्डो  से
 सूचना  एकत्रित की  जा  रही  है  और  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  हड़ताल  का  निर्यात  पर  प्रमाव

 8174.  प्रो०  रामक्ृष्ण  मोरे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1989  के
 टाइम्सਂ  में  स्माल,सेक्टर  स्टिर

 टू  हिट  एक्सपोर्ट  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  कया  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  आन्द्रोलत  के कारण  निर्यात  में  अत्यधिक  कमी

 हुई
 क्‍या  सरकार  का  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  शिकायतों  की  जांच  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :
 हां  ।

 जी..ऩहीं  !  आयात  पर  प्रतिकुल;प्रभ्ाव  नहीं  पड़ा  .  है  ।

 और  विभिन्‍न  एस  ०  एस०  आई०  एसोसिएशनों  से  बजट  पश्चात्‌  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए  सरकार  ने  इन  अभ्यावेदनों  की  जांच  की  और  कुछ  वर्षों  से  कच्चे  माल  तथा  निवेशों  की  लागत  मे
 ध्यौन  में  रखंते  हुए  अधिसूचना  सं०  195186  के  अन्तर्गत  दी  गई  छूट  का  लाभ  उठाने  के

 प्रयोजनों  के  लिए  क्लीचरेंस  मूल्य  की  पात्रता  सीमा  रु०  से  माख  रु०  कर द्दी
 गई  थी  ।  केल्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  के  साभ्र  पठित  अधिसूचना  सं०  175186
 दिनांक  1-3-1986  के  अनुसार  मोडवेट  के  अन्शगंत  राष्ट्रीय  ऋण  योजज्ञा  को  भ्ली  एक  वर्ष  और  अर्थात्‌ ह ु31-3-1990  तक  के  लिए  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  बोकामनेर  एण्ड  जयपर  में  पति  और  पत्नो  को  एक
 ही  स्थान  पर  नियुक्त  किया  जाना

 8175.  चन्द्र  श्षेशर  वर्मा  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पति  और  पत्नी  दोनों  यदि  वे  सरकारी  विभागों/सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 कार्य  कस्ते  एक  ही  स्थान  पर  नियुक्त  करने  सम्बन्धी  कोई  सरकारी  निर्देश  है

 क्‍या  ये  आदेश  भारतीय  स्टेट  बेंक  से  सम्बद्ध  बेंकों  पर  भी  इसी  प्रकार  लागू  होते  यंदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  के  प्रबन्ध  मंडल  को

 उपयुक्त  आधार  पर  स्थानान्तरण  करने  के  अनेक  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  बैंक  को  इस  प्रकार  के  कितने  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  और  कितने  अनुरोधों  को
 »  निपठाया

 क्‍या  ऐसे  अनुरोधों  को  निपटाने  में  कोई  विलम्ब  हुआ  और

 विचार
 यदि  तो  इन  अनुरोधों  की  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का

 चार  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडुआड्डो  और
 कार्मिक  और  प्रशिक्षण  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मंत्रालय  ने  ऐसे  मार्गनिर्देश

 जारी  किए  हैं  ताकि  संवर्ग  नियन्त्रण  प्राधिकारी  पतियों/पत्नियों  के  एक  ही  स्थान  पर  तनाती  के  अनरोधों न  अं  थक  ्  न्‍्न  न  a  «  ”
 र  विचार

 कर
 सके  ।  इन  मार्ग-निदेशों  की  भावना  को  महं  नजर  रखते  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  से

 कहा  गया  है  कि  जब  पति  और  पत्नी  दोनों  बेंकों  में  काम  करते  हों  तो  वे  एक  ही  स्थान  पर  तैनाती
 के  उनके  अनुरोधों  पर  प्रशासनिक  रिक्त  पदों  की  उपलब्धता  आदि  को  ध्यान  में  रखकर
 विचार

 से  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  ने  सूचित“किया  है  वि  वर्ष  1988-89  के
 दौरान  एक  ही  स्थान  पर  तैनाती  के  लिए  उसे  ऐसे  36  अनुरोध  प्राप्त  हुए  जिनमें  से  !2  मामलों  में
 स्थानान्तरण  कर  दिया  गया  है  ओर  शेष  मामलों  को  उच्षित  समय  पर  विचार  करने  के  लिए  नोट कर
 किया  गय्त  है  |

 केरल  में  नई  रेल  लाइनें

 8176.  श्री  पी०  ए०  एंटनो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 क्‍या  केरल  में  अगले  दो  वर्षों  के दौरान  नई  रेल  लाइनों  के  लिए  सर्वेक्षण  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 रेय  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माध्वराब  :  हां  ।

 (2)  जहां तक  नई  लाइनों  का  संबंध  फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  भूजल  का  स्तर

 8177.  श्री  बो०  तुलपीराम  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  भूजल  का  स्तर  कम  वर्षा  तथा  भू-जल  के  अधिक  दुुपयोग  के
 कारण  तेजी  से  नीचे  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  भू-जल  बोर्ड  ने  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले

 (a)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  अपने  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत  लघु  सिच्चाई  कार्यों
 की  गणना  करने  के  लिए  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  को  कोई  वित्त  सहायता  देने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्‍नत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  केन्द्रीय  भूतल
 बोड़ं पूरे  देश  में  भूजल  स्तरों  का  आवधिक  रूप  से  करता  माप  से  यह  पता  चलंता  है  कि
 अमंध्र  में  1987  की  तुलना  में  1968  में  भूजल  स्तर  में  सामान्यतया  सुधार
 हुआ  लेकिव  पूर्बो
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 नगर  तथा  खम्माम  जिले  के  कुछ  भागों  इस  अवधि  में  स्थानीय  भू-खंडों  में  इसमें  कहीं-कहीं

 गिरावट  पाई  गयी

 से  लघु  सिंचाई  कार्यों  की  परिगणना  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  17.04  लाख

 रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  निर्मुक्त  की  गयी  है  ।

 बिहार  को  प्रमुख  सिचाई

 8178.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  बिहार  सरकार  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के

 लिए  भेजी  गयी  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाओं  का  संक्षिप्त  विवरण  क्या

 किन-किन  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दे  दी  गयी  है  और  किन-किन  परियोजनाओं  को
 सातेंवीं  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया

 कौन-कौन-सी  परियोजनाएं  अभी  भी  विचाराधीन  हैं  और  इन्हें  किस-किस  तारीख  को  भेजा  *
 कस गया  आर

 इस  समय  कौन-कौन-सी  परियोजनाएं  कार्यान्‍्वयनाधीन  हैं  और  इनके  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 र्ज  बना  37

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  गंडक
 कोसी  पूर्वी  नहर  मसान  पुनासी  तथा  अरिंगा  जलाशय  नामक  5  बुहृद
 प्रातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  की  ग्रयी  हैं  |  इसमें  शामिल  करने  हेतु  कोई  और  परियोजना

 विचाराधघीन  नहीं  है  ।

 सातवीं  योजना  की  17  बृहद  जिसमें  5  नई  बहूद  परियोजनाए
 णिाधीन  हैं  ।  उनमें  एक  के  सातवीं  योजना  के  दौरान  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  तथा  शेष  आठवीं

 योजना  में  आगे  लाई  उनका  पूरा  होना  क्रियान्वयन  अनुसूची  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  इस
 प्रयोजन  हेतु  उपलब्ध  कराए  गए  संसाधनों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 भारतोय  रिजय  बंक  के  ऋणों  का  भुगतान  करने  हेतु  नेपाल  से  मुद्रा

 8179.  श्रो  एच  ०  ए०  डोरा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेपाल  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  ऋणों  का  भुगतान  करने  हेतु  भारतीय  मुद्रा  से
 लदा  एक  विमान  हाल  ही  में  पटना  हवाई  अड्डे  से  लौटा  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  रॉयल
 नेपाल  एअरलाइन्ज  का  एक  चार्टंडं  हवाई  जहाज  27  1989  को  पटना  हवाई  अड्डे  पर  पहुंचा  था
 जो  अपने  साथ  नेपाल  राष्ट्रीय  बैंक  से  कुछ  भारतीय  मुद्रा  भारतीय  रिजवं  पटना  को  सौंपने  के  लिए
 लाया  पटना  हवाई  बड्डें  पर  ल्कः  लिए  प्रस्तुत  किए  गए  दस्तावेजों  की  जांच
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 सीमाशुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा  भारत-नेपाल  व्यापार  और  पारगमन  सन्धि  के  23  1989  को
 समाप्त  हो  जाने  के  संदर्भ  में  भारतीय  रिजवं  पटना  के  अधिकारियों  के  परामश्शं  से  की  गयी  थी  ।

 इसी  दौरान  रॉयल  नेपाल  एअरलाइन्ज  का  हकाई  जहाज  काठमाण्डु  को  वापस  लौट  बाद  में  यह
 हवाई  जहाज  करेंसी  नोटों  के  साथ  6  1989  को  पहुंचा  और  पटना  हवाई  अड्डे  पर  सीमाशुल्क
 से  इनकी  निकासी  के  लिए  अनुमति  दे  दी  गयी  थी  ।

 केन्रीय  जांच  ब्यूरो  दल  का  स्विटजरलेंड  का  दोरा

 8180.  श्री  सांभाजीराव  ककाड़े  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  स्विस  बेंक  कारपोरेशन  से  सम्पर्क  करने  हेतु  स्विटजरलेंड  का  दौरा  करने  का  क्‍या  परिणाम
 निकला  ?

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एडआडो  :  भारत  सरकार
 और  स्विटजरलेंड  सरकार  के  बीच  20  1989  को  आदान-प्रदान  किए  गए  पत्रों  के  अनुसार
 पारस्परिक  सहायता  के  लिए  अनुरोध  राजनयिक  माध्यमों  से  भेजा  जाएगा  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 द्वारा  स्विस  बैंक  निगम  से  सीधे  ही  सम्पक  करने  का  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।

 नई  विल्‍लो  रेलवे  स्टेशन  पर  अश्लोल  साहित्य  को  बिक्रो

 8181.  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठो  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  आपत्तिजनक  और  अश्लील  साहित्य  बेचे  जाने  के  बारे  में

 कोई  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रकार  के  साहित्य  की  बिक्री  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का

 विचार  है

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मभाधवराव  :  ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं
 आया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 समय-समय  पर  जांच  की  जाती

 8182.  श्री  राम  स्वरूप  राम

 श्री  पोयूष  तिरको  :

 करो  लगदोश  अबस्थो  :

 क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेलवे  बोर्ड  ने  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता

 के  आधार  १२  ठेके  आबंटित  करने  की  नीति  बनाई
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 बदि  तो  क्या  रेलवे  हारा  इस  जोति  का-सख्ती-से  पालन  किया  जा  रहा
 तो  इसके  क्या  कारण  ओरं

 भारतीय  रेलवे  में  उन  रेलगांड़ियों  की  संख्या  क्या  है  जहां  ठेके  पर  भोजन  यान  चलाए  जा

 रहे  हैं  और  उनमें  से  कितने  ठेके  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  दिए
 गए

 रेल  मंत्रालय  के  राध्ष्य  मंत्री  माधव  रावਂ  :  मौजूदा  नीति  के  अनुसार  1/2
 इकाइयों  तक  खानपान/वेडिय  ठेके  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित

 ।.

 यह  नीति  सभी  क्षेत्रीय  रेलों  द्वारा  अपनाई  जा  रही  है  ।

 1).  26  जोड़ी  गाड़ियीं:में  पेन्ट्रीयन  लाइसेंसधारियोँ  द्वारा  चलायी  जाਂ  रही  एक  जोड़ी

 अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  द्वारा  चलाई  जा  रही  पेन्ट्रीयानको  एक  इकाई  माना  जाता  है  ।

 एशिया  तथा  प्रश्यंत्र  केत्र  क ेआथिक  ओर  सामाजिक  आयोग  के  देशों  ह॒प्रा
 पर्यावरण  संबंधों  समस्याओं  का  सामना  किया  जाना

 ]
 श्री  एच०  ए०  डोरा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  एशिया  तथा  प्रशान्त  क्षेत्र  क ेआथिक  और  साम्राजिक  आयोग  के  देश  पर्यावरण  संबंधी
 समस्याओं  एवं  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए  सम्मिलित  कार्यवाही  एरने  के  लिए
 सहमत  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मंवाछय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  :  ओ  एस्कप  के
 वाधिक  सत्र  के  सदस्य  देशों  ने  पर्यावरणीय  समस्याओं  और  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के
 लिए  अनेक  परियोजना  कार्यंकलापों  का  समर्थन  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :--

 बाढ़  में  कमी  शहरी  क्षेत्रों  में बाढ़  स ेहोने  वाली  हानि  को  रोकने  तथा  बाढ़  में  कमी
 लाने  के  किए  का्गेक्करं

 (2)  संरक्षण  को  मजबूत  बनाना  तथा  नाजुक  पारिस्थितिक  प्रणाली  की

 (3)  व्यापक  बाढ़  हानि  निवारण  और  प्रबन्ध-व्यवस्था  के  लिए-मेनुअब  ओर  मगंदर्शी  सिद्धांतों
 का

 (4)  एशिया  तथा  प्रशांत  क्षेत्र  में  पानी  से  संबंधित  विपद्ाओं  को  कम  करने  के  उपायों  में
 बढ़ोतरी  करने  हेतु  सहायता  तथा  एस्कंप  की  टाग्रफूत  समिति  और
 उष्णकटिबन्धीग्र  चक्रवातों  के  सम्बन्ध  में  पैनल  को  और

 (5)  एशिया  तथा  प्रशान्त  में  पर्यावरण  सम्बन्धी  सम्मेलन ।
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 —  नर

 सोक्भित  संध  को  बासमतो  चावल  का  निर्यात

 8184,  श्री  संफुड्ोन  आपघरो  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  की  एक  फ़मं  ने  मेसस  मारकों  को  वर्ष  1984  ओर  वर्ष  1985  के
 दौरान  मशीन  से  निकले  अच्छे  किस्म  के-सफेद  भारतीग्न  बासमती  च्ञावल  का  भारी  मात्रा  में  सप्लाई  करने
 के  खिए  उसके  साथ  एक  करार  किया

 कुल  कितने  मूल्य  का  कितनी  मात्रा  में  बासमती  चावल  की  सप्लाई  का  अनुबंध  किया
 आया है

 करार  में  बासमती  चावल  के  बारे  में  किन  विवरणों  का  उल्लेख.किया  गया

 उस  समय  से  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  चावल  के  +विवरण  क्या  और

 इस  बासमती  चावल  की-किन  प्रयोगशालाओं  ने  जांच  की  थी  जिसके  आघार  ox  निर्यात
 निरीक्षण  दिल्ली  प्रमाण-पत्र  दे  दिया  था  ?

 जाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंखन  दास  :  और  संघ

 को  बासमती  चावल  के  निर्यात  के  लिए  वर्ष  1984  तथा  1985  के  दौरान  निम्नलिखित  मत्रा-के  निर्यात

 के  लिए-संविदाएं  की  गयीं  :

 बर्ष  सात्रा  म्क््य

 1984  1,50,000  ०  टी०  क्षपए

 1985  75,000  एज्न०  टी०  48.7  क्षए

 और  (mt)  एक
 विवरण  संलग्न

 ख्लखिखिर्स  एजेंसियों  ने'बासमती  चावल  का  निरीक्षण  रतिया  :--

 (1)  मैश्न्स  जियो-केम  लेबोरेट्रीज  ।

 (2)  मैससे  थेरोपेटिक्स  कैमिकल्स  एण्ड  रिसच॑/कारपोरेशन  ।
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 विदेशों  में  संयुक्त  उच्चमों  में  भारत  का  पूंजो  निवेश

 8185.  श्री  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1987,  1988  और  1989  के  प्रारम्भ  में  अन्य  देशों  में  कितने-कितने  संयुक्त  उद्यम
 चल  रहे

 इन  संयुक्त  उद्यमों  में  भारतीय  फर्मो/सरका री  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  अनुमानतया  कितना

 पूंजी  निवेश  किया  गया  है

 ये  संयुक्त  उद्यम  किस  प्रकार  की  परियोजनाओं  का  कायें  कर  रहे  ओर

 विदेशों  में  और
 अधिक  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  कौन से  प्रस्ताव

 घीन  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  वर्ष  1987  से  1989  तक
 के  वर्षों  क ेआरम्भ  में  विदेश  में  चल  रहे  संयुक्त  उद्यमों  की  संख्या  निम्नलिखित  थी  :--

 वर्ष
 संख्या

 1987  150

 1988  158

 1989  152

 चल  रहे  संयुक्त  उद्यमों  की  इक्विटी  में  भारतीय  निवेश  की  राशि  !-1-89  के  अमुसार
 96.78  करोड़  रु०  है  ।

 परियोजनाएं  सामान्यतः  लाइट  रसायन  और  वस्त्र  ओर  सहबद्ध
 लोहा  और  वाणिज्यिक  लुगदी  और  होटल  और

 विपणन  और  परामर्श के  क्षेत्र  में  है  ।

 दिनांक  30-4-1989  की  स्थिति  के  अनुसार  17  प्रस्ताव  विभिन्‍न  चरणों  में  विचाराधीन

 हैं  । एफ०  डी०  ए०  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  के  प्रमाणीकरण  को  मान्यता  प्रदान  करती

 सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  के  एफ०  डी०  ए०  ने  18-1-198 9  से  भारतीय

 काली  मिच्च  पर  स्वतः  लागू  अवरोध  को  उठा  लिया  ।

 पांच  तारा  होटलों  द्वारा  आयकर  को  अदायगो

 8186.  क्री  राज  करन  सिंह  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  में  स्थित  पांच  तारा  होटलों  का  ब्यौरा  क्या  है  औ  गत  तीन  वर्षों  के  द्वारा  इन

 होटलों  द्वारा  वर्ष-वार  और  होटल-वार  आयकर  की  कितनी  राशि  की  अदायगी  की  गई

 उन  होटलों के  नाम  कया  हैं
 जो

 आयकर  की  अदायगी  त  करने के  दोषी हैं  और  आयकर  की
 कितनी  राशि  उनकी  ओर  बकाया  और

 ऐसे  कितने  होटल  हैं  जिन्होंने आय  का  मूल्यांकन कम  किया

 67



 लिंबिंत  उत्तर  रब  1989

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्स्थ  धिंभाग  में  राज्य  संत्री  ए०  के०  :  नई  दिल्ली  में

 निर्धारित  होटलों  द्वारा  विभाग  द्वारा  पांच  सितारा  होटलों  के  रूप  में  पिछले  तीन

 कर-निर्धारण  वर्षों  के  लिए  भुगतान  किए  गए  आयकर  की  राशि  कां  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया

 इन  होटलों  में  से  कोई  भी  होटल  उक्त  वर्षों  के  लिए  आयकर  के  भुगतान  के  सिलसिले  में

 दोषी  नहींਂ  पाया  गया  हैं  ।

 क्क्रिण

 होटल  का  नाम  अदा  किया  गया  आयकर

 कर  निर्धारण  कर  निर्धारण  कर  निर्धारण
 वर्ष  1986-87  वर्ष  1987-88  वर्ष  9

 टिप्पणी  क्‍्लैरिंजेंस  होटल  4,08,826  8,906  होटेलों
 लि०

 2.  होटल  इम्पीरियल  69  26,26,000  28,37,268
 मैसस  राजदेव  सिह
 एण्ड  कभ्क्ती

 3.  हयात  रीजेंसी  श्न्य  शून्य  42,90,499

 4.  सिद्धार्थ  इन्टर  कांटीनेन्टल  शून्य  शून्य  शून्य
 जे०  पी०  होटल्स

 के  स्वामित्व

 टिप्पणी  :

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  अधिभोगांधीन  नई  दिल्ली  के  दो  होटेलों  अर्थात्‌  होटल
 अश्तेक  तथा  होटल  कुतुब  को  पर्यटन  विभाग  द्वारा  पांच  सितारा  होटलों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया

 चूंकि  किसी  भी  कर-निर्धारिती  की  सभी  खरोतों  से  प्राप्त  कुल  आय  पर  आयकर  लगाबा  जाता
 इसलिए  उस  कर-निर्धारिती  द्वारा  संचालित  अनेक  कारोबारों  के  कारण  होने  वाले  लाभों  के  सम्बन्ध  में

 आयकर की अलंग संगंणना करं॑ना अंपेक्षित नहीं होता भारतीय पर्येटन॑ विकास निगम द्वारा अधिभोगाधीन होटलों से होने वाले लाभों के कारण आयकर की अलग से संगणना करना अपेक्षित नहीं होता है और न ही अलग सेਂ संगणना की गई है । 68:



 15  1911  लिखित  उत्तर

 इष्डियनਂ  ओवरसीकष  अंक  को  स्थस्नान्तरण  नोति

 न
 8187.  श्री  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  इण्डियन  ओव  रसीज  बैंक  ने  अपने  अधिकारियों  के  लिए  एक  स्थानान्तरण  नीति  द्वाल

 हीं  में  तैथार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अखिल  भारतीय  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  के  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति
 कल्याण  संघ  ने  इस  नीति  बिरोघ॑  किया

 यदि  तो  इस  सब्बन्ध  में  कोम-कौन-सी  मुख्य  आपत्तियां  प्रकट  की  और

 (2)  इस  दिशा  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आंर्डो
 :  और

 इण्डियन  ओघरसीज  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  अपनी  आवश्यकताओं  और  विलिनन्‍्न  क्षेत्रों  तथा

 अंचलों  में  उपलब्ध  अधिकारियों  के  प्रसार  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  स्थानान्तरण  नीति  तैयार  की
 अधिकारियों  के  लिए  बैंक  की  स्थानान्तरण  नीति  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  विभिन्‍न  वेतनमानों  के  अधिकारियों  को  उनके  वेतनमानों  के  अनुस्गर  और  प्रशासनिक
 अपेक्षाओं  के  आधांर  पर  क्षेत्रीय[|ँअंचल  के  अन्दर  समय-समय  पर  स्थानान्तरित  किया
 जायेगा  ।

 2 2.  खिपिक  संवर्ग  से  अधिकारी  संबंगं  में  पदोन्‍नत  होने  पर  उन्हें  बेंक  की  आवश्यकताओं  के

 अनुसार  भारत  के  किसी  भी  अंचल  में  स्थानांतरित  किया

 3.  अधिकारियों  के  एक  क्तेनमान  से  दूसरें  वेंतनंमाम  में  पदोनन्‍्त  होने  पर  उन्हें  निम्नलिखित
 रीति  से  स्थानान्तरित  किया  जाएगा  :--

 (1)  एम०  एम०  जी०  स्केल-दो  में  पदोन्‍नत  अधिकारियों  के  मामले  में  उन्हें  उसी  अंचल  में
 किसी  अन्य  क्षेत्र  में  स्थानान्तरित  किया  जायेगा  ।

 (2)  एम०  एम०  जी०  स्केल-तीन  में  पदोन्‍नत  अधिकारियों  के  मामले  में  उन्हें  किसी  अन्य
 अंबल  में  स्थानान्तरिंत  किया  जाएगा  4

 OTS  उछ से  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  अनुसूचित  जाति/अमुसूचित
 जनजाति  कल्याण  संघ  ने'उपर्युक्त  स्थानांतरण  नीति  के  विरुद्ध  निम्न  कारणों  से  आपत्ति  की  है  :--

 1.  वेतनमान-दो  और  वेतनमान-तीन  के  सभी  पदोन्‍नत  अधिकारियों  को  स्थानांतरण  नीति  के
 कार्यान्वयन  पूर्व  भी  वरिष्ठता  क्रम  के  जनुसारें  स्थानांतरित  किंयां  जाना  चाहिए  ।

 2.  जिन  अधिकारियों  ने  एक  नगर/राज्य  में  तीन  वर्ष  की  अवधि  पूरी  न  की  हो  उन्हें  दूसरे  स्थामਂ
 पर  नहीं  भेजा  जाना  चाहिए  ।

 3.  जिन  अधिकारियों  के  परिवार  में  वास्तव  में  कोई  शारीरिक  कष्ट  हो  अथवा  उनकी  कोई
 अपनी  विवशता  हो  तो  उन्हें  अस्थायी  रूप  से  एक  ही  केन्द्र  पर  रहने  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 4.  जिन  अधिकारियों  ने  1-4-89  को  एक  नगर/राज्य/क्षेत्र  में  8  साल  की  सेवा  पूरो  कर  ली

 उन्हें  पहले  स्थानान्तरित  किया  जाना

 स्थानांतरण  की  शर्ते  आधिकारियों  की  सेवा  शर्तों  का  एक  अभिन्‍न  अंग  होती  है  ।  ऐसे  कोई  अनुदेश
 नहीं  जिनमें  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  को  सामान्य  श्रेणी  के
 कारियों  पर  लागू  स्थानानतरण  नीति  से  छुट  का  प्रावधान  हो  ।

 ।

 होराकुष्ड  बांध  का  आधुनिकीकरण

 8188.  श्रो  के०  प्रधानोी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  से  हीराकुण्ड  बांध  क ेआधुनिकीकरण  सम्बन्धी  कोई  योजना  मंजूरी
 हेतु  प्राप्त  हुई  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  और  इस  योजना  का  वित्तपोषण  किस  प्रकार
 किया  जायेगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  हां  ।

 इस  स्कीम  में  32.60  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  हीराकुण्ड  बांध  परियोजना
 की  वितरण  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  की  परिकल्पना  की  गई

 उड़ीसा  सरकार  से  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधित
 परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 ह

 बिहार  के  केजों  में  बेक  शाखाएं  खोलना

 ]

 8189.  श्री  चन्र  किशोर  पाठक  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  वर्ष  1989-90
 के  दौरान  बिहार के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंखोली  जाने  वाली  बैंकों  की  शाब्बाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  ने  सूचित  किया  है

 कि  1985-90  की  वर्तमान  शाख्वा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 ब्ंकों  सहित  वाणिज्यक  बेंकों  को  बिहार  में  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  376  ग्रामीण  तथा  आठ  अधं-गहरी

 केन्द्र  आबंटित  किए  गए  थे  ।  इसके  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  गांवों  में  ऋण  देने  की  सेवा  क्षेत्र .
 योजना  के  अन्तगंत  पालामू  जिले  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  18  ओर  केन्‍्हे  आबंटित  किए  हैं  ।

 निर्यात  के लिए  सहकारो  समितियों  हारा  आभूषण्ों  का  निर्माण

 8190.  डा०  टी०  कल्पना  देवो  :  क्‍या  थाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  निर्यात  के  लिए  आभूषणों  के  निर्माण  हेतु  अपने  नियंत्रण  के  अधीन
 सहकारी  समितियां  गठित  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी

 प्रश्न  न  हीं  उठता

 कार्यालयों  में  कागज  का  उपयोग  न  करने  को  योजना

 8191.  श्री  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  भविष्य  में  कार्यालयों  में  कागज  का  बिल्कुल  भी  उपयोग  न  करने  की  योजना
 बनाने  के  बारे  में  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अपनाई  गई  प्रक्रिया  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  और  ऐसे  कार्यालय  की
 स्थापना  का  विचार  जिसमें  कागज  का  इस्तेमाल  न  फिलहाल  वैचारिक  चरण  में

 इसलिए
 अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  का  पहले  से  ही  कोई  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  अधिवकक्‍्ताओं  को  नियक्ति

 8192.  क्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  दिल्ली  में  केन्द्रीय  विधि
 ऐजेंसी  के  पेनल  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिवक्ताओं  को  नियुक्त  करने
 फी  विचार  किया

 वर्ष  1970,  1980,  1985  तथा  गत  तीन  वर्षों  के  अनुसूचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  वकीलों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिवक्ताओं  के  कोटे
 को  भरने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  एवं  उच्च  न्यायालयों  में  न्याब्राधोशों  की  नियुक्ति  हेतु  कोई  कदम
 उठाने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  का  आरक्षण  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभी  उच्च  न्यायालयों  एवं
 घिकरणों  में  भारत  संघ  के  लिए  स्थायी  सलाहकार  नियुक्त  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रो  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  बी०  :  हां  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिए  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  पक्ष  में  कोई  आरक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 यद्यपि  उच्च  न्यायालय  और  अधिकरणों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  काउन्सेलों  की  नियुक्ति  के
 मामले  में  अनुसूचित  जाति  और

 अनुसूचित  जनजाति
 के

 लिए  ऐसा  कोई  आरक्षण  नहीं  तथापि
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  उन  अधिवक्ताओं  पर  सम्यकतः  विचार  किया  जाता  है  जो

 काउन्सेल  के  रूप  भें  नियुक्त  किए  जाने
 के  लिए  अहित  ओर  इच्छुक  हैं  ।
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 207/208  बाड़मेर-आगरा  फ्रो्ट  एक्सप्रेस  गाड़ो का  श्र्माया

 जाना  एवं  इसका  रखरखाव

 ]
 श्री  वद्धि  ऋच  जोन  :  क्या  रेल  घंत्री  यह  ब्रताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  207/208  ब्राड़मे  र-आगरा  कोर्ट  एक्सप्रेस  मड़ी  को  जयपुर  से  आगरा  फोर्ट  तक

 सवारी  गाड़ी  के  रूप  में  चलाया  जाता

 क्‍या  इस  गाड़ी  का  रख-रखाव  सही  ढंग  से  नहीं  किया  जाता

 क्‍या  रेलवे  का  इस  ब्राड़ी  को  जमपुर  से  आगरा  तक  भी  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  रूप  में  चला  कर
 तथा  इसमें  नये  सवारी  डिब्बे  जोड़कर  इसके  महत्व  को  बढ़ाकर  इसके  समुचित  रख-रखाव  के  लिए  ठोस
 कदम  उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माप्नवराव  :  हां  ।

 और  ग्ड़ी  का  अनुरक्षण  तिर्धारित  के  किया  इस  गाड़ी  को
 एक्सप्रेस  गाड़ो  में  परिवर्तित  करना  व्यावहारिक  नहीं  है  क्योंकि  यह  मुख्यतः  इन  खण्डों  पर  दैनिक  यात्रियों
 को  सेवित  करती  है  ।  पुराने  सवारी  डिब्बों  का  नये  सवारी  डिब्बों  स ेबदलाव  करना  एक  सतत ्‌  प्रक्रिया

 है  जो  नये  सवारी  डिब्बों  की  उफ्लब्धता  आदि  पर  निर्भर  करता  है  ।
 ह  ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 किलर  अलग  करता

 8  £94:  औ  मरासिह  संजजशी  :  क्‍या  रेल  लब्खी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेएकि  :

 क्‍या  रेल  विभाग  को  रेल  गाड़ियों  में  बिस्तर  उपलब्ध  कराने  में  भारी  घाटा  हो  रहा

 क्या  रेल  विभाग  द्वारा  उपलब्ध  कराये  जाने  वाले  बिस्तर  गन्दे  होते  हैं  तथा  इनसे  यात्रिय्रों
 को  संक्रामक  रोग  हो  जाते

 कया  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  रेल  विभाग  द्वारा  बिस्तर  उपलब्ध  कराये  जाने  की  व्यवस्था  को
 समाप्त  करने  का  विचार  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  वतंमान  दर  से  पूरी  लागत  नहीं
 निकलती  है  ।

 से  रेलें  साफ-सुथरे  बिस्तरों  की  सप्लाई  कर  रही  हैं  और  गंदे  बिस्तरों  के
 कारण  संक्रामक  रोगों  के  फैलाने  का  कोई  मामला  ध्यान में  नहीं  आया  बिस्तरों  की  सप्लाई  यात्री
 सुविधाओं  में  से  एक  सुविधा है  और  इसे  वापिस  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 रेलवे  स्टेशन  में  भ्रवेश  के  लिये  परमिट  प्रणाली

 8195.  श्री  बसचारो  लाल  प्रोहित  :
 श्रो०  रामकृष्ण  भोरे  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  भीगभाड़  को  नियंत्रित  करने  हेतु  प्लेटफार्म
 टिकटों  की  खरीद  के  लिए  परमिट  प्रणाली  लागू  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  निर्णय  के  पीछे  क्या  औचित्य

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  और  प्लेटफार्मों  पर
 भाड़  को  कम  करने  के  लिए  भीड़-भाड़  के  समय  नयी  दिल्ली  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  टिंकटों  का  जारी
 करना  सीमित  कर  दिया  गया

 जब  तक  बिल्कुल  जरूरी  न  हो  तब  तक  प्लेटफार्मों  में  प्रवेश  न  करने  के  बारे  में  आगन्तुकों  को
 समझाने  तथा  प्लेटफार्म  टिकटों  को  जारी  करना  विनियमित  करने  का  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  प्रवेश
 ह्वासें  पर  जांच  तेज  कर  दी  गयी  है  ।

 उड़ोसा  में  रेलगाड़ियों का  देरी  से  चलना

 8196.  श्री  ओवल्लभ  पाणिग्रहो  :  क्या  रेस  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संबलपुर  हीरा-कुंड  एक्शप्रेस-उत्कल  एक्सप्रेस  तथा  झास्सुगरढ़  और  सम्बलपुर
 यात्री  गाड़ियों  जेसी  रेलगाड़ियां  लगातार  देरी  से  बलती  हैं  और  इस  कारण  यात्रियों  को  भारी  कठिनाई

 रही

 1  1989  से  15  1989  के  बीच  कितेने  दिन  ये  रेल  गांखियां  अपने
 मस्तण्य  स्थानों  पर  ठीक  समय  पर

 इनके  देरी  से  चलने  के  क्या  कारण  और

 इन्हें  सही  समय  पर  चलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  के  कर्मचारियों  के  विरद्व  शिकायतें

 ]

 8  श्री  राजकुमार  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध

 .  शिकायतों  के  बारे  में  7  1989  के  तारांकित  प्रश्न  सद्या  544  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  वर्ष-बार  प्राप्त  हुई  शिकायतों  का  ब्यौरा  कया

 किस  एजेंसी  ने  इन  शिकायतों  की  जांच  की  और
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 लिखित  उत्तर  5  1989

 दोषी  पाये  गये  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 बित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्ो  से
 उपलब्ध  रिकार्डो  के  अनुसार  पहली  1986  से  31  1989  की  अवधि  के  दोरान

 स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  के  60  कमंचारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  बैंक  प्रबंधन  द्वारा  इन
 शिकायतों  की  जांच  की  कुछ  मामलों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  भी  पूछताछ/जांच  की  गई  थी  ।

 इन  मामलों  में  22  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कारंबाई  की  गई  है  ।

 भुख्य  आयात  एवं  निर्यात  नियंत्रक  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण

 ]

 8198.  श्री  सतोश  चन्द्र  सिन्हा  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मुख्य  आयात  एवं  निर्यात  नियंत्रक  ने  आयातकों  और  निर्यातकों  की  समस्याओं  को
 जानने  के  लिए  हाल  ही  में  विभिन्‍न  केन्द्रों  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  निर्यातकों  को  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  और  शुल्क  वापसी  सीधे  ही  बैंकों  स ेनिकालने
 की  सुविधा  देने  हेतु  कुछ  नियमों  में  संशोधन  किया  क्या  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिथ  रंजन  वास  :  हां  ।

 निर्यातकों  के  सामने  जा  ५छ  समस्याओं  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  और  मुख्य
 आयात  एवं  निर्यात  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  सामने  आ  रही  कमंचारियों  की  कमी  आदि

 :  कठिनाइयों  का  भी  पता  लगाया  गया  है  ।

 और  बैंकों  की  मात  निर्यातकों  को  नकद  मुआवजा  सहायता  का  भुगताम  और  शुल्क
 वापसी  का  प्रस्ताव  वित्त  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ह्वारा  केरल  को  सहायता  देना

 8199.  शो  सुरेश  कुरूप  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  में  प्रधान  मंत्री  द्वारा  केरल  को  कुल  कितनी  घनराशि  देने  की  घोषणा  की
 गई

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्यक्ष  रू  से  कितनी  धनराशि  खर्च  करने  का प्रस्ताव  था  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  कितनी  धनराशि  प्रदान  की  जानी  थी  और  उसका  योजना-वार
 ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार
 ने

 प्रत्येक  योजना  के  अंतर्गत  अब  तक  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  खर्च
 की

 वि्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  थो०  के०  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 15  1311  सिखित  उत्तर

 भारतीय  स्टेट  बेक  के  एसोसिएड  बेकों  को  उससे  असम्बद्ध  करना

 8200.  प्रो०  के०  वो०  थामस  :  कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारतीय  स्टेट
 ;  एसोसिएट  बैंकों  को  उससे  असम्बद्ध  न  किए  जाने  और  ऐसे  सभी  बैंकों  को  मिलाकर  एक  निगमित

 संस्था  न  बनाए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  संत्रालय  में  आविर  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  भारतीय  स्टेट
 बैंक  के  अन॒षंगी  बैंकों  को  भारतीय  स्टेट  बैंक  समूह  के  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  में  कई  लाभ  हैं  ।
 सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  इस  स्तर  पर  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अनुषंगी  बैंकों  को  भारती  स्टेट
 बैंक  से  अलग  क  रने  में  कोई  सुस्पष्ट  लाभ  नजर  नहीं  भ्राता  है  ।

 रेल  बुघंटनायें

 8201.  श्रीमती  पो०  झांसो  लक्ष्मी  :
 श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  माह  में  क्षेत्रवार  कितनी  रेल  दुषंटनायें  हुई  और

 इन  दुर्भटनाओं  के  परिणामस्वरूप  कितने  जान-मात  की  क्षति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मसंत्रो  माधवराव  और
 1989  की  अवधि  के  दौरान  माल  और  यात्री  गाड़ियों  की  दुर्घटनाओं  की  मारे  गये  व्यक्तियों  की
 संख्या  और  रेल  सम्पत्ति  को  पहुंची  क्षति  की  लागत  का  रेलवे  जोन-वार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 रेलवे  दुघंटनाओं  मारे  गये  व्यक्तियों  रेल  सम्पत्ति  को  पहुंची
 की  संख्य  की  संख्या  क्षति की  लागत

 रुपयों

 मध्य  :  18  _  121.55

 पूरब  23  6  224.79

 उत्तर  15  7  23.62

 7  4  *
 $60

 पूर्वोत्तर  सीमा  1  16.27

 दक्षिण  15  न  |  35.27

 दक्षिण  मध्य  13  न  11.06

 दक्षिण  पूर्व  21  27  147.58

 पश्चिम  12  न  5.78
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 लिखित  उत्तर  $  1989

 बिहार  में  रेलनाड़ियों  का  रह  क्रिया  जाना

 ]
 8202.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  पटना  से  उत्तर

 सहरसा  और  पूर्णिया  के  लिए  13  अप  और  14  डाउन  रेलंगाड़ियां  हाल  हो  में  रह  की  गई

 मदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  पटना  से  उत्तर  बिहार  के  लिए  सभी  सीधी  रेलगाड़ियों  को  रह  किए  जामे  से  उत्तर
 बिहार  के  लगभग  चार  करोड़  लोग  रेल  सुविधा  से  वंचित  हो  गए  हैं  और  इसके  फलस्वरूप  सरकार  की
 कितनी  हानि  हुई  और DRG;  8, ४  4

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  रेलगाड़ियों  को  फिर'से  चलाने  का  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 6 ब्यौरा

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :
 नहीं  ।

 (  ने  नहीं  उठता  ।

 और  पटना/हाज्ीपुर  से  रुप्युक्षः  मेल  लेने  वाज्लीसेबाम्रों  सहित.पर्याप्त  संछ्मा  में  बड़ी
 आमान  लाइन  और  मीटर  आमान  लाइन  की  सेवाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है

 कार्राटफ  को  बाराही  परियोजना  लिए  वित्तोव  सहायता

 8203.  झी  थो०  एस०  कृष्ण  अम्पर  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  कर्माटक  में  सिंचित  क्षेत्र  प्रत्तिशतता  कम  है

 क्या  सरकार  को  यह  भी  जानकारी  है  कि  राज्य  सरकार  वित्तीय  बाधाओं  के  कारण  वायाही
 परियोजना  को  जिससे  कि  36,000  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  आरम्भ  नहीं  कर  पा  रही  और

 क_्ष्या  इस  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  वर्ष  1988-89  के  अध्त
 तक  कर्नाटक  की  चरम  सिंचाई  क्षमता  का  59.7%  सृजित  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 वाराही  परियोजना  का  निर्माण  कायं  पहले  ही  शुरू  कर  दिया  गया  है  तथा  इस  परियोजना
 पर  वर्ष  1988-89  8-89  तक  प्रत्याशित  ब्यय  1.73  करोड़  रुपए  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 मंत्रियों  को  ओर  बकाया  कर  को  राशि

 8204.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 15  9।  लिखित  उत्तर
 नल  —-— ८

 उन  वर्तमान  तथा  भूछ्तपूर्व  केन्द्रीम  मंत्रियों  के  नाम  क्‍या  जिनके  नाम  आय-कर/धन-कर
 की  राशि  बकाया  पड़ी  और

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  घनराशि  बकाया  है  तथा  यह  कब  से  लम्बित  पड़ी  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  ओर  इस

 बात  को  देखते  हुए  कि  प्रश्न  में  जिन  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  मांगी  गई  उनकी  संख्या  काफी
 अधिक  है  तथा  इस  तथ्य  को  भी  देखते  हुए  कि  वे  व्यक्ति  समूचे  देश  में  भिन्‍न-भिन्‍न  कर-निर्धारणों  से
 सम्बन्धित  हैं  तथा  इसके  अलावा  यह  सूचना  अति  अतीत  समय  से  सम्बन्धित  इसलिए  इस  सूचना  को
 एकत्र  करने  में  अत्यधिक  समय  तथा  श्रम  लगेगा  ।  विभाग  में  ऐस्त्‌  कोई  विशेष  कक्ष  नहीं  जिसमें  ऐसी
 सूचना  एकत्र  की  जाती  है  ।  लेकिन  यदि  किसी  व्यक्ति-विशेष  के  स्रम्बन्ध  में  सूचना  अपेक्षित  तो  उसे

 प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  मुकदमों  के  मामले

 8205.  ओझी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उडोसा  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  मुकदमे  शम्बन्धी  कितने  मामले
 लम्बित

 मुकंदमों  को  यथा  स॑भव  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  छोर
 क्या  सरकार  का  विचार  काफी  समय  से  लम्बित  पड़े  राष्ट्रीफकृत  बेंकों  के  मामलों  को

 टाने  के  लिए  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  को  परामर्श  देने  हेतु  एक  पृधक  निकाय  का  गठित  कहने  का  है  ?
 विश  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंजो  एडआार्डो  :  सचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  य्या  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  स्थ्व  दी  जाएगी  ।
 ओर  बैंक  अपनी  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  सबक्‍्झाने-कुझाने  ओर  अन्य

 संभव  उपायों  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  बैंकों  द्वारा  अपने  हितों  की  रक्षा  के  लिए  मुक़दमेबाजी  को  अन्तिम
 उपाय  के  रूप  में  भ्रयोग  किया  जाता  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  भी  भारतीय  बैंक  श्रंघ  के  माध्यम  से  बैंकों
 से  कहा  है  कि  जहां  कहीं  संभव  हो  वे  अपनी  बकाया  राशियों  की  वसूली  के  ल्लिए  लोक  अदालतों  का

 सहारा  लें  ।

 न्यायाधोशों  को  रिक्तियां

 8206.  श्री  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  विधि  और  न्याम्न  संत्रो  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 विभिन्‍न  राज्यों  के  उच्चन्यायालयों  में  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  अब  तक  कितनी

 रिक्तियां  भरी  गई  हैं  और  उनका  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या
 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  कितनी  रिक्तियां  अभी  भरी  मई  हैं  और  तत्सम्बन्धी

 राज्यवार  ब्योरा  क्‍या  है
 उक्त  रिक्तियां  कब  भरी  और
 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रो  बो०  :  और  तारीख
 1-5-1989  को  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  स्वीकृत  पदों  की  संख्या  वास्तविक  पदों  की

 संख्या  रिक्त  पदों  की  अंख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।
 और  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिए  सम्बद्ध  सांविधानिक  प्राधिकारियों  से  परामर्श

 करना  होता  है  और  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  रिक्त  पद  शीघ्र  भरन ेक ेलिए  कदम  उठाए  गए
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 I  ॒  €ी  और  ंुर्क्निपपप्पपप७फैपैतथपिक्‍क्‍::ऊ:पफप्ै्ण/्"ज/ण////*ः

 जबना  धर  योजना

 8207.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  ने  बेघरों  के  लिए  घर  सम्बन्धी  तर्राष्ट्रीय वर्ष  1987  के  दोरान

 घर  योजनाਂ  को  सरल  बनाने  और  उसमें  परिवर्तत  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  सभी  क्षेत्रों  के  लिए  इस  योजना  में  किए  गए  परिवतंनों  और  जीवन  बीमा

 निगम  बोडं  द्वारा  अनुमोदित  मुख्य  परिवतंन  क्या

 क्‍या  निगम  द्वारा  मंजर  किए  गए  ऋणों  की  संख्या  से  इन  परिवतंनों  का  आभास  होता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1988  के  दोरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  कितने  व्यक्तियों  को  ऋण  मजूर  किए  गए  ?

 विस्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डी  :

 संलग्न  विवरण  के  अनुसार  ।

 और  यह  योजना  पालिसीधारकों  में  लोकप्रिय  हो  गई  है  और  ब्च  196  96  7-88  के  दौरान

 मंजूर  किए  गए  ऋणों  की  संख्या  में  वर्ष  1986-87  में  मंजूर  किए  गए  ऋणों  की  तुलना  में  114  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई  है  ।

 (¥)  वर्ष  1988-89  के  दौरान  मंजर  किए  गए  ऋणों  की  संख्या  16608

 =  विवरण

 घर  बनाओ  योथना  में  वर्ष  1987  में  किए  गए  मुल्य  संशोधन

 1.  ब्याज  को  पिछलो  13  ब्रतिशत  की  एक  समान  दर  के  बजाय  अब  श्रेणीकृत  प्रणाली
 के  अन्तगंत  ब्याज  की  दर  12  से  £3  प्रतिशत  के.बीच  है  +  “

 | 2.  अभी  तक  ऋण  की  अधिकतम  राशि  जनसंख्या  सम्बन्धी  मानदष्डों  को  ध्यान  में  रखे  बिना
 2.5  लाख  रुपए  थी  लेकिन  अब  इसे  बढ़ाकर  चार  अर्थात्‌  :  मद्रास  और
 दिल्ली  में  3  लाख  रुपए  कर  विया  गया  है  ।

 ह

 3.  देशभर  के  सभी  डिवीजनल  प्रबन्धकों  को  उन  सभी  केन्द्रों  पर  ऋणों  की  सीधे  स्वीकृति  प्रदान
 करने  की  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  जहां  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  हों  ।

 4.  20  वर्षों  की  अवधि  लिए  कराई  गई  जीवन  मित्र  औंर  जीवन  साथी  जँसी  पालिसियों  को
 ऋण  के  50  प्रतिशत  भाग  तक  बीमित॑  राशि  के  लिए  समानान्तर  ऋणाघधार  के  रूप  में  स्वीकार  किग्रा
 जाता  है  जबकि  पहले  स्वीकृत  ऋण  के  बराबर  बीमित  राशि  की  व्यवस्था  थी  ।

 5.  आयकर  अदा  न  करने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  जिनके  सम्बन्ध  में  यह  प्रमाण
 उपलब्ध  नहीं  है  कि उनकी  सकल  आय  18,000  रुपए  से  अधिक  नहीं  जीवैेन  बीमा  निगम  के
 कारियों  द्वारा  आंकी  गई  आय  के  आधार  पर  ऋण  की  कराई  गई  है  ।

 6.  कमंचारियों/व्यावसायिकों  को  अधिक  में  ऋण  प्रदान  किए  ग़ए  ।

 7.  की  अवधि  घटाकर  सभी  स्थानों  पर  15  वर्ष  कर  दी
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 कार  शक  नल  जप िल:सउससस  सनक

 बेंक  शाखाएं  खोलना

 8208.  डा०  फूलरेजु  गृहा  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  9
 के  दौरान  राज्यवार  वाणिज्यिक  बैंकों  की  कितनी  शाखाएं  खोली  गयीं  ?

 विस  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्आर्डों  :  भारतीय  रिजय
 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  सहित  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  1-4-88  से  31-3-89  तक
 की  अवधि  के  दौरान  1545  शाखाएं  खोली  हैं  जिनका  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 राज्य/संघ  शासित  राज्य  का  नाम  खोली  गई  शाखाओं  की  संख्या
 गज

 ,

 रा  न्‍

 2

 ate  आंध्र  प्रदेश
 ः

 131

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  1

 3.  असम  45

 4.  बिहार  139

 5.  गोबा

 6.  गुजरात  110

 4.  हरियाणा  35

 8.  हिमाचल  प्रदेश  38

 9.  जम्मू  और  काश्मीर  6

 10.  कर्माटक  94

 11.  केरल  23

 12.  मध्य  प्रदेश  155

 13.  महाराष्ट्र  91

 14.  मणीपुर  l

 15.  भेघालय  3

 16.  मिजोरम  12

 17.  नागालैंड  गा

 18.  उड़ीसा  54

 19.  पंजाब  18

 20.  राजस्थान  75

 21.  सिक्किम  7

 22.  तमिसनाडु  139

 si



 स्ल्त  उत्तर  5  +989

 1  2

 23.

 ह
 8

 ;  24.  उत्तर  165

 25.  पश्चिम  बंग्रल  160

 26.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  समूह  4

 27.  चंडीगढ़  गा

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली

 29.  दमन  और  दीव  —

 30.  दिल्‍ली
 रा

 24

 31.  लक्षद्वीप  1:

 32.  प्रसडिचेरी  व्बः
 “

 1545

 रुग्ण  एकक्ों
 को

 फिर  से  चालू  करने  के  लिए  यूनाइटेड  बंक  आरू
 इण्डिया  को  परियोजना

 8209.  डा०  सुधोर  राय  :  लक
 क्रो  हननान  सोल्लाह  :

 क्या  किस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  यूनाइटेड  बैंक  ऑफ  इण्डिया  ने  रुग्ण  एककों  को  फिर  से
 चालू  करने  में  मध्यस्थता

 करने  हेतु  सेलਂ  की  स्थापना  की  और
 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआडं  :  और
 रुग्ण  को  पुनरुज्जीवित  करने  और  उनका  पुनरुद्धार  करने  और  साथ  ही  ऐसे  एककों  में  फंसी

 बैंक  की  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  ने  एक  सेल  स्थापित  किया  यह
 सेल  उन  भावी  जिनके  पास  आवश्यक  प्रबन्धकीय  क्षमता  और  वित्तीय  शक्ति  वतंमान
 मालिकों  जिनकी  अब  अपने  एककों  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  रह  गई  मिलाने  का  काम  करता  है  ।
 बताया  जाता  है  कि  बंक  ने  यह  कार्य  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  विद्यमान  मार्ग-निर्देशों  के  अन्तगगंत  किया

 बावरो  सस्जिव--राम  जन्मभूसि  मामले  के  लिए  इलाहाबाद  उच्च
 न्यायालय  को  विशेष  पोठ

 8210.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त
 :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  बाबरी  मस्जिद--राम  जन्मभूमि  मामले  की  सुनवाई  के  लिए  इलाहाबाद  उच्च
 न्यायालय  की  एक  विशेष  पीठ  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  और  सरकार
 ने  इस  विवाद  से  सम्बन्धित  मामलों  के  शीघ्र  न्यायनिर्णयतर  क ेलिए  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया

 साध  तेलों  का  आयात

 8211.  शी  राम  पूणन  पटेल  :
 थी  बेशाबाड़ा  पपी  रेड्डी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेपसीड  आयल  और  सोयाबीन  तेल  लागत  बीमा  और  भाड़ा  आधार  पर  आयात
 करने  के  क्या  कारण  हैं  जोकि  पोंत  पर्यन्त  निशुल्क  आधार  पर  आयात  करने  तथा  लागत  बीमा'और
 भाड़ा  आधार  पर  निर्यात  करने  की  सरकार  द्वारा  निर्घारित  नीति  के  विपरीत  और

 रेपसीड  आयल  और  सोयाबीन  तेल  को  पोत  पयेन्‍त  निशुल्क  आधार  पर  कब  तक
 खरीदने  का  प्रस्ताव  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  1978
 में  राज्य  व्यापार  निगम  टी०  की  मार्फत  खाद्य  तेलों  के  आयात  का  सरणीयन  होने  के

 फलस्वरूप  राज्य  थ्यापार  निगम  एफ०  ओ०  बी०  आधार  पर  खाद्य  तेलों  के  आयात  की  व्यवस्था  करता

 रहा  है  |  बाद  निगम  को  सी०  एण्ड  एफ०/सी०  आई०  एफ०  आधार  पर  खाद्य  तेलों  के  आयात  का
 सहारा  लेना  पड़ा  जिसके  कारण  हैं  :  भारतीय  जहाजों  से  पर्याप्त  माल  दुलाई  स्थान  नहीं  तेलों  की
 प्राप्ति  में  भारी  कमी  और  सरकार  द्वारा  दिए  गए  कार्यक्रम  के  अनुसार  मानव  उपभोग  की  अनिवार्य  मदों
 के  सामयिक  आयात  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता  |

 इस  निर्णय  के  अनुसरण  में  कि  राज्य  व्यापार  निगम  कुछ  निश्चित  खाद्य  तेलों  बी०  डी०
 पाम  आयल  और  न्यूट्रलाइज्ड  पाम  को  इण्डोनेशिया  से  एफ०  ओ०  बी०  आधार  पर
 फिर  आयात  करना  शुरू  राज्य  व्यापार  निगम  ने  1988  में  इन  तेलों  को  केवल  एफ०  ओ०
 बी०  आधार  पर  खरीदने  का  निश्चय  किया  ।  खाद्य  तेलों  को  मलयेशिया/इण्डोनेशिया  से  एफ०  ओ०  बी०
 आधार  पर  आयात  की  सफलता  को  राज्य  व्यापार  निगम  पामोलीन  का  आयात  एफ०  ओ०  बी०
 आधार  पर  करने  के  बारे  में  विचार  जहां  तक  सोयाबीन  आयल  और  रेपसीड  आयल  का  एफ०
 ओ०  बी०  आधार  पर  आयात  करने  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  उपयुक्त  भारतीय  जहाजों  की  उपतब्धता
 सीमित  ही  है  ।

 रेल  निर्माण  इकाइयों  का  कार्य-निष्पादन

 8212.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  की  निर्माण  इकाइयों  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  हेतु  कदम
 उठाए

 ब्योरा  हा
 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  इकाइयों  के  कार्य  निष्पादन  का  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  इस  इकाईयों  में  निर्मित  कुछ  मदों  का  निर्यात  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्‍या  प्रयास  किए
 गए

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  ः  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 रेलवे  चल  स्टाक  का  भारत  सरकार  के  उपक्रम  भाश्तीय  परियोजना  एवं  उपकरण
 निगम  के  माध्यम  से  सरणीबद्ध  किया  जाता  इस  समय  उसके  साथ  कोई  ठोस  करार  नहीं  किया
 गया

 पिछले  तीन  वर्षों  (1986-88  6-88  )  के  दौरान  रेलों  ने  बांग्लादेश  रेलों  को  8.80  करोड़  रुपए
 मूल्य  के  61  सवारी  डिब्बे  निर्यात  किए  हैं  और  परियोजना  एवं  उपकरण  निगम  के  माध्यम  से  एन०  टी०
 सी०  पी०  को  3.75  करोड़  रुपए  मूल्य  के  तीन  इन्जन  निर्यात  के  रूप  में  सप्लाई  किए  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर  $  we;

 श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्यो  दिल्ली  के  विचारण  न्यायालयों  में  बड़ी  संख्या  में  वैवाहिक  विवादों  से  संबधित  मुकदमे
 कई  वर्षों  से  विचाराघीन

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  अथवा  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  विचारण  न्यायालयों  को  इन

 मुकदमों  का  शीजक्र  निपटक्न  करने  और  निर्धारित  समय-सीमा  में  इनमें  अन्तिम  निर्णय  देने  के  लिए  कोई
 निदेश  जारी  किए  हैं  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और

 क्‍या  सरकार  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  के  इन  मुकदमों  के  निपटान  के
 लिए  विशिष्ट  समय-सीमा  निर्धारित  करने  हेतु  नए  नियम/निदेश  जारी  करने  का  विचार

 विधि  और  न्याय॑  संत्रो  तंथा  जल  संसाधर्म  मंत्री  बो०  :  और
 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 नहीं  ।

 साल  गाड़िषों  के  संचोलन फो  वरोयतां

 8214.  भी  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बतांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  यह  निर्णय  किया  था  कि  यातायात
 में  यात्री  गाड़ियों  की  अपेक्षा  लम्बी  एवं  मझ्तौती  भार  वाली  मासंगाड़ियों  के  संचॉलन  को  वरीयता  दी
 जानी

 यदि  तो  क्या  इस  मानदण्ड  का  अनुपालन  किया  जा  रहा  औरਂ

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संक्रीं  मांधबंराक  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  करे  निर्माणाधीन  परियोजनांजों  कौं  सिचाई  क्षमता  का

 8215.  भ्रो  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  जल  संलोधभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  अधिकतम  सिंचाई  क्षमसा  प्राप्त  करने  हेतु  सातवीं  योजना

 में  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  किए  जाने  को  प्राथमिकता  दी
 यंदि  तो  उड़ीसाਂ  राज्य  में  इस  श्रेणी  में  आने  वाली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 सातवीं  योजना  में  इबे  परियोजनाओं  को  शींध्र  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  अभी  तक  क्या
 काँयंवाही को  गयी  है  ?
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  क्रेल्-अत््कार ने
 अधिकतम  लाभ  प्रकृस्न  करने  बाली  निर्माणाधीन  सिंचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्राथमिकता  दी  सातवीं  योजना  के  दौरान  पूरा  करने  के  लिए  उड़ीसा  में
 एक  वृहद  तथा  22  मध्य  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  अभिज्ञात  किया  गया  था  ।  सातवीं  योजना  के

 शुरू  में  आगे  लाई  गबी.इन  परियोजनाओं  की  लागत  के  बराबर  की  घनसर्-फ्म्तवीं  योजना  क्रे  परिव्यय
 में  उनको  शीघ्र  पूरा  करने  के  वास्ते  प्रदान  की  गयी  कुछ  परियोजनाओं  के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता
 भी  उपलब्ध  करायी  गयी  थी  ।

 मव्रास-बंगलोर  राजमार्ग  के  रेलवे  फाटकों  पर  उपरिपुल  का  निर्माण

 821-6.  ए  ००शफ्म्रोहन  :  कया  रेज़  कम  प्रह:बढ़ाने  की  क़ृसा-करेंगे-क़ि  :

 क्या  मद्रास-बंगलौर  राजमार्ग  पर  भारी  लारी  यातायात  को  ध्यान  में  रख्से  हुए  ्म््ख्वीं
 योजना  में  तमिलनाडु  के  दक्षिण  कक्तीदषश्नामम्ाड़ी  ओर  पलनकुस्मम  में  सिप्त  रेक्नते  फाटक
 पर  छपरिफुलों  का  निर्माण

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सेल  मंज्नलय  के  रस्ल्य-बंजो  :  |  -

 (1)  बनियामबाड़ी  के  निकट  कि०  मी०  196/14-18  पर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  465के:बाई
 पास  तथा

 (2)  पश्चकुप्पम  के  निकट  फि०  जी०  -174/26<26  अर  राष्छ्रीय  पर  ऊपरी
 सड़क  पुलों  के  निर्माणःके  प्रह्ाय.हाज्य  क्षस्कार  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  तैयार  किए

 ध्वा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठेता ॥

 आन्प्र  अदेश-को  आरतोय  ओच्योगिक  विकास  बक  से  सहायता

 8217.  झआऔी  एस०  पलाकोरड्रायुडू  :  क्‍या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  आन्प्र  प्रदेश  के  लिए  वर्ष  1986-87,  1987-88
 और  1988-89  के  दौरान  स्वीकृत  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  वर्ष  1989-90  9-90  में  इस  राशि  में  वृद्धि  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  तत्सम्लन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  औद्योगिक  ब्रिकास  बैंक  द्वारा.आन्ध्र  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  को  वर्ष  1986
 से  अब  तक  पुनवित्त  पोषण  योजना  के  अन्तगंत  स्वीकृत  की  गई  धनराशि  का  राज्य-वार  तथा  वर्ष-वार
 ब्योरा  कया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  यत  तीन
 वर्षों  के  दोरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  मंजूर  की  गई  कुल  सहायता
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 राशि  का  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 राशि

 1986-87  6-87  729.25

 1987-88  466.18

 1988-89  1989)  348.00

 टिप्पणी  :  वर्ष  1986-87  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  लिए  मंजर  की  गयी  सहायता  राशि  में  तेजी  से

 वृद्धि  का  कारण  यह  था  कि  उस  वर्ष  एक  उवेरक  परियोजना  को  350  करोड़  रुपये  की  बड़ो  रकम  की
 सहायता  मंजर  की  गई  थी  ।

 और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  सहायता  की  अपनी  विभिन्‍न  याँजनाओं  के
 अन्तगंत  वित्तीय  क्षमता  तकनीकी  प्रबन्धन  क्षमता  तथा  अन्य  संगत  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखकर
 किसी  भी  राज्य  के  उद्यमियों  को  परियोजनाएं  शुरू  करने  में  मदद  करता  है  '  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 किसी  राज्य  विशेष  को  सहायता  देने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  वित्तीय  या  अन्य  सीमाएं  निर्धारित  नहीं
 करता

 वर्ष  1986  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  मंजर  की  गयी  पुनवित्त  सहायता
 राशि  का  उपलब्ध  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भारतीय  औद्योगिक  घथिकास  बेंक  हारा  मंजूर  को  गयो  राज्य-बार

 पुनविस  सहायता“राशि

 जन  फमनअनननकताना  नमक  आाधनमया-नप  दर  कन्‍  पप  पस्ललनका  अन्ना  अत ड  जल  अमना---अऋामर-पपरक-न  तर  न  प्र  कूल
 क्रम  राज्य

 जुलाई-जून  जुलाई-जून  जुलाई-दिसम्बर
 सं०

 ee

 1986-87  1987-88  1988

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  12550  14043  6050

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  161  100  तत+

 3.  असम  1600  2272  980

 4.  बिहार  9062  10053  4970

 5.  गोवा  1945  2960  1600

 6.  ग्रुजरात  15272  17140  10240

 7.  हरियाणा  4487  5772  2120
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 1  2  3  4  5

 8.  हिमाचल  प्रदेश  3675  4797  1730

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  3472  4887  2480

 10.  कर्नाटक  14187  15379  7640

 11.  केरल  9337  9855  3400

 12.  मध्य  प्रदेश  11737  15371  5280

 13.  महाराष्ट्र  15365  17790  9020

 14.  मणिपुर  521  453  160

 15.  मेघालय  624  377  240

 16.  मिजोरम  400  793  120

 17.  नागालैंड  325  367  180

 18.  उड़ीसा  5397  6984  2060

 19.  पंजाब  7891  10326  3610

 20.  राजस्थान  8066  11287  4520

 21.  सिक्किम  308  134  90

 22.  तमिलनाडु  17593  21259  10340

 23.  त्रिपुरा  67  128  70

 24.  उत्तर  प्रदेश  25784  29160  8960

 25.  पश्चिम  बंगाल  6841  7653  3030

 26.  संघ  राज्य  क्षेत्र  5804  7723  3430

 कालो  मिर्च  का निर्यात

 8218.  श्री  मुल्लापल्‍्ली  रामचन्द्रत  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1988-89  8-89  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  काली  मिर्च  की  मांग  कम

 हुई
 यदि  तो  इसमें  क्या  कारण  और

 इसके  परिणामस्वरूप  काली  मिचं  के  मूल्य  में  कितनी  कमी  आई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  :  1988-89  के
 काली  मिचं  से  निर्यात  आय  अपेक्षाकृत  कम  रही  लेकिन  विदेशों  में  भारतीय  काली  मिर्च  की  मांग  में  काली
 मिर्च  के  मात्रावार  निर्यात  में  मामुली-सी  गिरावट

 और  निर्यात  आय  में  गिरावट  का  मुख्य  कारण  काली  मिर्च  की  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों

 89



 लिखित  उत्तर  5  1989

 में  गिरावट  आना  है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  गिरावट  आने  से  भारतीय  काली  मिर्च  की  घरेलू  कीमतों

 पर  भी  असर  पड़ा  ।

 8219.  श्री  के०  मोहनदास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 केरल  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाओं  में  वर्ष  1988  के  दौरान  कितनी  धनराशि  जमा

 की  और

 इस  अवधि  के  दौरान  इन  शाखाओं  द्वारा  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआंडों  :  और
 दिसम्बर  1988  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  केरल  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की कुल  जमा
 राशियां  4176  करोड़  रुपए  और  बकाया  अग्निमों  की  राशि  2617  करोड़  रुपये  थी  ।

 भुगतान  शेर्थ

 8220.  प्रो०  भधु  दष्डवते  :
 श्री  डाल  चन्द्र  लेभ  :

 '
 क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आयात  और  निर्यात  की  मात्रा  में  हुई  प्रतिशत  बुद्धि  क ेनवीनतम  आंकड़े  क्या

 इनके  भगतान  शेष  की  क्या  स्थिति

 क्‍या  यह  सच  है  कि  स्थिति  और

 यदि  तो  भुगतान  शेष  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  आयात  निर्यात  के  सम्बन्ध  में
 क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं  ?  ध्

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  आयात  और  निर्यात  की
 मात्रा  में  प्रतिशत  वृद्धि  के  नवीनतम  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  अमन्तिम  आंकड़ों  के
 अनुसार  भारत  के  निर्यात  में  अप्रंल-फरवरी  के  दौरान  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  की  तुलना  में  रुपयों  में

 8.2  प्रतिशत  की  तथा  डालरों  में  15.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  इसी  अवधि  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की

 इसी  तुलना  में  भारत  के  आयातों  में  रुपयों  में  27.6  प्रतिशत  की  तथा  डालरों  में  15.0  प्रतिशत  की
 वृद्धि  हुई

 ro

 o
 और  भुगतान  शेष  के  पूरे  आंकड़े  1986-87  बित्तीय  वर्ष  तक  के  लिए  उपलब्ध  हैं  ।

 बिदेशी  मुद्रा  जो  भुगतान  शेष  की  समग्र  स्थिति  दर्शाते  1989  के  अन्त  में
 5537  करोड़  रु०  थे  और  यह  31  1989  से  1750  करोड़  रु०  कम  थे  ।

 आयात  पर  रोक  लगान  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  गए  आयात
 बत्क  आयात  में  प्रतिस्थापन  को  प्रभावशाली  बनाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  गैर  आवश्यक

 मदों  का  आयात को  प्रोत्साहित  नहीं  करने  का  भी  निर्णय  लिया  गया  इसके  साथ  सरकार  ने
 निर्यात  बढ़ाने  के लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  ।  इनका  उह  श्य  है  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  क्षमता
 प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  निर्यात  क्षेत्र  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  या  लगभग  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों
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 पर  पर्याप्त  मात्रा  में  पूंजीगत  माल  तथा  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराके  तथा  निर्यात  के  लिए  वित्तीय  तथा
 आशिक  प्रोत्साहन  प्रदान  करके  अधिक  प्रतियोगी  बनाना  ।

 अल्वाय  रेलवे  स्टेशन

 8221.  श्री  टी०  बशोर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  अल्बाय  रेलवे  स्टेशन  के  आधुनिकीकरण  के  लिए
 कितनी  घनराशि  आबंटित  की

 इस  समय  कया  कार्य  चल  रहा  है  ओर  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 पिछले  तीन  वर्षों  के  आबंटित  धनराशि  में  से कितनी  धनराशि  ख्च  की
 और

 अल्वाय  स्टेशन  पर  कौन-सी  आधुनिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  जा  रही  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रों  साधवराव  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान
 अलवाय  रेलवे  स्टेशन  के  आधुनिकीरण  के  लिए  आबंटित  की  गयी  धनराशि  इस  प्रकार

 1986-87  6-8  7  न
 कुछ  नहीं

 1987-88 8  नजर  9.24  लाख  रुपये

 1988-89  8-8  9  न  13.95  लाख  रुपये  ।

 इस  समय  निष्पादित  किये  जा  रहे  निर्माण  कार्य  इस  प्रकार  हैं  :---

 (1)  स्टेशन  की  नयी  इमारत  का

 (2)  विश्राम  कक्षों  की
 ‘

 (3)  प्लेटफार्म  नं०  ।  पर  96  मीटर  में  सायबान  का  विस्तार  ।

 इन  कार्यों  के  1989  में  पूरे  हो  जाने  की  सम्भवना  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निम्नलिखित  राशि  ख्च  की  गयी  थी  :--

 1986-87
 गा

 कुछ  नहीं

 1987-88  9.24  लाख  रुपये

 1988-89  9  --  13.95  लाख  रुपये

 निम्नलिखित  सुधिधाएं  मुहैया  की  जा  रही  हैं  :--

 (1)  आधुनिक  बुकिंग  कार्यालय  वाला  एक  बड़ा

 (2)  भोजन  तथा  रसोई  की  सुविधाओं  वाला  एक  शाकाहारी  लंच  कक्ष  ।

 (3)  पुरुषों  तथा  महिलाओं  के  लिए  आघुनिक  प्रतीक्षा  कक्ष  ।

 (4)  डबल  बैड  वाले  तीन  विश्राम  कक्ष  तथा  एक  डारमिट्टी  ।

 (5)  प्लेटफार्स  नं०  1  पर  96  मी०  लघ््बा  सायबान  ।
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 अमरोका  को  कालो  मि्चों  का  निर्यात  करने  पर  प्र  तिबन्ध

 8222.  श्री  के०  पी०  उन्नीकृथ्णन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमरीका  के  खाद्य  और  ओऔषध  प्रशासन  ने  भारतीय  काली  मिर्च  को  काली  सूची  में  डाल

 दिया  है  ताकि  अमरीका  में  इसका  आयात  न  किया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कारण  क्‍या

 मसाला  बोर्ड  और  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और
 अमरीका  को  भारतीय  काली  मिर्च  का  निर्बाध  निर्यात  सुनिश्चित  करने  हेतु  अमरीका  खाद्य  और  औषध
 प्रशासन  के  साथ  यदि  कोई  बातचीत  हुई  तो  वह  क्‍या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अमरीका  खाद्य  और  औषध  प्रशासन  भारत  की  सरकार  निर्यात
 निरीक्षण  एजेंसी  के  प्रमाणीकरण  को  मान्यता  नहीं  देता  और

 इस  कारण  से  काली  मिर्च  के  माकिट  में  आए  संकट  को  ठीक  करने  के  लिए  सरकार  ने
 क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  अमरीका  के  खाद्य  और
 ओषध  प्रशासन  ने  काली  मिर्च  की  भारतीय  खेपों  को  1987  में  स्वतः  रोक  में  रख  दिया  था  ।

 यह  आदेश  इसलिए  जारी  किया  गया  था  क्योंकि  खाद्य  तथा  औषध  प्रशासन  ने  काली
 मिर्च  के  जित  60  पोत  लदानों  के  नमूने  लिए  उनमें  से  20  की  क्वालिटी  को  स्तर  के  अ  नुरूप  नहीं  पाया

 से  इस  आदेश  को  रद्द  करवाने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  में  निम्नलिखित  बातें
 शामिल  थीं  :---

 (1)  सं०  रा०  अमरीका  के  खाद्य  तथा  औषध  प्रशासन  के  साथ  विचार-विमर्श  के  लिए  उच्च
 स्तरीय  प्रतिनिधिमण्डल  का  संयुक्त  राज्य  अमरीका  का  दोरा/यात्रा  के  दोरान  खाद्य  तथा  औषध  प्रशासन
 को  भविष्य  में  क्वालिटी  स्तर  के  त्रिए  आश्वासन  दिया  गया  ।

 (2)  भारत  में  किये  जा  रहे  नियन्त्रण  उपायों  की  जानकारी  देने  के  लिए  एक  डी  ए  के  वरिष्ठ
 ग्रधिकारी  को  भारत  आमंत्रित  करना  ।

 (3)  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका  निर्यात  की  जाने  वाली  काली  मिर्च  का
 निरीक्षण  करने  का  प्राधिकार  देना  ।

 (4)  काली  मिच  की  क्वालिटी  में  बेहतर  करने  का  अभियान  चलाना  ।  अभियान  में  शामिल  हैं  :
 गोदाम  सुविधाओं  तथा  पैकरों  की  संसाधन  सुविधाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोचीन  पोर्ट  ट्रस्ट  के  साथ
 बैठक  तथा  पोत  लदान  पूव॑  क्रियाविधि  को  कठोर  करना  ।

 राजस्थान  में  रेलगाड़ियों  का  रुकता

 8223.  शी  शांति  घारीवाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राजस्थान  की  जनता  ने  बीकानेर  और  जोधपुर  मंडलों  में  यात्री

 रेलगाड़ियों  को  अनेक  स्टेशनों  पर  रोकने  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  को  अनेक  अनुरोध  भेजे

 यदि  तो  ऐसे  कितने  अनुरोध  सरकार  के  पास  इस  समय  निर्णयाधीन  पड़े  हैं  और  उनका

 स्टेशनवार  ब्यौरार  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  अनुरोधों/प्रस्तावों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इन  रेलगाड़ियों  के  उन  स्टेशनों  पर  रुकने की
 व्यवस्था  कब  तक  कर  दी  और

 यदि  तो  रेलवे  विभाग  द्वारा  यात्रियों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  सुविधाओं  को  ध्यान
 में  रदते  सरकार  द्वारा  किये  जाने  वाले  वैकल्पिक  प्रबन्ध  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 रेल  मत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  से
 स्टेशनों  पर  ठहराव  के

 लिए  अनुरोध  पर  विचार  करना  एक  सतत्‌  श्रक्रिया  वाणिज्यिक  औचित्य  ओर  परिचालनिक
 व्यावहारिकता  के  आधार  पर  1-5-1989  से  209/210  लिंक  एक्सप्रेस  का  दुधवा  खारा  पर  और
 87/88  चडीगढ़  एक्सप्रेस  का मानकसर  और  दाबली  स्थान  पर  ठहराव  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी

 मोटर  गेज  रेलपयों  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 8224.  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्‍या  देश  में  मीटर  गेज  रेल  सम्पक  से  जुड़े  कतिपय  ऐसे  स्थान  हैं  जिनके  बारे  में  स्वतंत्रता
 प्राप्ति  के  समय  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  विचार  नहीं  हुआ

 यदि  तो  जोन-बार  ऐसे  कोन-कोन  से  सेक्सन

 क्‍या  रेलवे  का  विचार  इन  क्षेत्रों  को  रेलपथों  के  बड़ी  लाइन  में  बदसने  सम्बन्धी  अपने
 वरीयता  कायंत्रम  में  लाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  से  संलग्न  विवरण  में
 उल्लिखित  मीटर  लाइन  खंडों  को  छोड़कर  मीटर  लाइन  खंडों  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवर्तन  करने
 के  लिए  फिलहाल  कोई  अन्य  अनुमोदित  योजनाएं  नहीं  हैं  ।  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे  के मीटर  लाइन  खंडों  का
 उल्लेख  उनकी  समय-सारिणियों  में  किया  गया  आमान  परिवतंन  परिचालभिक  महत्व  के
 आधार  पर  किया  जाता  इसके  अलावा  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  बकाया  सभी  मीटर  लाइन  खंडों
 का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतेन  करने  के  बारे  में  विचार  करना  व्यवहारिक  नहीं

 विवरण

 योजना  का  नाम  लम्बाई  प्रत्याशित  लागत
 रुपयों

 2  3

 पूर्वोत्तर  रेलदे
 1.  वाराणसी-भटनी  161  70.75
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 लिब्दित  उत्त रे  $  19989

 1  2  3

 2.  काप्मीपुर-लालकुआ  60
 15.00

 3.  समस्तीपुर-दरभंगा  37  12.00

 4.  छपरा-औऑंडिहार  171  85.13

 दक्षिण  रेलबे

 5.  मैसूर-बेंगलूरू  138  59.96

 वक्षिण  मध्य  रेलवे

 6.  मनम्ाड-परभनीअर्ली  बैजनाथ  345  140.00

 7.  गुंदूर-माचरेर्ता  130  69.03

 8.  परभनी-ूर्णा और
 आदिलाबाद  आमान  परिवतंन  248  107.42
 ओर  पूर्णा-मुदखेड  सभासाल्तर

 बड़ी  लाइन

 पश्चिम  रेलवे

 9.  नडियाद-कपडवंज  45  11.00

 सर्वप्रिय  कोआपरेटिव  सोसाह्षटो  इस  ब्रनक्िदाससे  भास्तोयों  करे  फ्लेटों  कर  आश्रंटन

 8225.  श्रोकती  पढेश  स्माकेन  कमचो  जाई  स्थवि  :  क्या  क्शि  संत्ले  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  ध्यान  सर्वप्रिय  कोआपरेटिषय  हाउस  बिल्डिगਂ  नई
 ढ्वारा  अनित्रासी  भारतीयों  ओर  प्रक्रस्मे  भ्रक्रीसों  को  भी  फ़्लैटों  का  आश्ंटन  किए  जम्ने  की ओर

 दिख्वक  कयः

 यदि  तो  इन  आबंटिकियों  केक्‍या  नाम  हैं  और  क्‍या  ये  आबंटन  दिल्ली  सहकारी
 समितियां  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुरूष

 है

 यदि  तो  क्या  उक्त  सोसाइटी  ने  अनिब्रासी  भ्मरतीयों  और  प्रवासी  भारतीयों  से
 राशि  लेने  से  पहले  भारतीय  रिजवं  बैंक  की  पूर्व  अनुमति  ली  और

 यदि  वहीं  तो  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  किए  जाने  के  लिए
 उक्त  सोसाइटी  के  फ्दाधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है

 ह

 विस
 मंजालय

 में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंजो  एड्आर्डो  :  इस  मंत्रालय
 में  ऐसी  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 15  1911  लिखित  उत्तर

 हिन्दुस्तान  लौवर  लिमिटेड

 8226.  श्री  विजय  कूमार  यादव  :  त्र्या  कित्तो  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  लीवर  स्टीपेन  कैमिकल्स  लिमिटेड  के  5  प्रतिशत  इक्विटी
 शेयर  खरीद  रहा  है  जैसा  कि  26  1989  के  वीकली  आफ  इंडियाਂ  में
 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  विदेशी  मुद्रा  विनियंमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  कम्पनी  द्वारा  ऐसे
 नियन्त्रित  ब्याज  की  प्राप्ति  भारतीय  रिजवं  बेंक/एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  आयोग  की

 स्वीकृति  से  होता  और

 इस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभांग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और
 मैसस  हिन्दुस्तान  लीवर  लि०  को  कुछ  शर्तें  धूरी  करने  मैसर्स  स्टीफन  कंमिकल्ज
 पंजाब  के  5  प्रतिशत  इक्विटी  शेयरों  को  खरीद  करने  की  अनुमति  दे  वीं  गई  विदेशी  मुद्रा
 मन  के  अधीन  आवश्यक  अनुभोदम  प्रवाम  कर  दिया  गया  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कम्पनी  ने
 एकाधिकार  अबरोधक  व्यापारिक  व्यकहार  अधिभसियम  के  अधीन  भी  आवश्यक  अनुमोदन  प्रॉप्त  कर
 लिया  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठेता  ।

 हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  द्वारा  निर्यात  दायित्व

 8227.  श्री  बिलव  कुभार  यादर्थ  :  क्‍या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  ने  अंपनी  कुल्न  बिक्री  का  10  प्रतिशत  निर्यात  करने  का
 दायित्व  प्रा  कर  लिया  और

 _  यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंबाही  की  है  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्म  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्खो  मैसर्स
 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  बिदेक्षी  मुद्रा  विशियमन  1973  की  धारा  29  (2)  के

 भारत  में  51  प्रतिशत  विदेशी  शेयरधारिता  के  साथ  अपना  व्यापारिक  कारोबार  जारी  रखने
 की  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  झर्तों  का  अनुपालन  करने  के  आधार  पर  दी  गई  कि
 (1)  इसकी  केन्द्रीय  महत्व  की  गतिविधियों  का  वाधिक  कारोबारी  इस  कम्पनी  के  कुल  कारोबारी
 मूल्य  के  60  प्रतिशत  भाग  से  कम  नहीं  होगा  और  (2)  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इसके  कम  से  कम  10
 प्रतिशत  उत्पादन  का  निर्यात  किया  जाएगा  ।  यह  कम्पनी  इन  शर्तों  को  पूरा  करती  रही

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 महालेखाकार  कार्यालयों  में  कर्मचारियों  को  एसेसिएशन
 8228.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राज्य-वार

 कार  कार्यालयों  में  चल  रही  कमंचारियों  की  एसोसिएशनों  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 वित्त  मंजालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  लंत्रो  बो०  के०  :  महालेखाकार  के  कार्यालयों
 में  राज्यवार  मान्यता  प्राप्त  एसोसिएशनों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।
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 लिखित  उत्तर  5  1989

 विवरण

 भारतोय  लेखापरोक्षा  और  लेखा  विभाग  के  महालेखाकार  के  कार्यालयों  में
 सान्यता  प्राप्त  एसोसिएशनों  को  सूचो

 कार्यालय  एसोसिएशन
 सं०

 1  2  3

 1.  1.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशन  ।
 आंध्र  हैदराबाद  ।  2.  एस  ०  ए०  एस्०  एसोसिएशन  ।

 43  .  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउण्ट्स  एण्ड
 आडिट  आफीसर  प्रदेश  ।

 — 2.  .  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउण्ट्स  एसोसिएशन  ।
 अरुणाचल  प्रदेश  तथा  2.  आडिट  एण्ड  अकाउष्ट्स  क्लास  IV  यूनियन  ।

 शिलांग  ।  3.  आल  इष्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउण्ट्स  एण्ड
 आडिट  आफीसस  !

 3.  1.  बिहार  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउण्ट्स
 रांची/पटना  ।

 व  »  एस०  ए०  एस०  एसोसिएशन  ।
 *  3.  क्लास  एम्प्लाईज  यूनियन  ।

 4.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउण्ट्स  एण्ड
 आडिट  आफीसर्स  *

 5.  डिवीजन  एकाण्टेन्ट्स  एसोसिएशन  ।

 4.  1.  गुजरात  आडिट  एण्ड  अकाउणप्दस  एसोसिएशन
 अहमदाबाद  ।

 राजकोट  ।  2.  क्लास  IV  स्टाफ  अहमदाबाद  ।
 3.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशन

 राजकोट  ।
 4.  आल  इण्डिया  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  आफीससे

 राजकोट  ।
 डिवीजनल  अका  उन्ट्स  एसोसिएशन  । Wa

 आओ  y 5.  .  हरियाणा  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउण्ट्स
 सिएशन  ।

 चण्डीगढ़  ।
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 6.

 हिमाचल
 शिमला  ।

 जम्मू  व  श्रीनगर  ।

 .

 .

 10.

 त्रिवेन्द्रम  ।

 :  बंगलौर  ।

 मध्य

 ग्वालियर/भोपाल  ।

 .

 बम्बई/नागपुर  ।

 लिखित  उत्तर

 3
 ee

 1.  हिमाचल  प्रदेश  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउण्ट्स
 एसोसिएशन  ।

 2.  एस०  ए०  एस०  एसोसिएशन  ।
 3.  हिमाचल  प्रदेश  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउण्ट्स

 क्लास  ॥ए  एसोसिएशन  ।
 4.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स एंड

 आडिट  आफीसस  प्रदेश  ।
 5.  हिमाचल  प्रदेश  डिवीजनल  अकाउष्द्स

 सिएशन  ।

 1.  दि  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स
 जम्मू  ।

 2.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एंड
 आडिट  आफीसरसस  व  कश्मीर  ।

 1.  अकाउन्टेन्ट्स  जनरल्स  आफिस  एन०  जी०  ओ०

 एसोसिएशन  ।
 2.  एस०  ए०  एस  ०  एसोसिएशन  ।

 3.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एन्‍्ड
 आडिट  आफीसस  ।

 1.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशम  ।
 2.  एस०  ए०  एस०  एसोसिएशन  ।
 3.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकास्ट्स  एण्ड

 आडिट  आफीससं  ।

 1.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स
 ग्वालियर  ।

 2.  क्लास  IV  एम्प्लाईज  ग्वालियर  ।
 3.  मध्य  प्रदेश  डिवीजनल  अकाउन्टेन्ट्स

 ग्वालियर  ।
 4.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स

 भोपाल  ।
 5.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एण्ड

 आडिट  आफीसरस  प्रदेश  ।

 1.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशन

 2.  एस०  ए०  एस  बम्बई  ।
 3.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स

 नागपुर  ।
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 3

 “12.
 इम्फाल  ।

 13.  महालेखाका

 शी

 भुवनेश्वर  ।

 4.  महालेखाकार
 प॑जारब॑

 चण्डीगढ़  ।

 16.  ॥
 .

 मद्रास  ।

 : 18.
 उत्तर

 इलाहाबाद  ।

 :

 पश्चिम

 4.  एस०  ए०  एस०  मागपुर  ।

 आडिट  आफीसर्स  बम्बई  नागपुर
 ।

 1.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशन  ।

 1.  उड़ीसा  एन०  जी०  आडिट  एण्ड  अकाउन्टस
 सिएशन  ।

 पी

 2.  उड़ीसा  डिवीजनल  अकाउन्टेन्ट्स  एसोसिएशन  ।
 इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एण्ड

 आडिट  आफीससे  ।

 ]  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्टस  ए
 प्रोसिएशन  ।

 2.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्टंस  क्लास  IV
 सिएशन  ।

 3.  पंजाब  डिवीजनल  अकाउन्टेन्टस  एसोसिएशन  ।
 4.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एण्ड

 आडिट  आफीससे
 है  |.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशन  ।
 2.  एस  ०  ए०  एस  ०  एसोसिएशन  ।
 3.  डिवीजनल  अकाउन्टेन्ट्स  एसोसिएशन

 4.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आकऊ  अकाउन्ट्स  एण्ड
 आडिट  आफीसस्स  ।

 है| 1.  मद्रास  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स
 सिएशन  ।

 2.  सक्शन  आफीससे  एसोसिएशन  ।
 3.  क्लास  IV  एसोसिएशन  ।
 4.  मद्रास  डिवीजनल  अकाउन्टेन्ट्स  एसोसिएशन

 5.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एण्ड

 आडिट  आफीससं  ।

 1.  यू०  पी०  डिवीजनल  अकाउन्‍न्टेन्ट्स  एसोसिएशन७
 2.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्द्स  एण्ड

 आडिट  आफीससस  पी०  ।

 1.  सिविल  आडिट  एण्ड  अकाउन्ट्स  एसोसिएशन  ।
 2.  सैक्शन  आफीसस  एसोसिएशन  ।
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 कलकत्ता  ।  3.  वैस्ट  बंगाल  डिवीजनल  अकाउन्टेन्ट्स
 सिएशन  ।

 4.  आल  इण्डिया  एसोसिएशन  आफ  अकाउन्ट्स  एण्ड
 आडिट  आफीसरस  बंगाल  ।

 तस्करी  को

 8229.  श्री  एन०  डेनिस  :  कया  विक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  तस्करी  की  गतिविधियों  में  पैसेंजसंਂ  के  उभर  कर  आने  की
 जानकारी  और

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  संझ्मलय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  उपलब्ध  रिपोर्टो  से

 यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  भारी  मात्रा  में  निषिद्ध  माल  की  तस्करी  के  लिए  पैसेंजर्सਂ  के  रूप
 में  वर्ग  हे  हैं  ।

 सीमा  शुल्क  प्राधिकारी  पैसेंजसंਂ  द्वारा  की  जाने  वाली  तस्करी  सहित  तस्करी  की
 गतिविधियों  के  विरुद्ध  सतक  रहते  हैं  ।  ऐसी  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाए  गए  यात्रियों  पर  विभागीय  न्याय
 निर्णयन  में  अथंदम्ड  लगाया  जा  सकता  है  तथा  उन  पर  न्यायालय  में  अ्रभियोजन  भी  चलाया  जा  सकता
 है  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  निवारण  1974  के  अन्तर्गत
 नजरबन्द  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  में  लम्बित  मासले

 8230.  श्री  जिजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  क्षिधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 मायलों  के  लम्बित  रहने  की  स्थिति  अभिनिश्चित  की  जा  रही

 गुजरात  में  क्षेत्रीय  प्रामोण  बेंक  खोलना

 8231.  आते  अमर  सिह  राठवा  :  क्या  चिश-संत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे कि  : रहीं

 गुजरात  में  अब  तक  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोले  गए

 क्या  सरकार  अथवा  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्राम
 गीण  विकात्न  बैंक  के  पास  गुजरात  में  नए  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  हुए
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 यदि  कितने  कब  से  लम्बित  पड़े  हुए  और

 इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाय  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  से

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  गुजरात  राज्य  में  9  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेंक  हैं  और  फिलहाल  राज्य  में  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बिहार  को  सुबनरेखा  परियोजना  के  लिए  पुनर्वास  कार्यक्रम

 8232.  श्री  पीयूष  तिरको  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण-पूर्वी  बिहार  में  प्रस्तावित  सुबनरेखा  परियोजना  के  लिए  कुल  कितनी  भूमि  अधिग्रहित
 की  गई  है/अधिग्रहित  की  जानी

 इस  परियोजना  से  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  विस्थापित  किया  गया  है/विस्थापित  किया

 क्‍या  विस्थापित  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए
 क्‍या  सरकार  की  प्रभावित  परिवारों  को  जमीन  देने  की  कोई  योजनाएं
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  लगभग  34  हजार
 हेलटेयर  ।

 लगभग  50  हजार  व्यक्ति  ।

 से  विस्थापित  परिवारों  के  लिए  बनाए  गए  पुनर्वास  तथा  पुनः  स्थापन  कायंत्रमों  में  ये
 शामिल  हैं  का  कृषि  के  लिए  भूमि  उपलब्ध  पुनर्वास  रोजगार  के
 अवसर  प्रदान  करना  तथा  स्थानान्तरित  करने  के  लिए  सहायता  अनुदान  ।

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  प्रतिनिधित्व

 8233.  क्रो  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 क्‍या  इस  संगठन  में  उन  सभी  समुद्र  तटीय  राज्यों  के  प्रतिनिधि  हैं  जो  समुद्री  उत्पादों  के
 निर्यात  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दे  रहे  और

 यदि  तो  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  गठन  करते  समय  किन

 निर्देशों  का  पालन  किया  गया  है  ?

 शाणिम्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  एक  विवरण  संलग्न  धर
 सभी  समुद्र  तटीय  राज्यों  को  जो  समुद्री  उत्पादों  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दे  रहे  हैं  उन्हें  समुद्री

 उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 100
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 1.

 विवरण

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  का  गठत

 श्री  टी०  के०  ए०

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास
 कोचीन  ।

 2.  डा०  एम०

 12.

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास
 कोचीन  ।

 .  श्री  दोलतसिहजी
 लोक  सभा  सदस्य  ।

 .  श्री  वी०  एस०
 लोक  सभा  सदस्य  ।

 .  श्री  पी०  एन०
 राज्य  सभा  सदस्य  ।

 -  श्री  ए०  के०
 ओद्योगिक  सलाहकार
 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ।

 .  श्री  सी०  एम०

 जहाजरानी  के  उप  महानिदेशक  ।

 मत्स्य
 आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ।

 परिवहन  एवं

 गुजरात  सरकार  ।

 केरल  सरकार  ।

 लिखित  उत्तर

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य

 सदस्य
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 14.
 कृषि  एवं  सहकारिता
 महाराष्ट्र  सरकार  ।

 15.  मत्स्य  कर्नाटक  सरकार  ।

 16.  तथा

 उड़ीसा  सरकार  ।

 47.  मत्स्यकी
 तमिलनाड  सरकार  ।

 18.  मत्स्यकी  प०  बंगाल  सरकार  ।

 19.  सचिव  गोआ

 20.  डा०  पी०  एस०  बी०  आर०
 सी०  एम०  एफ०  आर०  कोचीन  ।

 21.  श्री  टी०  एम

 मैं०  जोजं  मद्रास  ।

 22.  श्री  सी०  चेरियन
 मे०  कोचीन  ।

 23.  श्री  एन ०  एस  एच
 मे०  श्रीनिवासा  सीफूड
 विजांग  ।

 24.  श्री  नरेन्द्र  भास्कर
 मैं०  सोनिया  बम्बई  ।

 25.  श्री  रमेश  डब्ल्यू०
 मै०  सावन्त  फूढ  बम्बई  ।

 26.  श्री  अनवर
 मै०  अबाद  कोचीन  ।

 27.  श्री  आर०  भट्टाचार्य
 मै०  त्रिवेणी  फड  कलकत्ता  ।

 28.  प्रो०  पी०  जे०  संसद  सदस्य  ।

 29.  कंप०  जाहिद  जुनागढ़
 राज्य  मत्स्यकी  निगम  के  ।

 30.  श्री  वी०  वसन्‍्त  कार्यकारी
 स्टार  मैरिन  फूड्स  लि०  ।

 जलेश्वर  में  21/22  घोली  एक्सप्रेस  के  स्टापेज  को  मांग

 8234.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1989
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 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  खंडंगपुर  भंद्रक  सेक्शन  पर  जलेश्वर  रेलवे  स्टेशन  कें  रेले  यात्री  21
 और  22  धोली  एक्सप्रेस  को  जलेश्वर  रेलवे  स्टेशन  पर  दो  मिनट  तक  रोकने  के  लिए  स्टापेज  की  मोंग
 कर  रहे

 क्‍या  खड़गपुर  के  डी०  भार०  एम०  ने  रेलवे  बोर्ड  को  जलेश्वर  में  इस  रेलगाड़ी  के  ऐसा
 स्टापेज  बनाने  की  सिफारिश  की  यदि  तो  सरकार  ने  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  जी

 नहीं  ।

 फिलहाल  व्यवहायं  नहीं  है  ।

 जनता  अवोना  एक्सप्रेस  भोर  कंचनजंघा  एक्सप्रेस  को  चलाना

 8235.  डा०  गलाम  याजबानो  :  क्या  रेल  भेजो  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्‍या  सरकार  का  विंचारं  पश्चिम  बंगोर्ले  में  नई  जलपाशिगुंडी  से  कंल्कता  जानें  वाली
 जनता  एक्सप्रेस  और  मॉलेवा  से  कंटिहॉर  जांने  बोली  यात्री  मी  और  मॉंलया  रेलपै  स्टेशन  से  चलकर
 मालवा  वापस  आने  वाली  कंचनजंघा  एक्सप्रेस  को  पुनः  चलाने  का  विचार  और

 वदि  ती  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  और  जमता  की  मांगें  के
 ओचित्य  को  वेखते  हुए  हवड़ा  और  मुबाह्मयटी  के  बीच  एक  देनिक  सुप्रफास्ट  गाड़ी  चलाने  के  लिए
 57/58  हवड़ा-नयी  दिल्‍ली  जलपाहगुड़ो  कंचनअंधा  67/68.  व्यू  जलपाइयरुड़ी-न्यू  बोंगाईगांव
 तिस्ता  ब्रह्मपुत्र  एक्सप्रेस  और  165/166  जनता  एक्सप्रेस  का

 कर  दिया  गया  था  |  1-5-1989  से  69/70  मालदा  टाउन-कंॉटेहार  अदीना  फास्ट  पैंसेंज  र  को
 उसके  सामान्य  मॉर्ग  परं  चल  दिवा  गया  है  ।

 ः

 कर्माटक  में  रेलवे  के उपकम

 8236.  थी  एन०  डेनिस  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 उनके  कर्नाटक  राज्य  में  स्थित  रेल॑वे  के  उपक्रमी  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  कितना  पूंजी  निवेश  किया  गया

 इनकी  रोजगार  प्रदान  करने  की  क्षमता  कितनी  ओर

 इनके  विस्तार  करने  सम्बन्धी  कार्य्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  कर्नाटक  राज्य  में  रेल  मंत्रालय

 के  अधीन  कोई  सरकारी  उपक्रम  नहीं

 से  प्रश्म  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  में  चिड़ियाघर  परियोजना  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  हारा  पूर्जीनिवेश

 8237.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  तमिलनाडु  में  मद्बास  में  चिड़ियाघर  क्षेत्र  में  हाल  ही  के  वर्षों  में  हांटल  परियोजना  के
 निर्माण  में  अनिवासी  भारतीयों  को  पूंजी  निवेश  की  अनुमति  दी  गई

 पंजी  निवेश  करने  वाले  अनिवासी  भारतीयों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 अनिवासी  भारतीयों  को  पूंजी  निवेश  की  अनुमति  देने  के  क्या  आधार  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  सरकार
 को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतोय  नियंत्रक  और  मभहालेखा  परीक्षक  द्वारा  सरकारो  वित्तोय
 संस्थानों  को  लेखा  परोक्षा

 8238.  और  सनत  कुन्नार  संडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  जीवन  बीमा  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक  और  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  जैसे  वर्तमान  वित्तीय  संस्थानों  को  भारतीय  नियंत्रक
 और  महालेखा  जोकि  एक  सांविधिक  रूप  से  स्वतंत्र  संस्थान  द्वाटा  लेखा  परीक्षा  करने  के  दायरे
 से  बाहर  रखा  गया

 यदि  तो  सरकारी  वित्त  के  सभी  पहलुओं'को  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  द्वारा
 जांच  न  किए  जाने  के  कया  कारण

 क्‍या  निजी  क्षेत्र  के  अनेक  बड़े  संस्थानों  में  सावंजनिक  धन  का  एक  बड़ा  अंश  सरकारी
 वित्तीय  संस्थानों  के  माध्यम  से  निवेश  किया  जाता  है  और  उन्हें  भी  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की
 लेखा  परीक्षा  से  छूट  दी  जाती  और

 यदि  तो  क्‍या  सरकारी  वित्त  में  व्याप्त  वर्तमान  कुप्रबन्ध  को  देखते  हुए  सरकार  नियंत्रक
 और  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  वित्तीय  संस्थानों  को  लेखा  परीक्षा  करमे  की  आवश्यकता  पर  विचार  करेंगे
 और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  से

 राष्ट्रीयृत  बैंकों  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  ओद्योग्रिक  वित्त
 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  और  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  जंसी  सरकारी  क्षेत्र  को  संस्थाओं  को  नियंत्रित
 करने  वाले  कानूनों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  उनके  लेखाओं  की  परीक्षा  उनके  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  की
 जाती  जो  कम्पनी  1956  के  अधीन  किसी  कम्पनी  की  लेखापरीक्षा  करने  के  लिए
 प्राप्त  होते  हैं  ।  ये  लेखापरीक्षक  बैंकों/वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  सरकार/भारतीय  रिजवं  बेक  के
 परामश  से  नियुक्त  किए  जाते  इसके  बैंकों  आदि  ने  अपनी  शाखाओं  की  लेखापरीक्षा  करने
 और  उन  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  पर्याप्त  नियंत्रण  और  सतकंता  तंत्र  भी  गठित  कर  रखा
 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  लेखाओं  की  परीक्षा  करने  के  लिए  पहले  से
 विद्यमान  पर्याप्त  तंत्र  को  देखते  हुए  यह  जरूरी  नहीं  समझा  गया  कि  इन  संस्थाओं  की  लेखापरीक्षा  का
 काम  भारत  के  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  को  सौंप  दिया  जाए  ।

 जद्दां  तक  सावधि  ऋणदाता  संस्थाओं  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋण  का  सवाल  भारतीय
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 औद्योगिक  विकास  ने  किया  है  कि  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  की  अन्य
 संबद्ध.बातों  आदि  को  ध्यान

 में
 रखते  हुए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  औद्योगिक  उपक्रमों  को  जब  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती  है  तो  इन  उपक्रमों  आदि  की  लेखा  परीक्षा  के  मामले  में  कम्पनी  1956
 के  उपबन्ध  लागू  होते

 दिल्‍लौ-गोरखपर  मार्ग  पर  खान-पान  सेवा
 8239.  डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  को  दिल्ली  तथा  गोरखपुर  के  बीच  रेलवे  स्टेशनों  पर  यात्रियों  को
 भोजन  सप्लाई  करने  वाले  कुछ  ठेकेदारों  के  विरुद्ध  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 बोच

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  और  उन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  । है

 शिकायतें  भोजन  की  गुणवत्ता  और  सेवा  से  सम्बन्धित  दो  ठेकेदारों  को  जुर्माना  किया
 गया  था  और  एक  को  चेतावमी  दी  गई  थी  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  सोमांकन

 8240.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  विधि  भोर:स्थाय  मंत्रो  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 उनके  मंत्रालय  को  उत्तर  ग्रदेक्ल  में  विप्तान  सभा  निर्काचन  क्षेत्रों  के  थुनः  सोमांकन  हेतु

 कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  परव॑तीय  क्षेत्रों  के  विधान  ख्षेक  बौर  जनसंत्यर
 की  दृष्टि  स ेअधिक  छोटा  बनाया  जा  सके

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्‍्या.कदम  उठाए  गए  और

 यदि  तो  इस  राज्य
 के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्रों  की

 दुगंम्यता  और  वहां  संचार  सुविधाओं  के  अभाव  को  देखते  हुए  विधान  सभः  प्रतिनिधियों  को  अपने
 मतदाताओं  के  प्रति  और  अधिक  उत्तरदायी  बनाने  के  लिए  क्‍या  उपाय

 सुझाये  जा  रहे  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  आर०  :  जी  हां  ।  कुछ
 अभ्यावेदन  इस  आशय के  प्र

 ओर  संविधान  के  विद्यमान  उपबन्धों  के  जद
 _  तक  सन्‌  2000  के  पश्चात्‌

 की  जाने  वाली  पहली  जनगणना  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हो  जा  ब  तक  प्रत्येक राज्य  की  विधान
 सभा  में  स्थानों  की  कुल  संख्या  का  पुनः  समायोजन  और  ऐसे  राज्य  का  प्रादेशिक  निर्वाचन-स्षेत्रों  में
 विभाजन  वर्जित  है  ।

 इसके  संविधान  के  अनुच्छेद  170  (2)  में  यह  उपबन्ध  है  कि  प्रत्येक  राज्य  को
 प्रादेशिक  निर्वाचन-क्षेत्रों  मे ंऐसी  रीति  से  विभाजित  किया  जाएगा  कि  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  की  जनसंख्या
 का  उसको  आबंटित  स्थानों  की  संख्या  से  अनुपात  समस्त  राज्य  में  यथा-साध्य  एक  ही  इग्न
 निक  अपेक्षा  के  ऐसे  जिनमें  जनसंख्या  विरल  है  या  जिनमें  पर्वतीय  या  पहाड़ी  क्षेत्र
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 समाविष्ट  उन  निर्वाचन-क्षेत्रों  की  तुलना  में  बड़े  होंगे  जो  मैदानी  या  नगरीय  क्षेत्र  जब  तक
 संविधान  के  सुसंगत  उपबंधों  का  उपयुक्त रूप  से  संशोधन  नहीं हो  जाता  है  तब  तक  सुझाव  के  अनुरूप
 परिसीमन संभव  नहीं  होगा  ।  इस  समय  संविः  ंशोधन  का  भी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नबंदा  बांध  के  विस्थापित  लोग

 8241.  डा०  जो  ०  विजय  रामाराव  :  क्‍या  जल  संसाघन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  9  1989  के  आफ  इण्डियाਂ  में  डेथ  रेट आफ
 नमंदा  आउस्टीसਂ  शीषंक  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाएं  गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 क्‍या  अन्य  बांधों  के  कारण  विस्थापित  हुए  लोगों  के  क्रार  उच्च  मृत्यु  दर  रही

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  से  गुजरात  सरकार
 ने  सूचित  किया  है  कि  उच्च  म॒त्यु-दर  से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  बढ़ा-चढ़ाकर  बनायी  गयी  है  तथा  यह  तथ्यों
 पर  आधारित  नहीं  है  ।

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  लोह  अयस्क  को  खरोद

 8242.  क्री  चिम्तामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 खनिज  तथा  धातु  व्यापा  :  तिगम'ने  निर्यात  के  उद्देश्य  से  अरक्षित  खानों  से लोह  अयस्क  की
 रीद  में  कस्मी  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजम  दास  एम०  एम०  टी०  सी०
 का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  कि  वर्ष  1988-89  के  दौरान  लौह  अयस्क  की  जितनी  खरीद  की  गई
 वर्ष  1989-90  के  दौरान  उससे  कम  खरीद  की  जाएगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जापान  को  चमड़े  से  बनो  वस्तुओं  का  निर्यात

 8243.  श्रीमती  बसवराजेश्वरो  :
 श्री  जो०  एस०  बसवराज  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जापान  को  चमड़े  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  और  वृद्धि  होने  की  संभावना

 यदि  तो  यदि  इस  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  बारे  में  किसान  अध्ययन  दल  ने  भी  जापान  का  दौरा  भी  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्रिय

 रंजन  बास  :  से  अन्य  देशों  के
 साथ  जापान  को  लैदर  फूटवीयर  के  निर्यात  संवधन  के  लिए  चमड़ा  निर्यात  परिषद  द्वारा  प्रायोजित  दल
 जानकारी  दी  है  कि  यद्यपि  ल॑ंदर  फुटवीयर  के  लिए  जापानी  बाजार  छोटी  है  परन्तु  जापान  को  हमारे
 लंदर  फुटवीयर  और  शू-अपसं  के  और  अधिक  निर्यात  की  गुंजाइश  है  ।  यह  गुंजाइश  विशेषकर  जापान
 में  क्रशः  आयातों  के  लिए  दी  जा  रही  ढील  के  संदर्भ  में  अधिक  इस  सम्बन्ध  में  जापान  के  साथ
 किसी  द्विपक्षीय  करार  पर  हस्ताक्ष  र  नहीं  किए  गए  फिर  परिषद  ने  जापान  को  फुटवीयर  और

 चमड़े  की  वस्तुओं  और  परिधानों  के  निर्यात  के  लिए  बाजार  संवर्धन  उपायों  को  सघन  किया
 है  ।

 सोवियत  संघ  ओर  पूर्वो  य्रोपीय  देशों  के  साथ  भारत  के
 सहयोग  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  कार्यशाला

 8244.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :
 श्री  जी०  एस०  बासवराजु  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोवियत  संघ  और  अन्य  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  क ेसाथ  भारत  के  सहयोग  के  सम्बन्ध  में
 10  1989  को  एक  राष्ट्रीय  कार्यशाला  आरम्भ  की  गयी

 यदि  तो  इसमें  किन-किन  मुख्य  विषयों  पर  बातचीत  की

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :
 से

 जमंन  जनवादी  हंगरी  और  पौलैंड  के  साथ  भारत  के  व्यापार
 पर  आथिक  सहयोग  के  नए  आयामਂ  विषय  पर  एक  राष्ट्रीय  कार्यशाला  10-12  1989  को

 दिल्ली  में  आयोजित  की  गई  इस  कार्यशाला  का  आयोजन  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  व  विकास  सम्मेलन
 द्वारा  भारतीय  अंतर्राष्ट्रीय  आधथिक  संबंध  अनुसंधान  परिषद  और  भारत-सोवियत  संघ  वाणिज्य  ओ

 उद्योग  मंडल  के  सहयोग  से  किया  गया  प्रारम्भिक  परिपूर्ण  सत्र  का  वाणिज्य  मंत्री  श्री
 दिनेश  सिंह  ने  किया  था  और  समापन  परिपूर्ण  सत्र  को  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  श्री  प्रिय  रंजन  दासमुन्शी
 ने  संबोधित  किया  था  ।  इसमें  पूर्व  यूरोपीय  देशों  का  प्रतिनिधित्व  उनके  राजदूत/ब्यापारिक
 दूतावास  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  तथा  कुछ  देशों  के  विदेशी  आर्थिक  संबंध  मंत्रालय  के  अधिकारियों  ने
 भाग  लेकर  किया  था  ।  इस  कार्यशाला  में  जिन  मुख्य  मुद्दों  पर  विचार  किया  गया  उनमें  शामिल
 भारत  ओर  पूब॑  यूरोपीय  देशों  के  बीच  व्यापारिक  और  वाणिज्यिक  संयुक्त  भुगतान  तथा
 अन्य  वित्त  पोषण  प्रबन्धों  सहित  सहयोग  के  नए  माध्यमों  का  विकास  करने  की  संभावनाओं  का  पत
 नगाना  आदि  ।  कायंशाला  में  उन  परिवतंनों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  भी  विचार  किया  गया जो  पूर्वी

 यूरोप  के  इन  देशों  में  हो  रहे  हैं  और  जिनका  इन  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापार  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस
 कार्यशाला  को  आयोजित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  था  इन  देशों  में  अयंव्यवस्था  और  विदेशी  व्यापार  की
 क्रियाविधि में  हो  रहे  परिबतंनों  के  बारे  में  जानकारी
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 8245.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 *  क्या  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  की  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  कोई  योजना
 कि  वह  अपने  आयात  के  लिए  स्वयं  संसाधन  जुटा  और

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  धातु  एवं  खनिज
 व्यापार  निगम  के  कम्पनीगत  उद्दैश्यों  में  स ेएक  अपने  आयातों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा

 की
 आवश्यकताओं

 हेतु  अपने  निर्यातों  के  जरिए  विदेशी  मुद्रा  अजंन  अनुपात  को  अधिकतम  इसके  अलावा  धातु  एवं
 खनिज  व्यापार  निगम  के  पास  अपने  आयातों  को  पूरा  करने  के  लिए  अपने  निंजी  सॉंध॑नों  से  विदेशी  मुद्रा
 अर्जन  हेतु  कोई  अन्य  योजना  नहीं  है  ।

 विश्व  बंक  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण

 8247.  श्री  विजय  एन०  पाठिल  :  कया  थित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  के  अन्त
 तक  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बैंक  को  ऋण  की  कितनी  राशि

 की  अदायगी  की  गई  और  कितना  ऋण  बकाया

 इन  ऋणों  पर  कितना  दिया  गया  और  किसनों  देय  है

 क्‍या  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  विश्व  बेंक  से  और  अधिक  ऋण  लेने  के  प्रयास

 कर  रही  और

 ः(घ)!बदि
 तो  क्या  नए  ऋण  की  आवश्यकटा  कतेमान  ऋणों  के  भुगतान  के  लिए  है  अथवा

 ।
 निबेश  करने  के  लिए  है  :

 कस  मंत्रालय  में  आंधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडंआ्डों  फैलीरी  )  घर्ष
 1988-89  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  विश्व  बैंक  को  वापस  अदा  किए  गए  ऋणों  की  राशि

 3।  1989  को  ऋंणों
 की  कंकायाਂ  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 ु

 का  1988-89  के  31  1989  को  ऋणों
 दौरान  वापस  की  बकाया  राशि

 अदा  की  गई  राशि

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुंद्रों  कोष  147165  3680.45
 कीष

 :
 अन्तरोष्ट्रीय  कीष  205:25  353.18

 विश्व  बेंक  497.34
 '

 23818.87
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 वर्ष  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोषਂ  औरਂ  विश्व  बैंक  ऋंणों  पर  दिए  गए
 ब्याज  की  राशि  और  1989-90  के  दौरान  देव  राशि  इस  प्रकार  है  :--

 रुपए

 1988-89  9  के  दौरान  1989-90  के  दौरान
 "Wer

 आह  किए  पं
 कोच  की

 देयਂ  रोशि
 की  अनुमान  )

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष
 315.45

 22965
 कोष  सुविधा

 +  अन्तर्राष्ट्रीय  मुंद्रा  कीष  2.44  1.55
 ज्

 फमिशच्चि  )

 विश्व  बेंक  776.41  926.42

 पांच  परियोजनाओं  के  लिए  बचनेबद्ध  की  गई  है  ।  बाकी  राशि  की  वचनबद्धता  विचाराधीन  अलग-अलग
 पंरियोर्जनाओं  की  स्थिति  पर  निर्भर  करती  है  ।  विश्व  बैंक  से  प्राप्त  सहायता  बिश्लिष्ट  परियोजना  निवेशों
 केंसंदर्भ  होती  न  कि  क्तंमान  ऋ  णों  की  वापसी  अदायगी  के  लिए  ।

 ओर  परेली  बजे  के  बोच  तिर्ज  रफेतार  वाली  रैलंगाड़ी  चलाना

 ४248.  श्रो  अरविन्द  तुलसीराम  क्‍या  रेल  मंत्रों  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनता  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हैदराबाद  और  परली  बंजनाथ  के  बीच  तेज
 रफ्तार  वाली  एक  रेलगाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ईसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  माधवराव  :  नहीं  ।

 फिलहाल  परिचालनिक  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  ब्यावहाँ  रिंक  संहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  के  प्रामोण  क्षेत्रों  में  बेकों  को  शालाएं  लोलना

 8249.  श्रो  प्रकाश  बो०  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंकों  शाखाएँ  खोलने  हेतु  क्या  माँनदण्ड  निर्धारित  किए
 गए

 ३ क्‍या  महाराष्ट्र  में  इन  मानदण्डों  का  पालन  किया  जां  रहा

 इनें  मॉनदण्डों  के  अनुसार  राज्य  के  किने-किर्  क्षेत्रों  में  बैंक  शाखाएँ  होनी  चॉहिएं

 जहां झभी शाखाएं +__ «६ खोलों भयी अभी तक शांखाएं नहीं खोलों गयी
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 इसके  कया  कारण  और

 इन  क्षेत्रों  में  बैंक  शाखाएं  कब  तक  खोली  जाएंगी  ?

 वित  मन्‍्त्रालय में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  =  1985-90

 को  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  उद्देश्य  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 प्रत्येक  विकास  खंड  के  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  17,000  की  जनसंख्या  के  पीछे
 एक  बैंक  कार्यालय  खोलने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना

 साधारणतया  प्रत्येक  गांव  से  ।0  कि०  मी०  की  दूरी  पर  एक  बेंक  शाखा  उपलब्ध  कराना

 सुनिश्चित  करना  ।

 भर  रतीय  रिजवं  बैंक  ने  लीड  बैंक  समूह/राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी  गयी  पता  लगाए  गए  केन्द्रों
 की  सूचियों  के  आधार  पर  नीति  में  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  ग्रामीण  ओर  अधं-शहरो  क्षेत्रों  में

 शाखाएं  खोलने  के  लिए  बैंकों  को  केन्द्र  आबंटित  किए

 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  वतंमान  नीति  में  निर्धारित  झानदण्डों  के  अनुसार  लीड  बैंक

 समूह  को  ग्रामीण  और  अर्ध  शहरी  क्षेत्रों  मे ंशाखाएं  खोलने  के  लिए  केन्द्रों  का  पता  लगाने  और  पता  लगाए
 गए  केन्द्रों  की  सूची  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  पात्र  केन्द्रों  क ेआबंटन  पर  विचार  करने  की  सिफारिशों
 के  साथ  भेजने  के  लिए  कहा  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारतीय  रिजव  बैंक  के  पास  689  ग्रामीण  और
 अधं-शहरी  केन्द्रों  की  सूची  भेजी  है  |  इनमें  से  भारतीय  रिजवं  बेंकों  को  499  पात्र  केन्द्र  आबंटित  किए
 हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  को ऋण  देने  की  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अंतर्गत
 बैंकों  को  42  और  ग्रामीण  केन्द्र  आबंटित  कुल  मिलाकर  अब  तक  बैंकों  को  54  ग्रामीण  और
 अधं  शहरी  केन्द्र  आबंटित  किए  जा  चुके  बेकों  को  आबंटित  किए  गए  इन  केन्द्रों  में  से  253  केन्द्रों
 पर  शाखाएं  खोली  जा  चुकी  हैं  ।  भारतीय  रिजरवं  बैंक  ने  बैंकों  से  केवल  कुछ  ऐसे  केन्द्रों  को  छोड़कर
 न्यूनतम  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  शेष  केन्द्रों  पर  1989  के  अन्त  तक  शीक्रता  से

 शाखाएं  खोलने  के  अनुदेश  दे  दिए  हैं  ।

 कारखाना  कृषि  अमिकों  मोर  किसानों  के  सामूहिक  बोमा  योजना

 8250.  श्री  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मद्दाराष्ट्र  मे ंकारखाना  कृषि  श्रमिकों  और  किसानों  को  सामूहिक  बीमा  योजना
 के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  क्या  प्रगति  हुई

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  आध्िक  सहायता  प्रदान  की
 और

 यदि  वर्ष  1989  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  तो  वह  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  भारतीय
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  अपनी  सामूहिक  बीमा  योजनाओं  के  अन्तगगंत  महाराष्ट्र  राज्य  में  फैक्टरी

 कृषि  श्रमिकों  और  किसानों  को  कवच  प्रदान  करने  के  संबंध  में  जो  प्रगति  की  गई  उसकासे
 आकलन  पिछले  3  वर्षों  क ेदौरान  आरम्भ  की  गई  नई  योजनाओं  के  सम्ब  +६  में  निःनलिरित  अब  ड़ों
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 किया  जा  सकता  है  :--

 वर्ष  आरम्भ  की  गई  नई  कवच  प्रदान  किए  गए
 योजनाओं  की  संख्या  व्यक्तियों  की  संख्या

 1986-87  517  1,33,985

 1987-88  777  1,24,282

 1988-89  1054  1,74,022

 इसके  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डी०  के  अन्तगंत  आने
 वाले  लगभग  2.26  लाख  लाभानुभोगियों  को  भी  वर्ष  1988-89  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा
 आरम्भ  की  गई  सामूहिक  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  में  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  पिछले  3  वर्षों  के  दोराम  मृत्यु  दावों  की

 संख्या ओर
 अदा

 की  गई  राशि  नीचे  दर्शाई  गई  है
 :--

 ——  नी  तन

 वर्ष  अदा  किए  गए  दावों  दावों  की  अदा  की
 की  संख्या  गई  राशि

 1986-87  2456  3,67,02,693

 1987-88 8  2469  3,96,27,471

 1988-89  1643
 *

 3,16,72,423
 -“  1988

 अनुमानतः  वर्ष  1989-90  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  1500  नई  योजनाएं  आरम्भ  की

 जाएंगी  जिनमें  लगभग  2  लाख  नए  लोगों  को  कवच  प्रदान  किया  जाएगा  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  कॉफी  समझोता

 8251.  श्लीमतो  बसवराजेश्वरो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  कॉफी  संगठन  से  अनुरोध  किया  है  कि  वर्ष  1983  में  हुए

 बतंमान  अन्तर्राष्ट्रीय  कॉफी  समझौते  को  बढ़ाया  जाए  तथा  अगले  वर्षों  के  लिए  एक  नया  समझौता

 किया

 यदि  तो  इस  बारे  में  कोई  समझौता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्स्रम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  :  से  अन्तर्राष्ट्रीय  काफी

 1983  को  आगे  बढ़ाने/पुन:  समझौता  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कॉफी  संगठन  में  इस  समय

 धबचार-विमर्श  चल  रहा  है  ।  भारत  भी  इन  चर्चाओं  में  भाग  ले  रद्दा

 111
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 राज्य  व्यापार  निगम  को  कार्य  योजना

 8252.  श्रोमतो  बसवराजेश्वरो  :

 श्री'एस०  बी०  सिदनाल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  व्यापार  निगम  ने  वर्ष  1989-90  से  वर्ष  1991-92  के  लिए  कोई/तीन  वर्षीय
 कार्य  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 उस  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  और

 इससे  व्यापार  किलनी  ढ्वोगी  3

 थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  '  प्रिय  रंजन  दास  :
 से  व्यावार

 निगम  वर्ष  1991-92  तक-लगभग  ।  500  करोड़.-रुपए  के  निर्यात  काशोबार  का  प्राप्त  करने  के

 उहद  श्य  से  एक  विस्तुत  त्रिवर्षीय  योजना  तैयार  करने  की  प्रक्रिया  में  लगा  है|

 गाद  भरने  के  कारण  ख्रलाशयों  को  पानो  संचयन  क्षमता  में  कमो

 8253.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  उत्तर  प्रदेश  में  कतिपय  बड़ी  र्अश्नल्लाई  परियोजनाओं  के  की:प्रावी  संचयन

 क्षमसत् में  फेज  से  कमी  आ  रही

 धदि  तो  जलाशयों  के  नाम  क्यू

 कया  इन  जलाशयों  से  गाद  को  साफ  करने  के  लिए  कोईਂ  व्यक्फ्क  योजेक्रज'लैयार  की

 गई  _
 हु

 यदि  तो  तत्समब्न्ध्री  ब्यौड्रा  क्या  हैं  ?

 क्‍या  जल-प्र  हण  क्षेत्रों  में  ही  बनते.को  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  जा  रही
 आर

 तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अल  संसक्ष्यन  प्रंत्राछय  मंत्री  कृष्णा  जलाशय़ों  में
 गाद  जमा  होना  एक  प्राकृतिक  तथ्य  समय  के  साथ-साथ  सभी  जलाशयों  की  भण्डारण  क्षमता  कम  ह्दो
 जाती  है  |  उत्तर  प्रदेश  में  विभिन्‍न  जलाशयों  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  अद्यतन  जल  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  के

 आंकड़ों  के  अनुसार  यह  पाया  गया  है  कि  भण्डारण  क्षमता  की  क्षति  का  प्रतिशत  कोई  चिन्ताजनक

 नहीं  है  ।

 से  जलाश्यों  में  जम  द्वोते'की  दर  को  कम  करते  के  लिए  माता[दीला  और
 गंगा  जलग्रहण  क्षेत्रों  में  कृषि  मंत्र  द्वारा  नदी  घटी  परिस्रोज़ब्य्ों  के  जलग्रहण  क्षेत्र  में  मृदा  संरक्षण फ़े
 सम्बन्धित  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमें  कार्याल्वित  की  रहीं  ।
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 दिल्‍ली  के  जधीनस्थ  न्यायालयों  के  कर्मचारियों  को  मांगें

 ]
 8254.  श्री  हरीश  रावत  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  के  अधीनस्थ  न्यायालयों  के  कमंचारी  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  के  अधीन

 यदि  तो  इन  न्यायालयों  के  तृतीय  श्रेणी  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमचारियों  की  मांगों  पर
 बर्व  1978-79  में  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  मुख्य  मांगें  क्या  थीं  और  क्या  सरकार ने  उन  मांगों  को  स्वीकार
 कर  लिया  और

 यदि  तो  इन  मांगों  को  स्वीकार  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बी०  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अल्मोड़ा  और  पिथोरागढ़  जिलों  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  शाखाएं  खोलना

 ]
 8255.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की

 कुछ  और  शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  किन-किन  क्षेश्रें  के  लिए  ये  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 क्‍या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इल  क्षेत्रों  में  बेंक  शाखाएं  खोली  और

 यदि  तो  ये  शाखायें  कब  तक  खोली  जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सचित  किया  है  कि  1985-90  5-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइर्सेसिग  नीति  के  अन्तर्गत

 |  में  जाखाएं  खोलने  के  लिए  भारतीय  स्तेट  बैंक  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  परन्त
 अल्मोड़ा  जिले  के  कललियानौला  तथा  भीकियोसेन  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैक  से  दो

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  ।  वतंमान  नीति  के  बेंकों  को  केन्दों  का  आबंटन  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पता
 लगाए  गए  केन्द्रों  की  सची  के  आधार  पर  किया  जाता  है  न  कि  अबग-अलग  बेंक  भेज  गए  प्रस्ताव
 के  आधार  पर  ।  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  चिलियानौला  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  आबंटित  किया
 क्योंकि  यह  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  में  शामिल  किया

 गया  था  ।  भेकियासेन  केन्द्र  को  किसी  बेंक  को  आबं।टत  करने  योग्य  नहीं  पाया  गया  क्‍योंकि  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  में  यह  केन्द्र  शामिल  नहीं  था  +  इसके
 मीकियासेन  में  1975  से  पहले  से  यको  बंक  की  शाखा  कार्य  कर  रही  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  चिलियानौला  में  अपनी  शाखा  नहीं  खोली  है  ।  फिर  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  बैंक  के  केवल  उन  मामलों  को  जहां  न्यूक्तम  भाधारभूत्र  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं
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 समस्त  आवंटित  केन्द्रों  पर  शीज्ष  ही  1989  के  अन्त  तक  अपनी  शाखाएं  खोलने  के  अनुदेश  दे

 दिए

 सिक्किम  में  केन्द्रीय  कराधान  कानून  लागू  करना

 ]
 8256.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्‍या  वित्त  भन्‍त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिविकम  में  ।  1939  से  केन्द्रीय  कराधान  कानून  लागू  हो  गए

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  राज्य  में  मुख्यालयों  में  आयकर  विभाग  और  अन्य
 कार्यालय  स्थापित  कर  दिए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 एक  सहायक  आयकर  आयुक्‍त  को  गंगतोक  में  तैनात  किया  गया  है  ।  गंगतोक  में  एक
 कर  कार्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बुबई  में  अप्र  वासोी  भारतोयों  को  गोष्ठो

 8257.  श्री  जक्कम  पुरुथोसमन  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  खाड़ी  देश  के  अप्रवासी  भारतीयों  द्वारा  हाल  ही  दुबई  में  आयोजित  एक  गोष्ठी  में
 सरकारी  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया

 यदि  तो  क्या  इस  गोष्ठी  में  अप्रवासी  भारतीयों  ने  इस  बात  «»  ओर  ध्यान  दिलाया
 था  कि  देश  उनके  द्वारा  पूंजी  निवेश  में  आने  वाली  बाधाओं  में  अफसरशाही  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर
 क्ियात्मक  बाधा  तथा  भारत  में  कुछ  निहित  स्वार्थी  तत्वों  द्वारा  अप्रवासी  भारतीयों  के  विरुद्ध  अभियान

 प्री  शामिल  और

 यदि  तो  इन  बाधाओं  को  दूर  करने  तथा  अप्रवासी  भारतीयों  द्वारा  देश  में  निवेश  को
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  भारत
 सरकार  के  कुछ  पदाधिकारियों  ने  खाड़ी  के  देशों  के  अनिवासी  भारतीयों  की  दूसरी  गोष्ठी  में  जो
 14  दिसम्बर  से  16  1988  तक  दुबई  में  हुई  भाग  लिया

 गोष्ठी  में  प्रक्रियात्मक  बाधाओं  की  समस्या  उठाई  गई  थी  ।

 मौजूदा  नियमों  और  प्रक्रियाओं  की  समीक्षा  बराबर  की  जाती  है  और  जहां  कहीं  आवश्यक

 होता  उपर्युक्त  परिवतंन  कर  दिए  जाते  हैं  ।

 कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  केरल  में  बेकों  द्वारा  दो गई  सहायता

 8258.  क्रो  जक्कम  पृरुषोससन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  114
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 प्रधान  मन्त्री  के  !  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में

 कृत  बैंकों  ह्वरा  कितनी  धनराशि  के  ऋण  वितरित  किए

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए

 इस  अवधि  के  दौरान  कितनी  महिलाओं  को  व्यावसायिक  कायंत्र  मों  हेतु  ऋण  दिए
 और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  को  वर्ष  1989-90  में  कितनी  घनराशि  आबंटित  की
 गई

 वित्त  मंत्रालय  में  आंथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  फंलोरो  ):  और

 केरल  राज्य  की  राज्य  स्तरीय  बैंकर्स  समिति  के  संयोजक  केनरा  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रधान  मन्त्री

 के  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केरल  में  1988  में  703694  खातों  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
 की  राशि  395.03  करोड़  रुपए  थी

 बैंकों  की
 वर्तमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं

 होती  है  ।

 केनरा  बँक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केरल  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा
 वर्ष  1989-90  के  लिए  अनन्तिम  रूप  से  500  करोड़  रुपए  नियत  किए  गए  हैं  ।

 गया-क्यूल  रास्ते  पर  हवड़ा  और  विललो  के  लिए  एक्सप्रेस  गाड़ियां

 ]
 8259.  श्री  कंवर  राम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हवड़ा  और  दिल्‍ली  के  मध्य  बरास्ता  गया-क्यूल  रेलवे  लाइन  पर  एक्सप्रेस  गाड़ियां
 आरम्भ  करने  के  लिए  जनता  ने  मांग  की

 यदि  तो  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 यदि  कोई  कायंवाही  नहीं  की  जा  रही  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ;

 और  परिचालनिक  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  व्यावहारिक  नहीं  पाया
 गया  है  ।

 वु्घटना  के  शिकार  व्यक्तियों को  राहत

 ]
 8260.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुघंटनाग्रस्त  ब्यक्तियों  को  राहत  देने  के  लिए  विद्यमान  मूलभूत  सुविधाएं  और  कार्य
 प्रणाली  पर्याप्त  और  संतोषजनक  और

 ह
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 यदि  तो  वुर्घटना  के  पश्चात्‌  दुघंटना  से  प्रभावित  हुए  व्यक्तियों  के  लिए  राहत  पाने

 की  प्रक्रिया सरल  बनाने  और  उचित  राहत  ठीक  समय  पर  देने  हेतु  प्रशासन  तन्त्र  को  सुदृढ़  करने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार है

 ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  दुघंटनाग्रस्त  लोगों  को  दुर्घटना  के  पश्चात्‌  समय  पर  पर्याप्त  सहायता
 प्रदान  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वतंमान  प्रणाली  को  लगातार  अपग्रेड  किया  जा  रहा

 अमरोका  के  साथ  व्यापार  समझोता

 8261.  श्री  एस०  एस०  गुरडी
 :

 श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच इस  वर्ष  के  दोरान  कोई  व्यापार  समझौता
 हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  वास  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बुलगारिया  को  निर्यात

 8262.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  बुलगारिया  को  किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जाता  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  देश  की  कुल  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं  निर्यात  की  गईं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  बुल्गारिया  को  होने  वाले
 निर्यातों  की  प्रमुख  म्दे  सोया  काली  तैयार  चमड़ा  तथा  चमड़ा
 नीटवीयर  एवं  लौह  अथंमूब्रिग  उपस्कर  तथा  मशीनी  औजार  ।

 पिछले  दौरान  बुल्गारिया  को  हुए  भारतीय  निर्बातों  का  मूल्य  नीचे  दिया
 गया  है  :

 मम

 1986-87  45

 1987-88  8  47

 1988-89  14

 स्रोत  :  डी०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  एस  कलकत्ता  ।
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 आस्ट्रेलिया  के  साथ  संयुक्त  उद्चन  स्थापित  करना

 8263.  श्री  के०  प्रधानी  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  आस्ट्रेलिया  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  किए  हैं  अथवा  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  और  सरकार  ने

 आस्ट्रेलिया  के  साथ  कोई  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  नहीं  किया  किन्तु  9-12  1989  तक

 आस्ट्रेलिया  के  प्रधान  मन्त्री  भी  सरकारी  भारत-यात्रा  के  दोनों  देशों  ने  दूर-संचार  और

 रियायती  वित्त  के  क्षेत्रों  में  सहयोग
 के  बारे  में  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  जिसमें  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  भी  शामिल  है

 जनजातोय  क्षत्रों  में  सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  को  योजना

 264.  श्री  के०  प्रधानों  :

 श्रो  राधाकान्त  डिगाल  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  की  देश  के  जनजातीय  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सिंचाई

 सुंधिधाएं  उपलंब्ध  कर  ने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्‍न  जनजातीय  क्षेत्रों  में  राज्य-बार  क्‍या  परियोजनाएं
 बनाई  गई

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  कृष्णा  :  और  सिंचाई
 योजनाओं  की  वित्त  पोषण  तथा  क़ियान्बयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  तथा  केन्द्रीय

 सहायता  सामान्यतया  ब्लाक  ऋणों  तथा  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  जनजातीय  उप-योजना  के
 अन्तगंत  लघ  सिंचाई  स्कीमों  के  लिए  राज्यों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  राज्यों

 में  204  ब॒हद  तथा  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  से  जनजातीय  उप-योजना  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 मत्स्य  पालन  उद्योग  को  अन्सराष्ट्रिय  मूल्यों  पर  तेल  को  सप्लाई

 8265.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  पालन  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  तेल  की  सप्लाई  करने

 हेतु  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसके  शीघ्र  कार्यान्वयन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रासय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  गहरे  समुद्र  में

 मत्स्य  पालन  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  तेल  सप्लाई  करने  हेतु  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास
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 प्राधिकरण  की  स्क्रीम  को  सम्बन्धित  प्रशासनिक  यानि  खाद्य  संसाधन  उद्योग  मंत्रालय  को  भेज

 दिया  गया  ताकि  वह  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  के  परामर्श  से  उसे  अन्तिम  रूप  दे  सके  ।

 सोबियत  रूस  द्वारा  व्यापार  प्रस्तावों  का  अभिनिर्धारण

 8266.  श्री  शांति  लाल  पटेल
 श्री  एस०  बी०  सिदनाल  :

 क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत  के  साथ  व्यापारिक  प्रौद्योगिकी  के  सह-उत्पादन  तथा  संयुक्त
 उपक्रमों  के  क्षेत्रों  में  सोवियत  रूस  ने  लगभग  100  प्रस्तावों  का  अभिनिर्धारण  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  लिए  सोवियत  रूस  द्वारा  कितनी

 सहायता  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया  और

 इससे  भारतीय  व्यापार  किस  हृद  तक  सुदृढ़  होगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :
 से  अब  तक  चार

 भारत-सोवियत  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  को  भारत  सरकार  ने  मंजूरी  दी  है  जिनमें  से  दो  भारत  में  तथा
 दो  सोवियत  संघ  में  हैं  ।  भारत  में  स्वीकृत  संयुक्त  उद्यम  ढुलाई-माल  अग्रेषण  तथा  सोवियत  प्रौद्योगिदगो
 विपणन  के  क्षेत्र  में  हैं  तथा  सोवियत  संध  में  सेस्तरां  के  क्षेत्र  में  हैं  ।  उपर्यकत  के  अनेक
 जैसे  वस्त्र  कृषि  वन  आधारित  आदि  विभिन्‍न

 क्षेत्रों  में  अनेक  संयुक्त  उद्यम  प्रस्ताव  सम्बद्ध  भारतीय  तथा  सोवियत  संगठनों  के  बीच  बातचीत  के  विभिन्‍न
 चरणों  में  हैं  ।  संयुक्त  उद्यम  प्रस्ताव  इक्विटी  के  रूप  में  अंशदान  पर  आधारित  हैं  तथा  उनमें  सोवियत
 सहायता  शामिल  नहीं  है  ।  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  के  अनेक  ऐसे  प्रस्तावों  पर  भी  बातचीत
 चल  रही  हैं  जिनमें  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  तथा  दोनों  देशों  के  सम्बद्ध  संगठनों  के  बीच  सह-उत्पादन
 शामिल  हूं  ।

 पृथक  न्यायपोठ

 8267.  श्री  राम  प्यारे  सुमन  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या
 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उच्चतम  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार  के  भीतर  एक  ऐसा  पृथक  न्यायपीठ
 खोलने  का  है  जिसमें  उच्चतम  न्यायालयों  के  सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  की  तदर्थ  नियुक्ति  की
 जाए  ताकि  आरक्षण  नीति  के  अन्तगंत  उत्पन्न  याचिकाओं  की  सुनवाई  की  जा  सके  ?

 विधि  और  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  बो०  :  नहीं  ।

 राजस्थान  में  छल  स्रोतों  को  उपलब्धता  के  बारे  में  सर्व  क्षण

 8268.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जंन  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राजस्थान  में  उपलब्ध  जल  स्रोतों  का  पता  लगाने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण  किया

 है  लेकिन  कृषि  और  पीने  के  लिए  इसका  अभी  तक  उपयोग  नहीं  किया  गया
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 यदि  तो  किए  गए  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 राज्य  में  इन  स्रोतों  का उपयोग  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  जबकि  सतही  जल
 लब्धता  का  मूल्यांकन  नदी  बेसिन-वार  किया  गया  भूजल  की  उपलब्धता  का  मूल्यांकन  जिला-वार
 किया  वाया

 राजस्थान  की  भूजल  क्षमता  16.2  घन  किलोमीटर  है  ।

 राज्य  सरकारें  उपलब्ध  जल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिए  जल  संराधन
 योजनाओं  की  आयोजना  तथा  उनका  कार्यान्वयन  करती  हैं  |

 लम्बो  दूरो  को  गाड़ियों  में  खानपान  के  ठेके

 8269.  श्री  पीयूष  तिरकी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  खान  पान  के  ठेके  देने  सम्बन्धी  शिकायतों  की  जांच  के  लिए
 उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  अधिकारियों  को  समान  आधार  पर  भर्तो  ओर  पदोस्मति

 8270.  श्री  संयद  शाहबुद्ीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  में  अधिकारी  संवर्गों  के  विभिन्‍न  ग्रेडों  और  उनके  वेतनमानों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 प्रत्येक  ग्रेड  में  बैंकवार  पदों  की  संख्या  कितनी

 प्रत्येक  बैंक  में  सीधी  भर्ती  किस  स्तर  पर  की  जाती  है

 अगले  उच्च  ग्रेड  में  पदोन्नति  की  पात्रता  की  ग्रेड-बार  और  बँक-वार  शर्तें  क्या

 (=)  पदोन्नति  हेतु  चयन  की  ग्रेड-वार  और  बैंक-वार  प्रक्रिया  और  विधि  कया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  इन  ग्रेडों  और  भर्ती  तथा  पदोन्नति
 नियमों  और  प्रक्रिया  में  एकरूपता  लाने  का  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्थ  विभाग  में  राज्य  संत्री  एड्मार्डो  :
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 कृत  बैंकों  में  अधिकारी  संवर्ग  के  ग्रेड़/स्केल  भिम्नानुसार

 उच्च  कार्यपालक  प्रेड  :

 स्केल-सात  4100-125-4600  रुपये

 स्केल-छः  है  3850-12 5-4350  रुपये

 वरिष्ठ  प्रबंध  प्रेड

 स्केल-पांच  3575-110-3685-115-3800  रुपये

 स्केल-चार  2925-105-3450  रुपये

 मध्य  प्रबंध  प्रेड

 स्केल-तीन  :2650-1  00-3250  रुपये

 स्केल-दो  1825-100-2925  रुपये

 कनिष्ठ  प्रशंध  प्रेड

 1175-60-1475-70-189  5-100-2675  रुपये

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  विभिन्‍न  ग्रेडों/स्केलों  में  अधिकारियों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  में
 दो  गई

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  प्रत्यक्ष  भर्ती  सामान्यतया  कनिष्ठ  प्रबंध  स्केल-एक  में  की  जाती  है  ।
 विशेषज्ञ  अधिकारियों  के  लिए  बैंक  झ़भनी  आवश्यकताओं  के  अनुसार  ऊच्च  ग्रेडों/स्केल्नों  में  भर्ती

 कर  सकते  हैं

 से  एक  स्केल/ग्रेड  से  दूसरे  ग्रेड/स्केल  में  अधिकारियों  की  पदोन्नति का  विनियमन
 अधिकारी  सेबाधिथित्रमों  ओर  उन्नके  अप्लीन  जाही  मार्गबिर्देक्ों  द्वारा  किया  जाठ़ा  हे  जे  सभी  बेंकों  पर
 समान  रूप  से  लागू  पदोन्‍नतियां  योग्यता  के  आधार  पर  की  जाती  हैं  जिसमें
 शैक्षिक  अहंताओं  आदि  को  अधिमान्यता  दी  जाती  है  ।  एक  ग्रेड/स्केल  से  दूसरे  में  पदोन्नति  के

 वास्ते  पात्रता  मानदण्ड  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्न्‍्मनुसार  हैं
 —

 स्केल  पात्रता
 ह  हु

 से  में  ग्रामीण  शाखा  में  2  वर्ष  की  सेवा  सहित  स्केल-एक

 एक  दो  7  वर्षों  की  संतोषप्रद  सेवा  ।

 दो  तीन  ग्रामीण  अथबा  अथं-शहरी  शाखा  में  न्यूनतम  3  वर्षों
 की  सेवा  सहित  मध्य  प्रबंध  ग्रेड  स्केल-दो में  5  वर्षों

 की  संतोषप्रद  तथा  |

 तीन  चार  स्केल-तीन  में  5  वर्षों  की  संतोषप्रद  सेवा  ।

 चार  पांच  स्केल-चार  में  3  वर्षों  की  संतोषप्रद  सेबा  ।

 पांच  छः  स्केल-पांच में  2  वर्षों  की  संतोषप्रद सेवा  ।

 छः  शात  ग्ें  3  कर्षों  की  संतोषम्नद सेवा  ।
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 वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  वस्त्र  उद्योग  को  ऋण  मंजूर  करना

 8271.  श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेशर  मृति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 re क्‍या  अनेक  वित्तोय  संस्थाएं  जो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  और  केन्द्रीय  सरकार  की

 अन्य  कपड़ा  मिलों  को  उनके  आधुनिकीकरण  के  लिए  ऋण  प्रदान  करती  हैं  अपने  द्वारा  दिए  गए  ऋणों
 को  धनराशि  का  ब्याज  और  मूलधन  राशि  वसूल  नहीं  कर  सकी

 क्‍या  इन  मिलों  की  अदायगी  क्षमताओं  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  जीवन  बीमा  निगम  और  राष्ट्रीयकृृत  बैंकों  द्वारा  उपरोक्त
 एककों  को  कितनी-कितनी  धनराशि  का  ऋण  दिया

 अदायगी  को  निर्धारित  समय-सूची  क्‍या  और

 निर्धारित  समय-सूची  के  अनुसार  अदायगी  को  सख्ती  से  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वि्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  से
 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसा  1986  से  1909  तक  की  अवधि  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैंक  तथा  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  दोनों  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अधीन  कुछ  कपड़ा  मिलों
 का  आधुनिकीक  रण  करने  के  वास्ते  16.4  |  करोड़  रुपये  ऋण  मंजूर  किए  थे  ।  जीवन  बीमा  निगम  से  सूचित
 किया  है  उसने  इस  प्रयोजन  के  वास्ते  कोई  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  ।  सहायता  प्राप्त  मिलों  ने भारतीय
 गिक  विकास  बैंक  को  मलघन  ब्याज  की  किस्तों  की  अतिदेय  राशियां  नहीं  खकाई  हैं  ।  जहां  तक  भारतीय
 औद्योगिक  वित्त  निगम  का  सम्बन्ध  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  की  मिलों  ने  मूलधन  की  चुनौती  में  चूक  की  है  ।
 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  इन  मिलों  की  ऋण  चुकाने  की  क्षमता  की  जांच  करने  के  लिए  ऐसा  कोई  औपचारिक
 अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।  लेकिन ये  संस्थाएं  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  की  ऋण  चुकाने  में  च्क
 करने  की  स्थिति  की  पुनरीक्षा  करती  रही  हैं  ।  मां/अप्रल,  1988  के  दौरान  ये  संस्थाएं  कतिपय  शर्तों
 के  अधीन  अधिकांश  मिलों  के  वर्तमान  सावधि  ऋणों  के  शोधन  कार्यक्रम  में  संशोधन  करने  को  सहमत  हो गरी  इसके  ये  संस्थाएं  अलग-अलग  मिल  नकदी  की  स्थिति  के  ग्रण-दोष
 आधार  पर  वर्तमान  ऋणों  के  शोधन  का  प्ननिर्धारण  करने  पर  भी  सहमत  हो  गए  ये  संस्थाएं
 अपनी  अतिदेय  राशियों  को  वसूल  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ।

 कर  से  छुट  का  प्रसाण  पत्र

 8272.  डा०  चन्द्रशेखर  श्रिपाठी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लिए धारा  80  जी  के  अन्तर्गत  कर  से  छूट  का  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  के
 किन-किन  संस्थाओं  ने  आय-कर  नई  दिल्‍ली  के  पास  आवेदन  किया

 कितनी  तथा  किन-किन  संस्थाओं  को  ये  प्रमाण-पत्र  दिए  गए

 इस  प्रमाण-पत्र  को  जारी  करने  के  लिए  विभाग  को  किन-किन  दस्तावेजों  की  आवश्यकता
 होती  और

 कितनी  तथा

 123
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 न  न अब तक  जासी न करने  के क्‍या  «मम

 शेष  संस्थाओं  को  यह  प्रमाण-पत्र अब  तक  जासी  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाभ  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  दिनांक  1

 988  से  दिनांक  31  1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  आम्रकर  अधिनियम  की  जी  के

 अन्तगंत  आयकर  दिल्ली-५१  के  समक्ष  प्रमाणपत्रों  के  लिए  255  आवेदन-पत्र  प्रस्तुत  किए  गए
 जो  धर्मार्थ  संस्थानों  को  निधियों  आदि  पर  छूट  से  सम्बन्धित  थे  ।  इन  आवेद्गन-पत्रों  में  से  124

 आ्रावेदन  पत्र  सावंजनिक  धघर्मार्थ  न्यासों  द्वारा  भेजे  गए  थे  तथा  शेष  131  आवेदन  पत्र  सोसायटी
 करण  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  सोसाइंटियों  द्वारा  भेजे  गए  थे  ।

 उक्त  अधिमियम  की  धारा  के  प्रयोजनार्थ  छट-प्रमाणफ्त्र  168  अवेदकों  को आयकर
 आयुक्त  द्वारा  दिए  गए  इन  प्रमाणपत्रों  में  87  प्रमाणपत्र  सावंजनिक  धर्मार्थ  न्यास्रें  से  सम्बन्धित
 हैं  तथा  उक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  पंजीकृत  81  सोसाइटियों  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 आयकर  आयुकक्‍त  ऐसे  आवेदन-पत्रों  पर  विचार  करने  के  प्रयोजनार्थ  निम्नलिखित  दस्तावेजों 5  ]
 की  सामान्यतः  जांच  करते  हैं

 1)  अज्यकूर  अधिनियम  को  धाड़ा  अल्तगंत  न्यास  अथवा  संस्था  के  पंजीकरण  के

 (2)  वह  दस्तावेज  जिसके  अन्त्रगंत्त  न्यास  सुजित  किया  गया  था  अथवा  संस्था  स्थापित  की  थी  ।

 (3)  तीन  वर्ष  तक  की  अवधि  के  त्रिए  न्यास  अथवा  संस्था  के  लेखे

 आयकर  आशुक्‍्तं  ने  उक्त  ज(ऐदल-पश्रों  में  से  छः  मामलों  में  उक्त  अधिनियम  की  धारा
 :  के  इस  आघार  पर  प्रमाणपत्र  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है  कि  वे  उक्त  अधिनियम  की
 घारा  के  अन्तर्गत  विनिविष्ट  को  पूरा  नहीं  करते  थे  |  शेष  8।  मामलों  में  आयकर  आयुक्त

 न्‍्यासों  तथा  संस्थाओं  से  स्पष्लैकरण/सूचना  मांगी-है  ।
 ह

 सिडिक्रेट  बेंक  भें  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जवजातियों  के
 कमंचारियों  का  स्थानान्तरण/पद्ोन्नति

 8273.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिडिकेट  बैंक  के  प्रबन्ध  मंडल  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 के  कर्मचारियों  के  स्थानातनन्‍रण  पदोन्नति  आदि  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  आदेशों  और  कानूनों
 का  पालन  किद्मा  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  कि  इस
 सम्बन्ध  में  सिंडिकेट  बेंक  प्रबन्ध  मंडल  द्वारा  सरकार  के  सभी  आदेश  लागू  किए  जाएं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  से
 सिडिकेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अ  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  के
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 पदोन्नति  आदि  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जो  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  बैंक  द्वारा  उन
 सभी  का  अनुप्रालन  किया  जा  रहा  है  ।

 मोटर  लाइनों को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 8274.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :
 प्रो०  रामकुष्ण  भोरे  :

 क्या  रेल  मंत्री यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  कुछ  कितनी  किलोमीटर  लम्बी  मीटर  रेल  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  परिवर्तित
 करने  का  विचार

 ऐसी  लाइनों  में  से  वर्ष  1989-90  के  दौरान  शुरू  की  जाने  वाली  लाइनों  का  जोनवार
 ब्यौरा  क्या  मौर

 मीटर  रेल  लाइनों  के  सम्पूर्ण  नेटवर्क  को  परिवर्तित  कितना  समय  लगेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव्राव  :  मीटर  आमान  प्रणाली  के
 ग्रेडोननयन  के  लिए  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  इस  स्तर  पर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सेवानिवत्त  होने  वाले  सरकारो  कर्मचारियों  क ेलिए  जमा  योजना

 8275.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित
 प्रो०  रामकष्ण  मोरे

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  एसोसिएटेड  चेम्ब्स  आफ  कामर्स  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  ने  सरकार  से  जमा  योजना  को
 जिसकी  वर्ष  1989-90  का  बजट  प्रस्तुत  करते  समय  अन्य  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  के लिए  घोषणा  की  गई

 सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी  कमंचारियों  पर  भी  लागू  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
 )

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णण  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 वर्ष  1989-५0  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  को  पेश  करते  समय  सेवानिवृत्त  होने  वाले  सरकारी

 कर्मचारियों के  लिए  घोषित  की  गई  जमा-योजना  का  लाभ  अन्य  कमंचारियों  को  भी  दिए  जाने  के  संबंध
 में  एसोसिएटेड  चेम्ब्स  ऑफ  कामसं  एण्ड  इण्डस्ट्री  से  प्राप्त  सु्लाव  पर  विधिवत  विचार  किया  गया  था
 तथा  इस  प्रकार  के  अनुरोध  को  स्वीकार  करला  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।

 इसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 नियतिकों  के  लिए  नये  नियम  ओर  निर्देश

 8276.  श्रो  एच०  एन०  नन्‍्जे  गोडा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयात  और  निर्यात  महा-नियंत्रक  ने  निर्यातकों  क ेलिए  सभी  औपचारिकताओं  की

 सुस्पष्ट  और  शीघ्र  स्वीकृत  हेतु  नए  नियम  और  निर्देश  बनाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  ये  निदेश/नियम  तथाकथित  रूप  से  भेद-भाव  पैदा  करते  हैं  जिससे  सभी  निर्यातकों  में

 असुरक्षा
 की  भावना  पैदा  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  कदम  उठाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  क्षेत्रीय  कार्यालयों
 से  कहा  गया  है  कि  वे  ऐसे  उत्कृष्ट  निर्यातकों  का  पता  जिनका  ट्रैक  रिकार्ड  निष्कलंक  हो  तथा
 जिन्हें  ल  घु  क्षेत्र  के  विनिर्माता-निर्यातकों  क ेमामले  एफ०  ओ०  बी०  आधार  पर  एक  करोड़  रुपए  या  अधिक्र
 के  निर्यात  का  और  अन्य  निर्यातकों  के  मामले  में  एफ०  ओ०  बी०  आधार  पर  2  करोड़  रुपए  या  अधिक
 के  निर्यात  का  श्रेय  प्राप्त  इन  स्टार  निर्यातकों  का  पता  इसलिए  लगाया  जा  रहा  है  ताकि
 निर्यात  नीति  के  तहत  उनके  आवेदन-पत्र  शीघ्र  ही  निबटाए  जाएं  ।

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इंशियन  ओवरसोज  बेक  द्वारा  ध्याज  का  अधित्याजन
 ब्याज  में  कटोती  करना

 8277.  श्री  एच०  एन०  नस्जे  गोडा

 श्री  अतीश  चन्द्र  सिन्हा  :

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक  की  कलकत्ता  स्थित  इसके  विभिन्‍न  घटकों  से  कुछ  निष्क्रिय
 खातों  का  निपटान  करने

 के  लिए  ब्याज  का  अधित्याजन  करने/ब्याज  में  कटोती  करने  के  अनुरोध  प्राप्त

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  नहीं  ।

 (5)  और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बेलपहाड़  सें  कोल  साइडिग

 8278.  श्रो  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 126



 15  1911  |  लिखित  उत्तर

 क्‍या  रेलवे  को  उड़ीसा  में  बेलपहाड़  सामक  स्थान  पर  साइडिंगਂ  के  निर्माण  का  कार्य
 सौंपा  गया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 (7)  कोल  इण्डिया  लि०  द्वारा  रेलवे को  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  और  यह  किस
 तारीख  को  दी

 इस  कार्य  को  पूरा  करने  की  संभावित  अवधि  क्या

 अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्योरा  क्या  और

 यदि  इसमें  कोई  विलम्ब  हुआ  है  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 अभी
 कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 iat)  दक्षिण  पूर्वी  कोयला  क्षेत्र  लिमिटेड  ई०  सी०  ने  31-3-84  को  100  लाख
 रुपए  जमा  कराए  थे  तथा  28-1-85  को  और  500  लाख  रुपए  जमा  कराए  उन्होंने  27-3-87
 को  330  लाख  रुपए  की  राशि  वापस  ले  ली  थी  जिससे  रेलवे  के  पास  270  लाख  रुपये  ही  शेष  रह  गए

 अभी  निर्धारित  नहीं  की  गयी

 3  प्रतिशत  ।

 कार्य  की  प्रगति  नहीं  हो  सकी  क्‍योंकि  दो  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  भूमि  के  छोटे  से  टुकड़े  के
 साइडिंग  के  लिए  भूमि  जिसे  दक्षिण  पूर्वी  कोयला  क्षेत्र  लिमिटेड  द्वारा  अधिग्रहीत  किया  जाना

 रेलवे  को  नहीं  सौंपी  गयी  ।  इन  पुलों  पर  कायं  प्रगति  पर

 इसके  इस  क्षेत्र  में  एक  नया  कोयला  क्षेत्र  बना  है  जिसके  लिए
 बेलपहाड़  साइडिंग  सहित  सम्पूर्ण  काम्पलेक्स  का  नया  सर्वेक्षण  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यह  सर्वेक्षण

 पूरा  होने  वाला  है

 ब्रजराज  नगर  रेलवे  स्टेशन  पर  पंदल  ऊपरो  पुल  का  विस्तार

 8279.  श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्रही  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  में  बृजराज  नगर  रेलवे  स्टेशन  के  नजदीक  सभी  रेल  लाइनों  को
 कवर  करने  के  लिए  पैदल  ऊपरी  पुल  के  विस्तार  के  बारे  में  कोई  साबवंजनिक  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  इस  पर  रेल  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  हां  ।

 ब्रजराज  नगर  स्टेशन  यार्ड  पर  दो  ऊपरी  पैदल  पुल  पहले  ही  हैं  जो  नगर  के  दोनों  भागों
 को  जोड़ते  हैं  ।  इसके  रेलवे  स्टेशन  के  दोनों  ओर  एक  ऊपरी  सड़क  पुल  और  एक  समपार  है  ।
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 स्टेशन  के  ऊपरी  पैदल  पुल  के  विस्तार  करने  का  कोई  ओऔचित्य  प्रतीत  नहीं  होता  है  जो आवश्यक
 रूप  से  सदाशयी  रेल  उपयोगकर्त्ताओं  के  लिए  है  ।

 नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  फार्यालय  में  संबर्ग  समोक्षा

 8280.  श्री  श्रोबल्लभ  पाणिग्रहो  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  कार्यालय  में  प्रशासनिक  लेखा
 परीक्षा  लेखा  अधिकारियों  के  संवर्ग  में  पिछले  20  वर्षों  के  दौरान  कोई  संवर्ग  समीक्षा  की
 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  परिणाम  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  समीक्षा  करने  का  विचार  है

 क्‍या  इस  अवधि  के  दोरान  भारतीय  लेखा  परीक्षा  एवं  लेखा  अधिकारियों  के  संवर्ग  की  समीक्षा
 की  गई

 यदि  तो  कितनी  बा

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  और  भारतीय
 लेखा  परीक्षा  और  लेखा  विभाग  में  प्रशासनिक  अधिकारी  अधिकारी/लेखा  अधिकारी  के
 मामले  में  गत  20  वर्षों  के  दौरान  कोई  संवर्गं-समीक्षा  नहीं  की  गई  है  ।  विभाग  की  प्रशासनिक
 आवश्यकताओं  के  आधार  पर  लेखा-परीक्षा/लेखा  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  में  काफी  मात्रा  में  वृद्धि
 हुई  है  ।

 हां

 और  (४)  पिछले  20  वर्षों  के  भारतीय  लेखा-परीक्षा  और  लेखा  सेवा  के  अधिकारियों
 के  लिए  दो  बार  अर्थात्‌  1973  तथा  1985  में  संवर्ग  समीक्षा  की  मई

 भा  रतोध  स्टेट  बंक  के  सहयोगो  बकों  सें  कदाचौर

 8281.  श्री  राजकुमार  राय  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  सहयोगी  बैंकों  में  कदाचारों  के  वर्ष-वार  और

 बैंक-वार  कितने  मांम॑ले  प्रकेश  में  आए

 उस  थैंक  का  नाम  क्‍या  है  जिसेमें  इन  मामलों  की  पश्रतिशतता  सबसे  अधिक  और

 सरकार  ने
 इन  बैंकों  में  सुधार  लाने  और  भ्रष्टाचार  समाप्त  क  रने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 वित्त  मंत्रालय में आर्थिक  कै  थिंमाग  में  राज्य  मैंश्री  एडओर्डो  भारतीय
 शिजिवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बतंमान  आंकड़ा  अनुरक्षण  प्रणाली  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  अनुषंगी
 बैंकों  में  होने  वाले  कदाचार  के  मामलों  की  अलग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  वर्ष  1986
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 1987  और  1988  के  सम्बन्ध  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अनुषंगी  बैंकों  द्वारा  धोखाघड़ियों  की  कुल
 संख्या  और  उनमें  अन्तग्रंस्त  रकमों के  बारे  मे ंभारतीय रिजव  बैंक  को  दी  गयी  सूचना  संलग्न  विवरण  में
 दर्शायी  गयी

 प्रतिशतता घोखाधड़ी  की  वारदातों  की  कुल  संख्या  में  स्टेट  बैंक  अफ  मैसूर  की  ५  ता  सबसे
 अधिक  है

 ।

 कुल  मिलाकर  बेंकों  में  धोखाधड़ी  की  वारदातें  प्रणालियों  तथा  प्रक्रियाओं  में  किसी  प्रकार
 की  त्रटि  के  कारण  नहीं  हुई  बल्कि  ये  वारदातें  निर्धारित  प्रक्रियाओं  और  सुरक्षा  सम्बन्धी  उपायों  का
 पालन  न  करने  के  कारण  हुई  बेंकों  की  अपनी  अनुदेश  पुस्तकें  होती  हैं  जिनमें  उन  सावधानियों/जांच
 उपायों  का  उल्लेख  होता  है  जिनका  उनके  कमंचारियों  को  धोखाधड़ी  की  वारदात  अथवा  उसकी

 वृत्ति  को  रोकने  के  लिए  पालन  करना  बैंक  अपने  नियंत्रण  तन्त्र  और  आन्तरिक
 निरीक्षण  तन्त्र

 को मजबूत  और  कारगर  बनाने  के  लिए  उपाय  कर  रहे  हैं  ताकि  धोखाधड़ी  और  कदाचार
 की  गुंजाइश  को  कम  किया  जा  सके  ।  वे  विभागीय  जांचों  का  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 उपाय  करते  हैं  ।  बैंकों  ने  अपने  सतकंता  तन्त्र  की  समीक्षा  की  है  और  उसे  फिर  से  ठीक-ठाक  किया
 नियंत्रण  और  पयंवेक्षण  को  तेज  प्रबन्ध  सूचना  अनुवर्ती  कारंवाई  और  निरीक्षण/लिखा-
 परीक्षा  प्रबन्ध  को  मजबूत  बनाने  और  बही  खातों  के  मिलान  के  बकाया  काम  को  निपटाने  और  निरन्तर

 आधार  पर  अन्तर-शाखा  और  अन्य  खातों  के  मिलान  के  लिए  उपाय  किए  हैं  ताकि  इन  क्षेत्रों  में

 धड़ियों  को  रोका  जा  सके  |

 विवरण

 वर्ष  1986,  1987  और  1988  में  भारतीय  स्टेट  बंक  के  अनुषंगो  बेंकों  में  हुई
 धघोलाधड़ियों  को  संख्या  ओर  उनमें  अन्तप्रंस्‍्त  रकम  से  सम्बन्धित  सूचना

 रत  पय--न्कत-चज  आया  शाप  उप  पपरत  कफ  पर  फ  पकਂ  पपपपक  परशफतफ  पपफचपफमकऔआ  एज  +
 कऋ्र०  बैंक का  नाम  अन्तग्रंस्स  धोखाघ- अन्तग्रंत

 सं०  जपयायायादजया  पथ

 अन्‍्तग्रंस्त  अन्तग्रंत  अन्तग्रंस्त
 ड़िथों  की  राशि  ड़ियों  की  रकम  डियोंकी  रकम

 सं०  सं०  सं०

 स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  23  250.44  28  72.92.  26  46.69

 जयपुर
 2.  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  26  96.68  25  87.34  13  292.84

 3.  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  27  37.35  43  51.99.  42  12.59
 4.  स्टेट  बैंक  आफ  मंसूर  27  50.36  35  423.48  18  4.12
 5.  स्टेट  बैक  आफ  पटियाला  14  46.06  8  41.62  11  6.31
 6.  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  15  46.06.  8  44.37  16  10.78
 7.  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर  25  44.37

 अनन्तिम )
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 पुरना  में  कष्डेल  कार्यालय

 ]
 8282.  श्री  राम  बहांदुर  सिह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पुरना  जंक्शन  मध्य  पर  एक  मण्डल  कार्यालय  स्थापित
 करने  के  बारे  में  पुरना  के  लोगों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इन  पर  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  भहावोर  :  हां  ।

 पूर्णा  में  मण्डल  कार्यालय  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 तंगभद्ठा  बोर्ड  को  भंग  करना

 8284.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अग्थर  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  वतंमान  तुंगभद्रा  बोर्ड  को  भंग  करने  के  लिए
 लिखा

 यदि  तो  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  इसके  लिए  क्या  कारण  दिए  गए

 क्‍या  कावेरी  और  कृष्णा  नदिण्ें  के  जल  के  नियन्त्रण  हेतु  कोई  कावेरी  बोर्ड  अथवा  क्रृष्णा
 बोड

 यदि  तो  तुंगभद्रा  बो्ड  स्थापना  के  क्या  कारण  और

 क्यों  कुंगेभद्रा  बोड  की  भंग  करमे  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताथ  सरफार  के  विचाराधीन  है  ?

 संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  जी  हां  ।

 परियोजना  के  स्ममान्य  भाग  के  निर्माण  के  मुख्य  कार्य  पूरे  हो  गए  हैं  तथा  बांध  और  नहर
 के  दाएं  तट  का  रख-रखाव  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  किया

 जी  नहीं  ।

 आंध्र  राज्य  1953  की  घारा  66(4)  के  अन्तर्गत  बोर्ड  का  गठन  किया
 गया

 जी  नहीं  ।

 बंगलोर  सिटी  से  विशेष  प्रीष्मकालोन  रेलगाड़ियां  चलाना

 8285.  श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गमियों  की  भीड़  को  निपटाने  हेतु  देश  में  कुल  कितनी  विशेष  ग्रीष्मकालीन  रेलगाड़ियां
 चलाई  गई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  सिटी  से  दिल्‍ली  और  मद्रास  सहित
 अन्य  स्थानों  के  लिए  विशेष  ग्रीष्पक/लीन  रेलगाड़ियां  शुरू  करने  का
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  1989  के  ग्रीष्मकाल  में  536  विशेष

 रेलगाड़ियां  चलाने  की  योजना  है  ।

 से  बेंगलूरू  से  तिरुवनन्तपुरम  तक  ग्रीष्मकालीन  विशेष  रेलगाड़ियां  चलाई  जा  रही
 हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  बम्बई-तिरुवनन्तपुरम  बिश्षेष  गाड़ियां  भी  कृष्णराजपुरम  को  सेवित  करती  हैं  ।

 बंगलोर  ओर  नागपुर  के  बोच  सोघी  रेलगाड़ी  सेवा

 8286.  श्रो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  और  नागपुर  के  कीजच्र  कोई  सीधी  रेलगाड़ी  नहीं  और

 यदि  तो  कया  सरकार  का  बंमलौर  ओर  नागपुर  के  बीच  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  का
 विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मनन्‍्त्री  महाबीर  :  हां  ।

 फिलहाल  नहीं

 बेंकों  में  जमा  राशि  ओऔर  अप्रिम

 8287.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987  की  तुलना  में  वर्ष  1988  के  दोरान  बैंकों  में  जमा  राशि  में  वृद्धि  हुई
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सभी  अनुसूचित  बैंकों  का  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  कुल
 बेंकऋण  कितना  था

 !

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआंडों  :  सभी

 सूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  कुल  जमाराशियां  जो  1987  के  अन्त  में  119023  करोड़  रुपए
 1988  के  अन्त  में  बढ़  कर  141823  करोड़  हो  गई  ।

 1987  ओर  1988  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  के  बकाया  अग्रिमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  सं  नग्न  विवरण  में  दियः  गया  है  ।

 विवरण

 1987  ओर  1988  के  अन्त  को  स्थिति  के  अनुसार  सभो

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  के  अप्निसों  का  राज्य-बार  ब्योरा

 करोड़

 क्षेत्ररराज्य  क्षेत्र/राज्य/संध

 ....
 1987  1988.

 राज्य  क्षेत्र

 ओ  2
 ओ

 3

 1.  13384
 16626

 हरियाणा  1435  1719
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 हिमाचल  प्रदेश  305
 344

 344...

 जम्मू  और  कश्मीर  470  614

 पंजाब  2743  3144

 राजस्थान  1921  2296

 चण्डीगढ़  868  771

 दिल्ली  5642  7738

 2.  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  987  1220

 असम  714  891

 मेघालय  47  54

 मणिपुर  36  44

 नागालैण्ड  51  62

 त्रिपुरा  94  113

 अरुणाचल  प्रदेश  15  17

 मिजोरम  13  16

 सिक्किम  17  22
 3.  पूर्थो  क्षेत्र  9462  11316,

 बिहार  2143  2616

 उड़ीसा  1278  1535

 पश्चिम  बंगाल  6031  7152

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  11  14

 4.  सध्य  क्षेत्र  7951  9918

 मध्य  प्रदेश  2746  3543

 उत्तर  प्रदेश  5206  6375

 5.  पश्चमो  क्षेत्र  20188  23802

 गुजरात  4011  4937

 महाराष्ट्र  15874  1849

 गोवा  292  359

 दमन  और  दीव  7  9

 दादरा  और  नागर  हवेली  5
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 1  2  3

 6.  दक्षिणी  क्षेत्र  20576  24864

 आन  प्रदेश  5197
 *

 6417

 कर्नाटक  5245  6317

 केरल  3039  3475

 तमिलनाडु  6992  8534

 पांडिचेरी  102  120

 लक्षद्वीप  1

 अखिल  भारत  72549  87746

 टिप्पणी  :  1.  पूर्णांकन  के  कारण  सम्भव है  जोड़  मेल  न  खाए  ।

 2.  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  ।

 8288.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  में  अधिकांश  रेलवे  स्टेशन  पुराने  पड़  गए  हैं  तथा  ये  यात्री  यातायात  में  हुई
 अत्यधिक  वृद्धि  को  सम्हालने  में  सक्षम  नहीं  रह  गए  और

 इन  रेलवे  स्टेशनों  के  विकास  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  ताकि  यात्रियों  की  भीड़-भाड़

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  नहीं  ।

 सभी  स्टेशनों  में  पीने  का  प्रकाश  की  शौचालयों

 आदि  जैसी  आधारभूत  कमियों  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  है  और  1990-91

 तक  इसके  प्रा  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 जापान  द्वारा  सहायता

 8289.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  कया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  जापान  ने  हाल  ही  में  भारत  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  पेशकश  की
 क्‍या  भारत  और  जापान  ने  संयुक्त  रूप  से  परियोजनाओं  का  चयन  किया

 कमा  जापान  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता  से  केवल  जापान  का  ही  सामान  खरीदना
 आवश्यक  और

 (७)  वर्ष  1988-89  में  जापान  से  कितनी  मात्रा  में  ऐसी  परियोजना  प्राप्त  की  गई  जिसके
 अन्तर्गत  केबल  जापान  का  सामान  ही  खरीदा  गया ओर  सेवाएं  प्राप्त की  गईं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  ओर
 जापान  भारत  को  जापान  सरकार  के  समक्ष  सहायतार्थ  प्रस्तुत  परियोजना  प्रस्तावों  के  पुलिन  के

 आधार  पर  वर्षानुसार  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  सहायता  का  वचन  भारत  सहायता  संघ  की
 प्रत्येक वर्ष  सामान्य  रूप  से  पेरिस  में  सम्पन्न  होने  वाली  बेठक  में  दिया  जाता  है  ।

 और  जी  नहीं  ।  जापान  से  जो  सहायता  मिलती  वह  न

 किए  जाने  के  लिए  बल्कि  इस  प्रयोजन  के  लिए  परिभाषित  विकासशील
 खरीदारी  की  व्यवस्था  के  लिए  भी  मिलती  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बंक  शाखाओं  के  कार्यंचालन  का  विविधीकरण
 और  विशेष  व्यवस्था

 8290.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  थित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंक  शाखाओं  के  कार्यंचालन  में  विविधीकरण
 और  विशेष  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  किस  तिथि  से  लागू  किए  गए  हैं  ? ५

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्िक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  और
 रतीय  रिजवं  बैंक  ने  सचित  किया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  कार्यंचालन  में  विविध

 क्ररण  या  विशेष  व्यबस्था  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  ग्रामीण  बैंक  शाखाओं
 के  ऋण  देने  के  काये  में  गुणात्मक  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  को ऋण  देने  की  एक  नई  योजना
 अर्थात्‌  सेवा  क्षेत्र  योजना  पहली  1989  से  शुरू  की  गयी  है  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  एक  ग्रामीण

 प्रध-शहरी  बंक  शाखा  को  औसतन  15-25  णांव  आबंटित  किए  जायेंगे  ताकि  ऋण  का  सब्यवस्थित
 सुनियोजित  संवितरण  हो  सके  ।  बेंक  पहले  उन्हें  आबंटित  गांवों  का  सर्वेक्षण  करेंगी  और  गांवों
 की  रूपरेखायें  त॑यार  करेंगी  जिनमें  उनके  सेवा  क्षेत्रों  की  गतिविधियों  की  किस्मों  और  ऋण  देने  की
 सम्भावना  के  बारे  में  बताया  गया  होगा  ।  गांबों  की  रूपरेखाओं  के  भाधार  पर  शाज्ायें  आधारभत
 सुविधाओं  और  अन्य  उपलब्ध  सुविधाओं  तथा  प्रस्तावित  आधारभूत  सुविधाओं  के  सृजन  को  ध्यान  में
 स्खले  हुए  निर्धारित  विभिन्‍न  गतिविधियों  के  वास्ते  वाषिक  ऋण  योजनायें  तैयार  करेंगी  ।

 क्षेत्रीय  प्रामोण  बंकों  को  सेवा  क्षेत्र  प्रस्ताव  के  अन्तर्गत  भूमिका

 8291.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  सेवा  क्षेत्र  प्रस्तावਂ  के  अन्तर्गत  भारतीय  रिजर्व
 बैंक  द्वारा  कोई  भ्रम्तिका  सौंपी  मई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  भूमिका  का  स्वरूप  और  क्षेत्र  क्या  है  और  इस  प्रस्ताव  के  अन्तगंत
 हिमाचल  प्रद्रेश  में  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  कितनी  शाखायें  खोली  जायेंगी  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो
 :  भारतीय

 रिजवं  बैंक  ने  सूक्तित  किय्रा  है  कि  उसके  द्वारा  जारी  मार्गनिदेशों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  भी  ग्रामीण
 ऋण के  संदर्भ  सेवायोजना  के  अन्तग्रंत  निर्दिष्ट  संख्या  में  गांव  आबंटित  किए  गए  हैं  ।
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 चूंकि  अधिकतर  ग्रामीण बैंकों  की शाखाओं  की  संख्या  पर्याप्त  इसलिए  उन  कुछ  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेंकों  को  जिनकी  कारगर  ढंग  से  काम  करने  के  लिए  आवश्यक  न्यूनतम  नहीं

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  और  केन्द्र  आबंटित  न  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 चूंकि  हिमाचल  प्रदेश  में  कार्य  कर  रहे  दोनों  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाओं  की  संख्या  पर्याप्त

 सेवा क्षेत्र  योजना  के  अन्तर्गत  उन्हें  अतिरिक्त  शाखायें  आबंटित  नहीं  की
 गईं  ।

 परिवार  न्यायालय

 8292.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  पारिवारिक  विशेष  रूप  से  तलाक  आदि  से  सम्बन्धित  मामलों  के
 शीघ्र  निपटान  के  लिए  परिवार  न्यायालयों  की  स्थापना  की

 यदि  तो  31  1989  तक  राज्यवार  कितने  न्यायालय  स्थापित  किए  जा

 चुके

 क्‍या  वित्तीय वर्ष  1989-90  के  दौरान  ऐसे  कुछ  और  न्यायालय  स्थापित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  उनकी  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्री  थो०  :  जी  हां  ।

 तारीख  31  1989  उत्तर  प्रदेश  में  राजस्थान  में  तीन  ओर  कर्नाटक
 तथा  तमिलनाडु  में  एक-एक  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  किए  गए

 और  कुटुम्ब  न्यायालय  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 की

 अयकर  की  चोरी  के  मामलों  को  सूचना  देने  के  लिए  प्रोत्साहन

 8293.  श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्‍या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  का  व्यापक  प्रचार  किया  है  कि  सरकार  आयकर
 नियम  के  अन्तगंत  कर  की  चोरी  के  मामले  की  सूचना  देने  पर  सूचना  देने  वाले  व्यक्ति  को  प्रोत्साहन
 दिया

 यदि  तो  सरकार  ने  1988  और  1989  के  बीच  इस  आधार  पर
 कर  की  चोरी  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  है  और  कर  के  रूप  में  कितदी  धनराशि  वसूल

 और

 उक्त  मामलों  की  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियों  को  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया
 गया  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  आयकर  की  सूचना
 देने  वाले  व्यक्तियों  को  पुरस्कार  देने  सम्बन्धी  योजना  अब  पिछले  अनेक  वर्षों  से  मौजूद  हैं  । समाज  के
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 विभिन्‍न  वर्गों  के लोग  आर्थिक  पुरस्कारों  की आशा  में  आयकर  विभाग  को  कर-अपवंचन  के  बारे  में

 सूचना  देते  आ  रहे  इससे  पता  चलता  है  कि  लोग  इस  योजना  से  अवगत  हैं  ।

 आयकर  कर-अपवंचन  का  पता  लगाने  के  लिए  अनेक  तरीके  अपनाता  यह
 विभाग  अनेक  स्रोतों  से  सूचना  एकत्र  करता  है  |  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियों  के  द्वारा  भेजी  गई  लाभप्रद

 सूचना  का  भी  उपयोग  किया  जाता  है  ।  सूचना  देने  वाले  किसी  व्यस्ति  के  द्वारा  मात्र  सूचना
 और  आयकर  विभाग  द्वारा  की  गई  प्रारम्भिक  कायंवाही  से  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  उनकी

 सूचना  के  संदर्भ  में  कर-अपवंचन  के  मामले  का  पता  चल  जाएगा  ।  प्रारम्भिक  कार्यवाही  के  बाद  विस्तत
 जांच-पड़ताल  की  जाती  पूरी  तरह  छानबीन  की  जाती  है  और  रिकार्डों  तथा  साक्ष्य  की  संवीक्षा  की
 जाती  है  ।  सूचना  देने  वाले  किसी  व्यक्ति  की  सूचना  के  आधार  पर  किसी  मामले  में  कर-अपवंचन  को
 पकड़ने  तथा  उसे  सत्यापित  करने  के  बारे  में  अन्तिम  स्थिति  की  जानकारी  सभी  संगत  का्यंबाहियों  पर
 अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  हो  सकती  है  ।

 आयकर  विभाग  ने  दिनांक  एक  1988  से  3।  1989  तक  को  अवधि  के
 दोरान  9627  तलाशियां  लीं  और  209.27  करोड़  रु०  के  मूल्य  की  लेखा  बाह्य
 सम्पत्तियां  पकड़ी  ।

 सूचना  देने  वाले  किसी  अ्यक्ति  को  कोई  निर्णीत-पुरस्कार  तभी  दिया  जा  सकता  है  जब  सभी

 संगत  कार्यवाहियां  दथा  अतिरिक्त  करों  जो  प्रत्यक्षतटः  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियों  की  सूचना  के
 कारण  बने  वसूली  मुकम्मल  हो  जाती  है  ।  कर-अपवंचन  के  बारे  में  सूचना  देने  वाले  व्यक्ति  पूरे  देश
 में  फैले  आयकर  आयुक्‍तों  तथा  आयकर  निदेशकों  को  सूचना  देते  वे  प्राधिकारो  पुरस्कार
 की  मंजूरी  देने  के  लिए  सक्षम  प्राधिकारी  हैं  ,  समग्र  देश  से  सूचना  एकत्रित  करने  तथा  संकलित  करने  के
 लिए  अपेक्षित  प्रयास  तथा  समय  मांगी  गई  सूचना  को  एकत्र  करने  के  लिए  प्राप्तव्य  परिणामों  के  अनुरूप
 नहीं  होंगे  ।

 चाय  बोर्ड  हारा  शक्षितयों  का  प्र  त्यायोजन

 8294.  श्री  भव्र  श्वर  तांती  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चाय  बोर्ड  का  मुख्य  क्षेत्रीय  कार्यकारी  अधिकारियों  को  शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  करने
 का  विचार

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  चाय  बोर्ड  का

 सुचारू  ढंग  से  तथा  प्रभावी  रूप  से  कार्यंचालन  किए  जाने  के  उपाध्याय/मुख्य  क्षेत्रीय  कार्यपालकों
 को  कुछ  योजनाओं  के  अन्तर्गत  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  और  चाय  बोर्ड  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि
 बह  इसे  तत्काल  कार्यान्वित  करें  ।

 रबड़  के  बागान

 8295.  डा०  कृपासिघु  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  योजना  के  दौरान  रबड़  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के लिए  कोई
 कार्यक्रम  तैयार  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  अवधि  के  दौरान  किन-किन  राज्यों  में  रबड़  बागान  लगाने  का  प्रस्ताव
 और

 इन  राज्यों  में  कितनी  अतिरिक्त  हैक्टेयर  भूमि  पर  रबड़  के  बागान  लगाने  का  प्रस्ताव

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  बागान  फसलों

 के  लिए  प्रस्ताव  उक्त  फसलों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 तम्बाकू  आदि  शामिल  हैं  ।  इस  कायंदल  के  निर्धारित  कार्यों  मे ंशामिल  उत्पादकता  बढ़ाने
 के  साथ  ही  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  संदर्भ  में  सम्बन्धित  फसलों  की  दीघंकालीन  अपेक्षाओं  और
 श्यकताओं  का  मूल्यांकन  करना  ।

 मध्य  पुर्व  के  देशों  को  लोह  अयस्क  ओर  स्टोल  पाइपों  का  निर्यात

 8296.  डा०  क॒पासिधु  भोई  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मांग

 क्‍या  सरकार  ने  उन  देशों  को  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वद्धि  करने  की  सम्भावनाओं  का
 पता  लगाया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्‍या  प्रयास  किए  गए  हैं  और  वर्ष  1989-90  में  मध्य  पूर्व  के
 देशों  को  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  की  क्‍या  सम्भावनायें

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  मध्य  पूर्व  के  देशों  को
 स्टील  पाइप  तथा  ट्यूबों  का  निर्यात  लगातार  बढ़  रहा  लेकिन  इन  देशों  में  लौह  अयस्क  की  मांग
 सीमित  है  ।

 ओर  इन्जीनियरी  निर्यात  संवर्धन  प्ररिषद  द्वारा  मध्य  पूर्व  के  देशों  में  स्टील  पाइप  तथा
 विस्तत  बाजार  सर्वेक्षण  के  इन  देशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  जो  कदम  उठाए

 गए  उनमें  शामिल  हैं  :  सरकारों  के  बीच  विचा  व्यापार  मेलों  में  भाग  केवल  भारतीय  माल
 की  ही  प्रदर्शनियों  का  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  का  आदि

 चाय  बोर्ड  को  राज  सहायता  योजना

 8297.  श्री  श्रीकांत  वत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :  क्या  बाणिज्य  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  चाय  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  कोई  कदम  उठाया
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 अनभायनतिनयायययपपभपहपैपभ:३ल्‍ईमन्‍.े

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  चाय  बोर्ड  की  ऋण  और  राजसहायता  योजनाओं  का  मूल्यांकन  करने  की  आवश्यकता

 और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  चाय  बोर्ड
 डिभिन्‍न  विद्यमान  योजनाएं  चलाता  रहा  है--जैसे  चाय  बागान  वित्त  चाय  मशीनरी  और  सिंचाई
 उपस्कर  की  किराया--खरीद  पुनर्रोपण  तथा  पुनरुद्धार  उत्पादन  बैंक  ऋण  सम्बन्धी
 उपदान  गैर  परम्परागत  क्षेत्रों  के  लिए  उपदान  योजना  तथा  छोटे  चाय  उपजकर्त्ताओं  के  विकास

 |  योजना का

 इसके  सरकार  ने  चाय  अनुसंघान  क्षेत्र  में  अर्थोगाय  सम्बन्धी  सुझाव  देने  के  लिए
 अनुसंधान  पर  स्थाई  समितिਂ  स्थापित  की  नाबार्ड  ओर  चाय  उद्योग  से  समान  अंशदान  लेकर

 10  करोड़  रु०  कीं  निधि  बनाई  जा  रही  है  |  इसके  साथ  ही  चाय  सम्बन्धी  दीर्घावधि  नीति  और  योजना
 बनाने  के  लिए  भी  एक  समिति  स्थापित  की  गई  सभी  चाय  बागानो  से  कहा  गया  है  कि  वे  अगले
 सात  वर्षों  के  लिए  अपनी  विकास  योजनाएं  बनाएं  ।

 और  विकासात्मक  कार्य-कलापों  की  बढ़ी  हई  लागत  के  आधार  पर
 समय  पर  वग्भिन्न  संतत  योजनाओं  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  बढ़ाती  रही  हाल  ही  चाय
 रोपण  वित्त  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  की  सीमा  तथा  गैर  परम्परागत  क्षेत्रों  के  लिए  नयी  चाय

 एकक  वित्त  पोषण  योजना  की  राशि  में  नाबार्ड  के  लागत  विश्लेषण  के  अनुसार  पर्याप्त  वृद्धि  की
 गयी  है  ।

 हि
 बंगलोर  में  अपीलोय  नन्‍्यायाधिकरण

 8298.  श्री  भीफान्त  दस  गर्रासह  राज  बाडियर  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  सीमा  उत्पाद  शुल्क  और  स्वर्ण  अपीलीय  न्‍्यायाधिकरण
 का  एक  खंडपीठ  बंगलौर  में  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 हिन्दू  घिवाह  अधिनियम  में  संशोधन

 8299.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  विधि  और  न्याय  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 कया  सरकार  का  हिन्दू  विवाह  1956  के  उपबन्धों  में  विधि  आयोग  द्वारा
 इसकी  एक  रिपोर्ट  में  की  गई  एक  सिफारिश  के  अनुसार  कोई  ऐसा  संशोधन  करने  का  विचार  है  जिससे
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 उसमें  यह  उपबन्ध  किया  जा  सके  कि  यदि  पति-पत्नी  दोनों  तलाक  चाहते हैं  तथा  पिछले दो  से  अधिक

 वर्षों  से  अलग-अलग  रह  रहे  तो  न्यायालय  इन  दोनों  में  स ेकिसी  भी  एक  व्यक्त  द्वारा  प्रस्तुत  तलाक
 के  आधारों  की  जांच  किए  बिना  केवल  इस  आधार  पर  कि  विवाह-सम्बन्ध  टूट  चुका  है  तलाक  की
 डिक्री का  निर्णय  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 विधि  और  न्याय  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  आर०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कदम

 8300.  श्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  चाय  उत्पादक  राज्यों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  प्रत्येक  किस्म की  चाय  का  वार्षिक
 उत्पादन  कितना

 क्‍या  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  में  चाय  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कोई  प्रयोग  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  उसके  कया  परिणाम  और

 क्‍या  आगामी  वर्षों  में  चाय  की  अपने  देश  की  मांग  को  पूरा  करने  और  उसका  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कोई  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  पश्चिम
 केरल  तथा  कर्नाटक  देश  के  प्रमुख  चाय  उत्पादक  राज्य  हैं

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चाय  का  क्वालिटी-वार  वार्षिक  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 टन

 1986  1987  19888  -

 सी०  टी०  सी०  456.4  508.4  433.7*

 परम्परागत  156.4  155.0  87.8*

 अन्य  8.0  10.9  7.8*

 +केवल  उत्तर  भारत  का  उत्पादन  ।

 और  हां  |  उड़ीसा  में  170  हैक्टेयर  भूमि को  चाय  रोपण  को  अन्तगंत  लाया

 गया  है  तथा  1987  से  चाय का  वाणिज्यिक  उत्पादन  प्रारम्भ  कर  दिया  गया  मणिपुर  में
 96  हैक्टेयर  भूमि  को  चाय  रोपण  के  अन्तगंत  लाया  गया  है  ।

 सरकार  ने  चाय  के  लिए  लम्बी  अवधि  की  रणनीति  तथा  योजना  तैयार  करने  के  लिए
 एक  राष्ट्रीय  समिति  का  गठन  किया  इसके  अतिरिक्त सभी  बागानों  से  कहा  गया  है  कि  वे  1988
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 से  शुरू  करके  अगले  साल  वर्ष  के  लिए  अपनी  विकास  योजनाएं  तैयार  काफी  बड़ी  संख्या  में  बागानों
 ने  चाय  बोर्ड  को  अपनी  योजनाएं  प्रस्तुत  कर  दी  चाय  बोर्ड ने  इन  योजनाओं  का  विश्लेषण  करने  के

 लिए  कारंवाई  प्रारम्भ  कर  दी

 बेतन  में  संशोधन  करने  के  लिए  स्थायी  निकाय  को  स्थापना

 8301.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चौथे  वेतन  आयोग  ने  सरकारी  कमंचारियों  के  वेतन  और  भत्तों  में  वृद्धि  करने  तथा

 सेवा  शर्तों  की  पुनरीक्षा  करने  के  लिए  एक  स्थायी  वेतन  संशोधन  निकाय  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश

 क्गोथी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  भौर  यदि  त्तो  इन्हें
 कब  तक  कांर्यान्वित  किया  और

 आयोग  की  उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  अभी  कार्यान्वित  किया  जाना  है
 !

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्री  बो०  के०  :  आयोग  ने  सुझाव
 दिया  था  कि  सरकार  एक  ऐसे  निकाय  का  गठन  करे  जो  सरकारी  कमंचारियों  के  वेतन  और  भत्तों
 सम्बन्धी  बुनियादी  आंकड़े  रखने  ओर  उन्हें  अद्यतन  बनाने  के  लिए  और  वेतनमानों  तथा  भत्तों  की  दरों
 और  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  की  समीक्षा  के  लिए  जिम्मेदार  हो  ।

 सभी  पहलुओं  पर  सझचित  विचार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  सरकारी
 कम  चारियों  के  वेतन  एवं  भत्तों  के  आध्वरभूत  आंकड़े  रखने  और  उन्हें  अद्यतन  करने  तथा  अन्य  सम्बद्ध
 मामलों  के  बारे  में  वित्त  मंत्रालय  में  एक  लघु  संहत  एकक  स्थापित  किया  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  में  26-5-
 1988  को  आदेश  जारी  किए  गए  थे  ।

 महंगाई  मकान  किराया  नगर  प्रतिपूरक  भत्ते  तथा  सेवा-निवृत्ति
 लाभों  इत्यादि  में  संशोधन  सम्बन्धी  चौथे  केन्द्रीय  वेतत  आयोग  की  मुख्य  सिफारिशें  पहले  ही  कार्यान्वित

 की  जा  चुकी  हैं  ।  कुछ  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  में  कार्य

 वाही  की  जा  रही  है  ।  वेतन  आयोग  की  कुछ  महत्वपूर्ण  जिन  पर  कार्यवाही  चल  रही  नीचे
 दी  गई  हैं  :--

 (1)  वर्ष  में  एक  बार  आधे  महीने  के  मूल  वेतन  के  बराबर  बिना  ब्याज  के  अग्रिम  की
 मंजरी

 (2)  पेंशन-निधि  का  की  परिभाषा  में  पेंशन  के  सारांशीकरण  के
 लिए  नई  योजना  तथा  पेंशनभोगियों  के  लिए  चिकित्सा  स्कीम  ।

 होरों  का  निर्यात

 8302.  क्रो  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहों  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  को  हीरों  के  निर्यात  से सबसे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  हीरों  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित की
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 क्‍या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  हीरों  के  निर्यात में  कमी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  हीरों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  हां  ।
 पिछले तीन  वर्षों  के  दौरान  तराशे  हुए  और  पालिश  किए  हुए  हीरों  के  निर्यात से  अजित  कुल  विदेशी
 मुद्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 वर्ष  मूल्य  रुपए

 1986-87 7  1960

 1987-88  8  2440

 1988-89 9  4230*

 +ज्नोत  :  रत्न  एवं  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ।

 नहीं  ।

 अर  नहीं  उठता
 ।

 सतत  आधार  पर  निर्यात  सुकर  बनाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  तराशे  हुए  और  पालिश

 किए  हुए  हीरों  के  निर्यात  के  संवर्धन  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल

 हैं  :  प्रतिपूत्ति  की  संशोधित  बेंक  ऋण  सुविधा  में  आयकर  अधिनियम  की  घारा  80  एच०
 एच०  सी०  के  तहत  आदि  ।

 उड़ीसा  को  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 8303.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं
 योजना  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  में  सिंचाई  परियोजनाओं  हेतु  उड़ीसा  सरकार  को  वर्षवार  कितनी  केन्द्रीय

 सहाथता  दी  गई  है  ओर  सिंचाई  परियोजनाओं  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  उड़ीसा  राज्य  को  दी  गई  केन्द्रीय

 सहायता  निम्नवत्‌  है

 रुपए

 सहायता  के  लिए  मद्दें
 रा  ः

 1985-86  1986-87  1987-88  .  1988-89

 2०2  3  4  5.

 राज्य सरकार को व्यय की प्रतिपूर्ति पोट्टेरू 4.48 2.49 5 न
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 1  2  3  4  5

 (ii)  भास्कल  बांध  0.20  0.70  0.10  जा

 सूखा  राहत  के  अन्तर्गत  मध्यम  ना
 न  5.50  5.00

 तथा  लघु  सिंचाई  स्कीमें

 विशेष  खाद्यान्न  उत्पादन  कार्यक्रम  न
 ण्या  ने  18.78

 के  अन्तगंत  बुहृद और  मध्यम
 टैंक  सिंचाई  और  कमान  क्षेत्र  विकास
 कार्यक्रम

 महानदी  डेल्टा  परियोजना  के  अंतगंत  न  1.50  —

 वितरण  प्रणाली  को  पूरा  करना

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  1.21  2.76  2.90  4.91

 लिए

 कुल  5.89  5.95  10.00  28.69

 फरूंखाबाद-सिकोहाबाद  रेल  लाइन  पर  कि०  सो०  1317/4-5  पर  रेलवे  फाटक

 8304.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  १५"  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  रेलवे  को  फरूंखाबाद-सिकोहाबाद  रेल  लाइन  पर  कि०  मी०  1317/4-5  पर
 नव  निर्मित  बाईपास  के  लिए  एक  रेलवे  फाटक  का  निर्माण  करने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  सन्‍्त्रो  महाबोर  :  कि०  मी०  1317/4-5  पर  पहले  ही
 एक  समपार  मौजूद  है  ।  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  फि०  मी०  1316/12-13  पर  दूसरे
 समपार  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 नियमों  के  अनुसार  यह  काय॑  रेलवे  द्वारा  निक्षेप  शर्तों  पर  किया  जाना
 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  से  अपेक्षित  प्रभार  जमा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ओर  इसे  जमा  कर  देने
 के  बाद  आगे  की  कारंबाई  की  जाएगी  ।

 ग्रेड  अधिकारियों  के  लिए  पदोन्नति  अवसर

 ]
 8305.  डा०  चन्द्र  शेखर  तिपाठो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रेल  विभाग  का  कनिष्ठ  वेतन  ग्रेड  अधिकारियों  के  सह/यक  ग्रेड
 से  अधिक
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 क्या  दोनों  ग्रेडों  उतरदायित्वों  के  स्तर  में  अन्तर  और

 यदि  तो  वेतनमानों  में  अन्तर  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  से  तृतीय  वेतन  आयोग  की रिपोर्ट

 के  अध्याय  13,  में  उल्लिखित  विशिष्ट  सिफारिशों  के  आधार  पर  सहायक  अधिकारी  श्रेणीना

 को  निचला  वेतनमान  आबंटित  किया  गया  है  |  समुचित  योग्यता  वाले  उम्मीदवारों  को  आकर्षित  करने

 के  लिए  कनिष्ठ  वेतनमान  में  के  अधिकारी  को  उच्चतर  वेतनमान  आबंटित  किया  गया
 के  अधिकारियों  के  सेवा-कालीन  प्रशिक्षण  पर  जाने  तथा  संवर्ग  में  उच्च  पदों  को  सम्हालने

 के  लिए  अनुभव  प्राप्त  करने  के  लिए  कनिष्ठ  वेतनमान  के  पद  पर  होना  अनिवायं  है  ।  कायंकारी  पद  की

 ड्यूटियां  तथा  |  जम्मेदारियां  एक  जैसी  हैं  और  ये  पद  पारस्परिक  अदल-बदल  के  हैं  ।  चौथे  वेतन  आयोग
 ने  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  दोनों  कोटियों  के  अधिकारियों  के  वेतनमान  में  एकरूपता  की

 पु  बड़ी  रेल  लाइन  को  गुवाहाटी  से  तिनसुकिया  तक  बढ़ाना

 8306.  श्री  भव्र  श्वर  तांती  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  असम  सरकार  ने  बड़ी  रेल  लाइन  को  गुवाहाटी  से  तिनसुकिया  तक  बढ़ाने  का  अनुरोध
 किया

 ...._  (@)  यदि  तो  कया  उत्तर  सीमांत  रेलवे  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  भेजी
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  महाबोर  :  हां  ।

 हां

 परियोजना  का  निर्माण  न  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  था  ।

 सरायधाट  से  गुवाहाटी  ओर  नुनामाटी  तक  रेल  लाइन  का  विस्तार

 8307.  श्रो  भद्ग  श्वर  तांती  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्तमान  सरायघाट-नुनामाटी  बड़ी  रेल  लाइन  का  राष्ट्रीय  राजमार्ग  उप-मार्ग  के  साथ
 गुवाहाटी  तक  बिस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :
 प्रश्न  नहीं  उठता

 हिमाचल  प्रदेश  में  पंजाब  नेशनल  बंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलना

 $308.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  वित्त  मंत्री  बेंकों  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  बारे
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 में  3  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1307  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  में  पंजाब  नेशनल

 बैंक  के  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  जिसका  मुख्यालय  हमीरपुर  में  मंजूरी  देने  तथा  खोलने  से
 सम्बन्धित  कोई  निर्णय लिया

 यदि  तो  इस  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कब  लिया  गया  था  और  इसकी
 अद्यतन  स्थिति  क्या  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  कब्र  तक  मंजूरी  दी  जाएगी  और  इसे  कब  तक
 खोला  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिफ  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  पंजाब  नेशनल  बैंक  को  दिनांक  12  1989
 को  हिमाचल  प्रदेश  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  पंजाब  नेशनल  बैंक  इस
 कार्यालय  को  खोलने  के  लिए  अनुवर्ती  कारंवाई  कर  रहा  है  ।

 लाट्र-मो  रज  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 8309.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  लाट्र  मीरज  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का  काम  कब  से  आरम्भ  किया
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  से  मीरज-लाटूर  छोटी  लाइन  को
 बड़ी  लाइन  में  बदलने  तथा  इसे  लाटूर  तक  बढ़ाने  के  लिए  1975-76  में  सर्वेक्षण  किया  गया
 परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से  अलाभप्रद  पायी  गयी  अतः  इस  आमान  परिवतंन  के  कार्य  को  शुरू
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नई  दिल्‍लो  ओर  मब्रास  के  बोच  राजधानो  एक्सप्रेस  चलाना

 8310.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नई  दिल्‍ली  और  मद्रास  के  बीच  एक्सप्रेसਂ  चलाने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  फिलहाल

 144



 15  1911  लिखित  उत्तर

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजधानी  ग्रुप  की  गाड़ियां  मुख्यतः  रात्रिकालीन  सेवाओं  के  रूप  में  चलायी  गई  थीं  ।  मद्रास

 से  दिल्ली  के  लिए  रात्रिकालीन  गाड़ी  चलाना  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 कोपरगांव  ओर  शिरड  के  बीच  रेल  लाइन  का  निर्माण

 8311.  श्री  बालासाहिव  विखे  पाटिल  :  क्‍या  रेस  झंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्ऋरकार  का  विचार  पयंटन  को  बढ़ावा  वेने  क ेलिए  कोपरगांव  से  शिरडी  तक  एक  नई
 रेल  लाइन  का  निर्माण  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नयी  लाइनों  के  लिए  संसाधनों  की  तंगी  और  पहले  की  भारी  वचनबद्धताओं  के  कारण  ।

 मानखुर्द-बेलापुर  सेक्शन  को  कसेरा  घाट  तक  ब्रढ़ाना/बिस्तार  करना

 8312.  श्री  बालासाहिब  बिखे  पाठिल  :  क्या  रेल  मंक्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बम्बई  और  पने  के  बीच  की  द्री  पर्याप्त  रूप  से  कम  करने  के

 उद्देश्य  से  प्रस्तावित  मानखुदं  लाइन  को  कसेरा  घाट  तक  बढ़ाने  का

 णदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कठिमाइयां  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उप  संत्रो  महाबोर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगी  और  नयी  लाइनों  के  लिए  पहले  की  गयी  भारी  बचनबद्धताएं  होने  के

 कारण  ।

 साइप्रस  के  साथ  अ।थिक  सम्बन्ध

 8313.  श्रो  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  साइप्रस  के  साथ  आध्िक  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  दोनों  देशों  द्वारा  इस
 बारे  में  किन-किन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  (१)  ओर  साइप्रस  के

 राष्ट्रपति  की  हाल  ही  की  यात्रा  के  दौरान  भारत-साइप्रस  अधिकारिक  सदर  की  वार्ताएं  हुई  थीं  ।  चर्चा

 किए  गए  विषयों  में  शामिल  ब्यापार  तश्ना  वाणिज्यिक  दोनों  देशों  के  उद्यमों  के  बीच  संयुक्त

 445
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 उद्यमों  की  स्थापना  आदि  ।  तकनीकी  तथा  औद्योगिक  सहयोग  पर  एक  करार

 पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दोनों  देशों  के  बीच  एक  संयुक्त  समिति  स्थापित

 करने  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  के  लिए  आया  ्न-धुविधाएं

 श्री  राघाकांत  डिगाल  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  रेलवे  कमंचारियों  को  अपेक्षाकृत  अच्छी  आ  ग्रास-सुविधाएं  प्रदान  करने  का

 विचार

 क्‍या  सरकार  का  रेलवे  कर्ंचारियों  को  ऐसी  सहायता  प्रदान  करने  का  भी  विचार

 जिससे  सेवानिवत्ति  के  पश्चात्‌  अपना  मकान  बना

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  योजना  तैयार  की  और

 उपर्युक्त  प्रस्तावों  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  कमंचारी  कल्याण  के  उपाय  के  रूप  में
 रेलवे  कर्मचारियों  को  रियायती  दर  पर  मकान  उपलब्ध  कराये  जाते  हैं  ।  कमंचारी  क्वाटरों  के  निर्माण  के

 लिए  आबंटन  प्रति  वर्ष  उत्तरोत्तर  बढ़ाया  जा  रहा

 बे
 (a)  से  का्यं_त  और  सेवानिवृत  रेल  कमंचारियों  को  स्ववित्त  आधार  पर  अपना  मकान

 में  सहायता  देने  के  लिए  एक  स्वतंत्र  शीर्षस्थ  निकाय  का  गठन  किये  जाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन
 ||

 दक्षिण  रेलवे  हारा  साल  को  बुलाई

 8315.  श्री  श्रीकांत  दस  नरसिहराज  वबाडिवर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  देश  में  विभिन्‍न  रेलवे  जोनों  में  कितना-कितना  माल  ढोया
 और

 शेष  योजना  अवधि  में  दक्षिण  रेलवे  द्वारा  माल  वहन  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया

 रेख  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  महाबोर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रारम्भिक
 राजस्व  उपाजंक  माल  यातायात  का  लदान  जोन-वार  नीचे  दिया  गया  है  :---

 टन

 रेलवे  1986-87  1987-88  9

 | 2 3 4 मध्य 25.86 27.78 पूरब 59.87 63.00 67.49
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 1  2  3  4
 :

 उत्तर  26.77  27.81  23.35

 पूर्वोत्तर  4.31  4.35  4.47

 पूर्वोत्तर  सीमांत  5.09  5.42  5.02

 दक्षिण  13.91  14.18  16.80

 दक्षिण  मध्य  27.75  27.79  30.90

 दक्षिग  पूर्व  89.56  95.31  98.67

 पश्चिम  24.63  24.57  25.65
 ——  वर्ष

 दक्षिण  रेलवे  के  लिए  वर्ष  यानि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  में !  राजस्व  उपाजंक  प्रारम्भिक  माल  यातायात  के  लदान  का  लक्ष्य  17  मिलियन  रखा  गया  है  ।

 जोए  टी  टी  के  अन्तगंत  पेटेस्टों  के  बारे  में  विधार-विमर्श

 8316.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  भारत  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  से  सम्बन्धित  सिद्धान्तों  और  मानकों  के  बारे  में  जी
 एंटी  टी  और  व्यापार  का  सामान्य  के  अन्तगंत  बातचीत  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 और

 यदि  तो  गत  दिसम्बर  में  मांट्रियाल  में  हुई  बंठक  में  भारत  द्वारा  अपनाए  गए  इस  रुख
 में  परिवर्तत  ः  क्या  कारण  है  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  जो  ए  टी  टी  में  न  होकर  डब्ल्यू  आई  पी  ओ

 बौद्धिक  सम्पदा  में  होनी  चाहिए  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  5)  और  पंट  डेल  ऐस्टे “  जिसके  अर्न्गंत  उरुग्वे  वार्ता  दौर  शुरू  किया  गया  उसमें  बोद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के  व्यापार
 सम्बन्धी  पहलओं  के  क्षेत्र  में  बातचीत  करने  की  व्यवस्था  इन  पहलुओं  में  नकली  माल  का  व्यापार  भी
 शामिल  है  ।  इसका  उद्देश्य  गाट  प्रावधानों  को  स्पष्ट  करना  तथा  यथा  आवश्यक  नए  नियमों  और  सिद्धान्तों
 को  परिभाषित  करना  था  !

 मांट्रियल  में  औद्योगीकृत  देश  तथा  साथ  ही  अनेक  विकासशील  देश  इस  बात  पर  सहमत
 ये  कि  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  से  सम्बन्धित  ब्यापारिक  पहलुओं  के  अन्तगंत  मानदंडों  और  ं

 उअहित  बौद्धिक  सम्पदा  अधिकारों  के  मूलभूत  पहलुओं  को  शामिल  किया  जाए  ।  लेकिन  भारत  और  अनेक
 ल  देशों  ने  यह  मत  ब्यक्त  किया  कि  वे  गाट  के  अन्तगंत  मूलभूत  मानदंडों  और  मानकों  पर अन्य

 विचार  करने  की  बात  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  इसके  यह  आवश्यक  था  कि  इन  मूलभूत
 पहलुओं  पर  होने  वाले  किसी  भी  विचार  उस  विचार-विमर्श  के  साथ  सन्तुलित  भी  रखा  जाए  जो
 लोकहित  के  निहित  नीतिगत  उद्देश्यों  के  बारे  में

 और  विकासशील  देशों  की  विकासात्मक  और  प्रौद्योगिक
 आवश्यकताओं  के  बारे  में  किया  जाए  ।  मांद्रियल  में  इस  मुद्दे  पर  कोई  निर्णय  नहीं  हो  पाया  ।

 3.  जेनेवा  में  5-8  1989  के  दोरान  आयोजित  व्यापार  वार्ता  समिति  की  बंठक  में  इस
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 की  उनके  अनेक  कार्य-क्षेत्र  तथा
 उपयोग से  संबद्ध  पर्याप्त  मानकों  तथा  सिद्धान्तों  पर  भी  विचार  किया  वार्ता  में  इस
 विम्ं  को  शामिल  करने  का  सहभागी  देशों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  कार्यान्वयन  के  संस्थागत  पहलुओं  से  संबद्ध
 विचारों  पर  तथा  इस  क्षेत्र  में  वार्ता  के  परिणामों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ना

 4.  इस  क्षेत्र  में  इन  वार्ताओं  के  परिणाम  का  गाट  के  साथ  क्‍या  सम्बन्ध  इस  मुद्दे  को
 उरुग्वे  दौर  की  समाप्ति  पर  मंत्रियों  के  निर्णय  के  लिए  ही  छोड़  दिया  गया  है  ।  ब्यापार  वार्ता  समिति  ने
 भी  इस  बात  पर  सहमति  प्रकट  की  कि  इन  वार्ताओं  में  सहभागी  देशों  की  उन  चिताओं  पर  भी  विचार
 किया  जाएगा  जो  वे  बौद्धिक  सम्पदा  के  संरक्षण  के  लिए  अपनी-अपनी  राष्ट्रीय  प्रणालियों  के  निहित  लोक
 नीति  उद्देश्यों

 के  सम्बन्ध  में  व्यक्त  करेंगे--इन  उद्देश्यों  में  विकासात्मक  और  प्रौद्योगिक  उद्देश्य  भी  शामिल
 कार  इन  वार्ताओं  में  भारत  की  स्थिति  पूरी  तरह  सुरक्षित  ही  रही  दे  ।

 5.  उरुग्वे  दौरं  में  इन  वार्ताओं  तथा  साथ  ही  अन्य  मुद्दीं  के  सम्बन्ध  में  भारत  का  प्रयास
 यही  रहा  है  कि  बहुपक्षी  प्रणाली  को  सुदेढ़  करने  की  दृष्टि  से  वार्ता  की  प्रक्रिया  को  आगे  बढ़ाया  जाए
 किन्तु  इस  सबमें  विकासशील  देशों  के  हितों  पर  कोई  आंच  नहीं  आने  दी  जाए  ।

 वाघा  के  निकट  अटारी  पर  सीमा  शुल्क  कार्यालय  को  स्थापना

 8317.  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 डी

 में  वाधा  सीमा  के  निकट  अटारी  पर  सीमा  पर  तस्करी  रोकने  हेतु  सीमा-शुल्क
 AT  स्थापना  की  गई

 (@)  य॑ंदि  तो  क्यों  सीमा-शुल्क॑कोर्यॉलिय  की  स्थापना  के  बाद  के
 कारियीं  पर  आंतंफेवांदी  हमलों  सहित  आतंकवादी  गतिविधियों  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रेतिक्रियां  है  ?
 ऐ

 वित्त  सन्‍त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  सरकार  ने  हाल
 हो  में  भारत-पाक  सीमा  के  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  सेक्टरों  में  सीमा  शुल्क  निवारक  तन्‍्त्र  को

 सुदृढ़  करने का  निर्णय  लिया  है  ।

 से  चूंकि  तन्त्र  को  अभी  सुदृढ़  किया  जाना  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  जमंनी  के  साथ  समझौता

 8318.  श्री  कृष्ण  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जर्मन  संघीय  गणराज्य  के  साथ  हाल  ही  में  एक  वित्तीय  सहयोग  समझौता  किया
 गया

 यदि  तो  इस  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  समझोते  के  अन्तर्गत  कितनी  धनराशि  की  सहायता  मिलने  की  आशा  है  और  तत्संबंधी
 शर्तें  क्या  हैं  ?

 148
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 चित्त  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  में  राज्य  मंत्री  एंड्आर्डी  :  हां  ।

 वित्तीय  करार  में  कुल  37.50  करोड़  ड्यूश  मार्क  312  करोड़  की

 इस  ऋण  राशि  पर  0.75  प्रतिशत  वाधिक  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  और  इसकी  वापसी
 10  ब्ष  की  रियायती  अवधि  सहित  40  वर्षों  में  की  जा  सकेगी  ।

 भुवनेश्वर  स्थित  भारतीय  रिजव  बंक  में  अतिब  मितताएं

 8319.  डा०  बी०  एल०  शलेंश  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यंह  बताने  की  करण  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  ध्यान  13  1989  के  नई  दिल्ली  में  इन्टू  करेंसी  रेकेट
 डिलेਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 भारतीय  रिजवं  बैंक  को  नष्ट  करने  के  लिए  भेजे  गए  गंदे  करेंसी  नोटों  के  परिचालन
 की  कार  प्रणाली  क्‍या  हैं

 इस  धोखा-धडी  में  संलग्न  व्यक्तियों  का  पंता  लगाने  में  असामान्य  विलम्ब  होने  ओर  नोट
 बदलने  वाले  दीषी  एजेंटों  के  घिरुद्ध  कायंवाही  करने  में  घिलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  जो  ऐसे  नोटों  को
 भुवनेश्वर  वापस  लाकर  और  उन्हें  अपने  स्थानीय  एजेंटों  के  माध्यम  से  पुनः  जारी  कराने  के  दोषी

 ५  मानुजम  समिति  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  धांखाधड़ी  को

 लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  जबकि  रिपोर्ट  में  बहत  वर्ष  1973  भारतीय  रिजवं  बैंक  में
 परिक  सुरक्षा  प्रथन्‍धों  की  समुचित  ध्यवस्था  न  होते  का  उल्लेख  किया  भवा  और

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  में  मेंले  करेंसी  नोटों  की  धोखाधड़ी  को  रोकने  के  लिए  कोई

 सुस्पष्ट  प्रणाली  अपनाने  का  सुझाव  दिया  गया  यदि  तो  वत्सभ्बन्धी  ब्योस  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  लाथिक  कार्य  चिभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :

 निर्धारित  काय॑  प्रणाली  के  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  लौटाए  गए  कटे-फटे  करेंसी
 नोटों  की  अधिकारियों  के  एक  दल  द्वारा  जांच  की  जाती  इनकी  अधिकारियों  के  एक  अन्य  दल  द्वारा
 और  जांच-पड़ताल  की  जाती  है  और  इन्हें  बिकृत  करके  नोटों  के  पैकटों  में
 पंच  के  सुराख  नष्ट  कर  दिया  जाता  है  और  जलाकर  भस्म  कर  दिया  है  ।  ऐसा  संदेह  है  कि  कुछ
 विक्ृृत  नोट  जिन्हें  भस्म  करने  से  पूर्व  पंच  करके  विक्ृत  किया  गया  भोरतीय  रिजवं  बँंक  के  कुछ
 कार्यालयों  से  उठा  लिए  गएे/चुरा  लिए  गए  नोटों  से  पंच  के  निशानों  को  जानबूझकर  बदलने  के

 ताकि  वे  खराब  नजर  उन्हें  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  भुवनेश्वर  कार्यालय  में  प्रस्तुत  किया  गया
 ओर  उनका  भुगतान  ले  लिया

 1988  में  भारतीय  रिजवं  भुवनेश्वर  को  यह  सन्देह  हुआ  कि  101

 मृल्यवर्ग  के  कुछ  खराब  जो  पहले  ही  कुछ  अन्य  कार्यालयों  में  रह  किए  जा  चुके  थे
 में  प्रस्तुत  किए

 गए  थे  और  उनका  धोखाधड़ी  से  भुगतान  ले  लिया  गया  भारतीय  रिजवं  बैंक  के

 सभी  कार्यालयों  को  तत्काल  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  थदि  उन्हें  इसी  प्रकार  के  नोट  प्राप्त  होंतो  वे
 इन्हें  प्रस्तुत  करने  वाले  से  इनके  खराब  होने  के  कारंण  पता  करें  और  उसे  केन्द्रीय  कार्यालय  को  भेज  दें
 याकि  मामल  की  जांच  की  जा  सके  ।  बाद  1988  श्रुवनेश्बर  कार्यालय  के  ध्यान  में  फिर
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 प्रस्तुत  किए  गए  थे  और  उनका  भुगतान  ले  लिया  गया  था  ।  मामले  की  तत्काल  1988
 जांच  की  गई  ओर  भारतीय  रिजरवं  बेंक  के  ऐसे  कमेचारियों  के  जिन  पर  इस  धोखाधड़ी  में  शामिल
 होने  का  सन्देह  विभागीय  कारंवाई  की  गई  ।  इसमें  शामिल  कर्मचारियों  को  निलम्बित  कर  दिया
 गया  ।  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  तत्काल  केन्द्रीय  अन्वेषण  ज्यूरो  को  भी  सूचित  किया  गया  ताकि  जांच  की
 जा  सके  ।

 रामानुजम  समिति  की  मुख्य  सिफारिश  यह  थी  कि  पहचान  पत्र  और  सुरक्षा  क्षेत्र  पास

 जारी  किए  समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  तत्काल  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  इस

 सिफारिश  को  कार्यान्वित  कर  दिया  ।  बैंक  में  सुरक्षा  प्रबन्ध  कड़े  करने  के  लिए  विगत  में  और  भी  अनेक

 अन्य  उपाय  किए  गए  थे  ।  इसके  डा०  एम०  वी०  जो  भारतीय  रिजवं  बँक  के  डिप्टी

 गवनंर  की  अध्यक्षता  में  भी  बेंक  के  आन्तरिक  सुरक्षा  प्रबन्धों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति

 गठित  की  गई  इस  समिति  द्वारा  की  गई  सभी  सिफारिशों  को  भी  कार्यान्वित  किया

 (=)  वतंमान  कार्य-प्रणालियां  उपयुक्त  रूप  से  सुदृढ़  हैं  ।  उपयुक्त  घटना  स्पष्टतया  कुछ  लोगों

 शरा  नियमों  में  घोखा  देकर  अपराधों  में  सहायक  होने  तथा  अन्य  कुछ  लोगों  द्वारा  कार्यप्रचालन  का

 पर्यवेक्षण  करने  में  की  गई  लापरवाही  के  कारण  घटित  हुई  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  वर्तमान
 प्रथा  व  सावधानियों  का  सतंकता  से  पालन  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  सभी  कार्यालयों  से  आग्रह  किया  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  अपने  सभी  कार्यालयों  का  अचानक  जांच  दोरा  करने  के  लिए  एक  विशेष  दल  भी

 गठित  किया  हं  ताकि  निर्धारित  कार्य-प्रणालियों  का  सख्ती  से  पालन  किया  जा  सके  ।

 शेयर  बाजारों  के  निरीक्षण  के  लिए  सिकयोरिटोज  एण्ड  एक्सचेंज  बोर्ड
 आफ  ३  डिया  की  संहिता

 8320.  डा०  थी०  एल०  शेलेश  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विधि  मन्त्रालय  ने  शेयर  बाजारों  के  निरीक्षण  के  लिए  सिक्‍योरिटीज  एण्ड  एक्सचेंज
 बोई  आफ  इण्डिया  द्वारा  प्रस्तुत  संहिता  मसौदा  मान  कर  लोटा  दिया  cd

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 शेयरों  के  दलालों  को  कानून  अथवा  अन्य  प्रकार  से  नियमानुसार  कार्य  करने  के  लिए  बाध्य

 करने  हेतु  और  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 जिस  संत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एडुआर्डो  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रतिभूति  संविदा  1956  और  स्टाक  एक्सचेंजों  के
 उनकी

 उप-विधियों और  विनियमों  में  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्यों  को  विनियमित  करने  और  निवेशकों  को  सुरक्षा
 प्रदान  करने  के  लिए  प्रावधान  है

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  के  अधिकारियों  फी  गिरफ्तारी

 8321.  कली  आर०  एम०  भोये  :  कया  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  विभाग  में  विभिन्‍न  पदों
 के  कितने  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  क्रिया  कितनों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  कितनों  को
 सजा  दी

 इन  अधिकारियों  से  कितनी  नकदी  तथा  अन्य  सामान  बरामद  किया  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  अधिकारियों  ने  स्वैज्छिक  अथवा  अवधि-यूवं  सेवानिवृत्ति  की

 आयु  पूरी  होने  से  पहले  सेवानिवृत्ति  का  अनुरोध  किया  है  ?

 मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  विगत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  अर्थात्‌  1986,  1987  और  1988  में  विभिन्‍न  ओहदों  वाले  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  के  113  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  89  पर  मुकदमा  चलाया  गया  था  और  6

 को  सजा  हुई  ।

 5.09  लाख  रुपए  850  अमरीकी  एक  रंगीन  टे  एक
 26.600  ग्राम  सोना  और  18.89  ल]ख  रुपए  मूल्य  का  अन्य  माल  बरामद  हुआ  था  ।

 शून्य  ।

 व्यापार  नीति  सम्बन्धी  गर-सरकारो  दल  के  गठन  हेतु  प्रस्ताव

 8322.  श्री  आर०  एम०  भोये  :  या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  सहित  एक  छोटे  दल  का  गठन  करने  का  निर्णय

 किया  है  जो  व्यापार  नीति  पर  सरकार  के  साथ  लगातार  परस्पर  अपने  विचार  रख  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  को  पेंशन  भुगतान  के  लिए
 भारतोय  स्टेट  बेंक  को  शाला

 8323.  श्री  कृष्ण  लिह  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केन्द्रीय  सरकार  के  सेवानिवृत्त  कमेंचारियों  को  आर०  के०  नई  दिल्ली  स्थित  वेतन
 तथा  लेखा  अधिकारी-तीन  के  माध्यम  से  पेंशन  के  भुगतान  के  लिए  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  और
 विभागों  जिनमें  उक्त  अधिकारी  नियुक्त  थे  और  जिन्होंने  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  दिल्ली/नई  दिल्ली  स्थित
 विभिन्‍न  शाखाओं  से  पेंशन  लेने  का  विकल्प  भेजा  दिलली/नई  दिल्‍ली  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  किस
 शाखा  को  यह  जिम्मेदारी  सौंपी

 इन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  बैंक  औसतन  कितना  समय  लगाता

 क्या  बेंक  द्वारा  ऐसे  मामलों  के  निपटान  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गयी
 और
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 यदि  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  तो  क्या  प्रभावित  व्यक्तियों  की  असुविधा

 दूर  करने  के  लिए  ऐसा  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  भारतीय  स्टेट
 तीस  ह॒जारी  दिल्ली

 ऐसे  मामलों  में  बैंक  द्वारा  औसतन  तीन  दिन  का  समय  लिया  जाता  है  ।

 नामित  बेंक  द्वारा  जिन्हें  लिक  ब्रांच  के  नाम  से  जाना  जाता  भुगतान  ब्रांच  को  पी०  पी०
 ओ  ०  अदासग्री  भेजने  के  लिए  निर्धारित  समय-सीसा  तीन  दिन

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शुल्क  मुक्त  केन्द्रों  से  निर्यात  करना

 8324.  भरी  प्रक्राश  को०  पाठछिल  :  क्‍या  ब्ाणिण्य  मंजो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शुल्क  मुक्त  निर्यात  संवधेन  क्षेत्र/मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  केन्द्रों  से  किए  गए  निर्यात  का  ब्यौरा
 क्या

 प्रत्येक  झुल्क  युक्त  केन्द्र  से पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  किए  गए  औद्योगिक  निर्यात  का
 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रत्येक  तटवर्ती  राज्य  में  ऐसे  केन्द्रों  की  स्थापना  की  गई  और

 यद़्ि  कसे  इसके  कफ  ब्यरण  हैं  कौर  ऐसे  केन्द्र  कब्न  तक  स्थापिल  किए  जाएंगे  ?

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंकन  इस  :  शौर  निर्यात  संसाधन
 जोनों  के  निर्यात  निष्पादन  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1986-87  1987-88  1988-89

 1  2  3  4

 1.  कांडला  मुक्त  व्यापार  236.26  185.05  271.59
 कच्छ

 2.  सान्ताकुज  इलेक्ट्रानिक्स  निर्याता  102.36  110.14  185.19
 संसाधन  बम्बई  -

 3.  मद्रास  निर्यात  संसाधन  10.04  16.45  24.04
 मद्रास

 4.  फाल्टा  निर्बात  संसोधन  3.18  1.86  8.11
 फाल्टा
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 1  2  3  4

 5.  नोएडा  निर्यात  संसाधन  7.01  16.05  21.34
 नोएडा

 6.  कोचीन  निर्यात  संसाधन  0.94  3.94  6.25
 कोचीन

 श्ज  .  जा  १७७  y  +  ९» |  1
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 ब्यापार  तटवर्ती  राज्यों  में  स्थित  हैं  ॥ अधिक  निर्यात  संसाधन  जोन  स्थापित  करने  पर  तभी  विचार
 किया  जा  सकता  जब  सरकार  इस  काम  के  लिए-अरिरिक्त  स्रोत  प्राप्त  कर  पाने  से  समर्थ  हो और

 /  अधिक  निर्यात  संसाधन  जोन  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  भी  महूसूस  हो  ।

 महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  बकों  मे ंजमाराशि  ओर  अप्रिम

 8325.  श्रो  प्रकाश  वो  ०  पाटिल  :  क्‍या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दी  वर्षो  के  दोरान  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  जमा  राशि  की  वृद्धि  दर
 कया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ऋण  बितरण  वृद्धि  दर  क्‍या  और

 अन्य  राज्यों  की  दरों  की  तुलना  में  उपर्युक्त  दर  कितनी  है  ?

 विस  झंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  महाराष्ट्र
 में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  सकल  जमा  राशियों  में  वृद्धि  की  दर  1986  के  अन्त  में  12.8

 1987  के  अन्त  में  12.3  प्रतिशत  और  1988  के  अन्त  में  17.5  प्रतिशत

 भ्षी  ।

 महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  ब्रकाया  अग्रिमों  में  वुद्धि  की  दर  1986  के
 अन्त  में  7.5  प्रतिशत  1987  के  अन्त  में  2.5  प्रतिशत  और  !988  के  अन्त  में

 14.4  फ़तिशत  थी  ।

 महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के बकाया  ऋणों  में  बुद्धि  की  तुलना  में  1988
 को  समाप्त  अवधि  के  दौरान  22  राज्यों  में  वुद्धि  की

 दर  अधिक  तथा  तीन  राज्यों  में  कम  थी  ।  अलब
 1988  के  अन्त  में  महाराष्ट्र  में  अग्नरिमों  की  बकाया  राशि  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  कुल

 अग्रिमों  का  20.  प्रतिशत  थी

 मसालों  को  खेतों

 8326.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  मसालों  का  राज्यवार  कितना  उत्पादन  होता  है;-और
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 मसाला  बोर्ड  ने  और  अधिक  क्षेत्र  पंर  मसालों  की  खेती  करठे  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 थाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  एक  विवरण  संलम्न

 मसाला  बोर्ड  काली  मिचं  के  लिए  विस्तार  जड़युक्त  कलमें  और  अधिकांश  मसालों  ।
 के  उत्पादन  हेतु  सामान्य  प्रोत्साहन  प्रदान  करता  है  जिसके  लिए  नोडीय  क्षि  मन्त्रालय  है  ।

 जहां  तक  इलायची  का  सम्बन्ध  चूंकि  मसाला  बोर्ड  पर  इसके  उत्पादन  का  डायित्व  अतः  यह
 इलायची  के  विकास  के  लिए  सभी  प्रकार  का  समर्थन  प्रदान  करता  इलायची  के  सम्बन्ध  में  इसका
 प्रयास  है  कि इलायची  के  अधीन  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  की  बजाए  उसकी  उत्पादकता  में  और  अधिक  बुद्धि

 L

 की  जाए  ।

 विवरण

 महत्वपूर्ण  मसालों  के  उत्पादन-प्राक्कलन-राज्यधार

 काली  सिर्ख

 राज्य  उत्पादन  मे०
 1987-88

 कर्नाटक  0.70

 केरल  48.28

 तमिलनाडु  0.24

 पांडिचेरी  0.01

 अखिल  भारत  49.23

 खाल  सिर्च

 राज्य  उत्पादन  मे  ०
 1987-88

 1  2

 आंध्र  प्रदेश  261.4
 अरुणाचल  प्रदेश  0.7

 असम  6.7

 बिहार  9.3

 गुजरात  7.1
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 है
 1911

 a  न  ब०+े  आन  हपबलर  २०५  ०  -
 संत  उत्तर

 ।  2

 हरियाणा  te

 हिमाचल  प्रदेश  02

 जम्मू  और  कशमीर  0.4

 कर्नाटक

 37.4

 केरल  1७0

 मध्य  प्रदेश  10.7

 हहातद्र
 71.1

 सभिपुर

 3.7

 मेघालय

 1.1

 मिजोरम  3.3

 नागालैंड  ०2

 उदीसा
 58.1

 पंजाब

 5.2

 उजस्थात

 20.9

 तमिलवादु
 23.9

 तिधुर
 0-7.

 उत्तर  प्रदेश  16.0

 पश्चिम  बंगाल  30.7

 दिल्ली

 नगध्य

 पांडिचेरी  मगष्य

 अखिल  भारत  574.6

 अदरक

 गा
 उत्पादन  मे०

 8

 ]

 आप  प्रदेश  8.57

 हप्याचल  प्रदेश  3.60
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 चिलित  हतरे  5  1989

 1  2

 बिहऐर  -  1.18

 गुजरात
 -0.¥4

 हरिम्राशा  मु
 0.06

 हिमाचल  प्रदेश  0.38

 कनाटिक  3.48

 .  42:98

 प्रद्शि  3:44

 महारेष्ट्र  0.59

 मणिपुर  070

 मेघल्षिय  30:40

 मिजीरन  4880

 नागालेंड
 0.०१  :

 उड़ीसा

 राजस्थीने
 12.60  “

 तमिशभोड  0.81.

 जिपूरे  ae

 उत्तर  श्रदेश
 १.8.  मी  *

 पश्चिंभ'धंगाल
 7.46

 अखिल  भारत
 135146

 हल्की

 राज्य
 उत्पादन  मे०

 8

 2 आन्ध्र प्रदेश अरुणाश्रवल प्रदेश 0.5 असज - 5.6 ६26
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 |  2

 बिहार  5.6

 कर्नाटक  18.4

 केरल  6.2

 मध्य  प्रदेश  0.4

 महाराष्ट्र  7.2

 मेघालय  1.8

 उड़ीसा  28.9

 राजस्थॉन  0.2

 तमिलनाडु  91.7

 19

 उत्तर  प्रदेश  0.6

 पश्चिम  10:7

 मखिलश  भारत  294.9

 धवियां

 राज्य  उत्पादन  मे०

 1987-88

 आंध्र  प्रदेश  28.2

 बिहार  3.6

 हरियाणा  0.2

 कर्नाटक  1.7

 मध्य  प्रदेश  17.8

 उड़ीसा  8.3

 राजस्थान  166.7

 तमिलनाडु  13.4

 उत्तर  भ्रदेश  3.1

 243.0 अखिल  भारत

 187
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 लहसुन

 राज्य  उत्पादन  मे०
 1987-88

 ”
 आंध्र  प्रदेश  1.3

 बिहार  6.5

 गुजरात  4.7

 23.8

 जम्मू  और  कश्मीर  0.1

 कर्नाटक  2.1

 मध्य  प्रदेश  123.4

 महाराष्ट्रा  30.5

 नागालैंड  0.1

 उड़ीसा  54.9

 पंजाब  11.0

 राजस्थान  4.1

 तमिलनाडु  .  4.9-

 उत्तर  प्रदेश  19.3

 अखिल  भारत  286.7

 स्रोत  तथा  सांख्यिकीय  कृषि  मन्त्रालय

 छोटी  इलायचो

 राज्य  उत्पादन  मे०
 1987-88

 केरल  2.05

 कर्नाटक  0.90

 तमिलनाडु  0.25
 अखिल  भारत  3.20

 —
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 बड़ी  इलायची

 राज्य  उत्पादन  मे०

 ह

 भूक्षरण

 सिक्किम  2.75

 पाश्चम  बंगाल  0.50  ०,

 अखिल  भारत  3.25

 स्रोत  बोड्डं
 घर

 पश्चिम  बंगाल  को  भूक्षरण  रोधो  कार्यों  हेतु
 आधिक  सहायता  देना

 8327.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल
 श्री  पो०  एम०  सईद

 बया  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्‍या  फरः  बराज  के  का
 ॥  में  बडे  परमार  पर

 भूक्षरण
 पं क्‍या  फरक्‍्का  बेराज  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  बड़े  पैमाने  पर  भू  हो  रहा

 यदि  तो  क्‍या  पश्चिम  बंग।ल  सरकार  गंगा  के  किनारे-किनारे  भूक्षरण  रोधी  कार्यों  के

 लिए  घन  अंटाने  में  असम

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  के  और  यहां  की  रेल  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  34
 तथा  फरक्का  बराज  की  पोषक  नहर  के  संरक्षण  हेतु  एक  संशोधित  योजना  प्रस्तुत  की

 थदि  तो  क्‍या  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भूक्षरण  रोधी  कार्यों  पर  प्रतिवर्ष
 आने  वाले  ख  को  समानता  के  आधार  पर  वहन  करने  का  अनुरोध  किया

 (&)  यदि  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  के  इस  अनुरोध  को  अस्वीकार  कर  दिया
 और

 इस बारे में  यदि  तो  राज्य  सरकार  को  अब  तक  इस  कार्य  हेतु  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  और
 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  गंगा  नदी  के  दाएं  तट  पर  दुर्गापुर  तथा  बजीतपुर  मौजा  के  सुभेद्य
 पहुंचों  की  सुरक्षा  के  लिए  लगभग  रखते  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  स्कीम  को  नदी  कटाव  की
 वर्तमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  संशोधन  हेतु  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  लौटा  दी  गई  थी  ।

 तकनीकी-आधिक व्यवहायंता के प्रमाणित हो जाने के पश्चात्‌ राज्य सरकार को राज्य योजना में उपयुक्त प्रावधान करके इस स्कीम को क्ियान्वित करना है
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 ब॒क  स्टालों  के  अल्यंडन  के  छिए  सहकारों  समिति

 8328.  भरी  हाफिज  नोहस्भद  सिहोक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  रेलवे  स्टेशनों  पर  ठेके  आबंटित  करने  के

 लिए  सहकारी  समित्तियों  के  बारे  में  7  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  5393  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विक्रेता  सहकारी  समिति  के  लिए  सदस्यता  के  बारे  में  सिफारिश  प्राप्त  होने  के  बावजूद  बुक
 स्‍्टालों  के  लिए  सहकारी  समिति  के  मामले  में  सदस्यों  की  न्यूनतम  संख्या  निर्धारित  करने  हेतु  कृषि
 मम्त्रालय  से  परामर्श  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 विक्रेताओं  की  सहकारी  समिति  को  बुक  स्टालों  के  आबंटन  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले
 मानदण्ड  करा  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  शंजो  बहायोर  :  इस  सम्बन्ध  में  क्ृषि  मंत्रा  से

 रामश  करना  आवश्यक  नहीं  क्योंकि  अध्ययन  बल  ने  बुक  स्टालों  के  लिए  सम्बन्धित  सहकारी
 समितियों  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की  थी  |

 बुक  स्टाल  के  ठेकों  के  आबंटन  के  लिए  सहकारी  समितियों  को  जो  झर्तें  पूरी  करनी  चाहिएं
 उनमें  से  कुछ  शर्तें  इस  प्रकार  हैं  कि  सहकारी  समितियों  के  सम्बन्धित  रजिस्ट्रार  के  पास  ये  समितियां
 पंजीकृत  होनी  समिति  के  प्रत्येक  सदस्य  स्मातक  और  बेरोजगार  होमे  क्षाहिए  और  गाड़ी  की
 ओर  विक्रय  सहित  बुक  स्टाल के  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  सभी  कार्य  स्वयं  समिति  के  सदस्यों  द्वारा  ।
 जाने  चाहिएं  ।

 बक्षिण  रेलवे  में  अुक  पर  स्टेशनरी  को  बिक्रो  के  ठेके

 8329.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिष्दीक  :  क्‍या  रेल  मंत्री  बुक  स्टाल  ठेकों  के  बारे  में  7
 1989  के  तारांकित  प्रश्त  संख्या  532  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  रेलवे  द्वारा  बुक  स्टालों  के  ठेकेदारों  को  स्टेशनरी  बेचने  क॑
 अनुमति  देने  के  विशेष

 कारण  क्या  2

 बुक-स्टाल  अनुबन्ध  के  नियमों  और  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  का  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  सहाबोर  :  करारों  में  इसकी  व्यवस्था  बहुत  पहले
 की  गयी

 क्षेत्रीय  रेलों  को  करारों  की  शर्तें  निर्धारित  करने  की  शक्तियां  प्रदान  की  गयी  ओर  इस
 प्रकार  इनमें  कुछ  भिन्‍नताएं  हैं  ।

 विस्‍्ली  डिवोजन  में  बुक  स्टालों  के  ठेके

 8330.  श्री  रामाअय  प्रसाद  सिह  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  डिवीजन  में  किन-किन  स्टेशनों पर  गत  दो  बर्षों  के  दोरान  बुक  स्टालों के
 आबंटन  ह्ेतु  अवेदम-पत्र  आमन्त्रित  किए  4

 इन  आवेदकों  नीति  के  अमुरूप  किस-किस  तारीख की  सटालों  का  आबंटन  किया
 -  और
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 किन-किन  रेलवे  स्टेशनों  के  सम्बन्ध  में  अभी  निर्णय  लिया  जाना  है  और  इसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  पिछले  दो  वर्षो  अर्थात्‌  1987  और
 1988  के  दौरान  निम्नलिशित  स्टेशनों  पर  बुक  स्टालों  के आबंटन  हेतु  आवेदन-पत्र  आमन्त्रित  किए  गए
 थे  :--

 तिलक  मेरठ  मेरठ  *देवबन्द  खतौलो
 और  मानसा  ।

 आबंटनों  की  तिथियां  नीचे  दी  गयी  हैं  :

 मेरठ  सिटी
 |

 भेरठ  कट  |
 22-7-1988

 जाखल
 26-7-198  8

 मोदी  नगर  1-7-1988

 अभी  देवबन्द  तथा  खतौली  स्टेशनों  के  लिए  आवेदन-पत्रों  की

 संवीक्षा  समिति  द्वारा  संवीक्षा  की  जानी  तिलक  ब्रिज  के  मामले  में  आवेदन-यत्रों  की  संवीक्षा  कर  ली
 गयी  है  लेकिन  अभी  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमोदित  क्या  जाना  है

 आन्ध्न  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  दूषित  जल  को  सप्लाई

 8331.  श्री  घोड़े  रभंया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  आन्ध्र  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  सफाई  तथा  पेयजल
 की  व्यवस्था  के  बारे  में  7  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5390  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  आशन्ध्र  प्रदेश  में  रेलवे  स्टेशनों  पर  संक्रमित  और  दूषिश  जल  की  सप्लाई  किए  जाने  के

 बारे  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  ऐसे  किए  गए  सर्वेक्षणों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  स्वास्थ्यकर  स्वच्छ  पेयजल  की  सप्लाई  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  सर्वेक्षण  और  जांच  आरम्भ  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  जी  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चिकित्सा  अधिकारियों  द्वारा  अचानक  निरीक्षणों  के  अवशिष्ट  क्‍्लोरीन  तथा

 जीवाणुओं  की  जांच  करने  के  लिए  समय-समय  पर  पानी  की  नियमित  जांच  की  जाती  यदि  कोई

 नमूना  असनन्‍्तोषजनक  पाया  जाता  है  तो  उपचारात्मक  कारंवाई  करने  हेतु  तन्त्र  मौजूद

 नयी  दिल्लो  रेलवे  स्टेशन  का  प्रबन्ध

 8332.  श्री  सोडे  रमेया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  नयी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  में  भगदड़  के  बारे  में
 7  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्था  5377  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 क्‍या  उनके  मन्‍्त्रालय  को  नयी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  के  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  गत  तीन  वर्षों

 में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  महाबोर  :  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 अभ्यावेदन  में  उल्लिखित  समस्थाएं  रेलवे  द्वारा  की  गयी  कारंवाई
 तथा  दिए  गए  सुझाव

 जन  उद्घोषणा  प्रणाली  का  ठीक  से  जन  उद्घोषणा  प्रणाली  के  कार्य  पर

 काम  न  करना  ।  रानी  रखी  जा  रही  है  ।

 दलालों  की  गतिविधियां  तथा  इस  समस्या  की  रोकथाम  के  लिए  नियमित
 आरक्षित  टिकटों  की  अवेध  रूप  से  रूप से  जांच  की  1989  में

 खरीद  तथा  बिक्री  ।  6  दलालों  को  पकड़ा  गया  ।

 प्लेटफार्मों  पर  भीड़-भाह  ।  नयी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  के  प्लेटफार्मो  पर
 बात्रियों  को  विदा  करने  तथा  लेने  के  लिए
 आने  बाले  रिश्तेदारों  तथा  मित्रों के  प्रवेश
 पर  रोक  लगाई  जा  रही  है  ।

 बुकिंग  खिड़कियों  तथा  प्रतीक्षालयों  अनारक्षि  ४  तीब्र  गति  से  जारी  करने
 में  भीड़-भाड़  ।  हेतु  स्वतः  टिकटें  मुद्रित  करने  वाली  मशीनें

 स्थापित  की  गयी  हैं

 अन्तिम  क्षणों में  प्लेटफार्मों  का  बदला  अपरिहाय॑  होने  पर  ही  प्लेटफार्म  बदले
 जाना  ।  जते  हैं  ।

 दिल्ली  में  रेलवे  स्टेशनों  का  प्रबन्ध

 8333.  श्री  हाफिन  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिलली/नई  दिल्ली  स्थित  तीन  रेलवे  स्टेशनों  के  कायंकरण  की  समाचार  पत्रों  में  कड़ी
 आलोचना  की  गई  और  जिसमें  घटिया  सूचना  दलालों  द्वारा
 विशेष  रूप  से  सावंजनिक  आदि  की  पर्याप्त  व्यवस्था  न  होने  जैसे  विभिन्‍न  दोषों  का  उल्लेख
 किया  गया

 और
 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  उठाये  गए  कदमों  का ब्यौरा  क्या

 र

 नयी  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  यात्रियों  को  उनके  सम्बन्धियों  द्वारा  विदा  करने  अथवा  उन्हें
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 लेने  जाने  की  अनुमति  न  दिए  जाने  की  स्थिति  में  कुलियों  द्वारा  यात्रियों  क ेशोषण  को  रोकने  के  लिए
 उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  हाल  ही  में  एक  समाचार-पत्र  में  कुछ
 लेख  प्रकाशित  हुए

 हैं  जिनमें  नयी  दिल्‍ली  और  हजरत  निजामुद्दीम  स्टेशनों  पर  यात्रियों  को  हो
 रही  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 और  सुधार  करने  के  लिए  निम्मलिखित  उपाथ  किए  जा  रहे  हैं

 (1)  सीटें/शायिकाएं  के  काम  में  संलिप्त  दलालों  और  असामाजिक  तत्वों  को  पकड़ने
 के  लिए  जांचों  की  संख्या  में  वृद्धि  ।

 (2)  जन  उद्घोषणा  प्रणाली  के  का  पर  निगरानी  ।

 (3)  पासलों  के  ढेर  आदि  के  कारण  प्लेटफार्मों  पर  होने  वाले  संकुलन  को  कम  करने  के  लिए
 अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 (4)  आगगन्तुकों  को  परामर्श  दिया  जा  रहा  है  कि  अति  आवश्यक  कार्य  के  सिवाय  प्लेटफार्मो  पर
 प्रवेश  न  करें  तथा  प्लेटफार्म  टिकटों  की  बिक्री  नियन्त्रित  की  जा  रही  है  ।  प्रवेश  द्वारों  पर

 जांच  गहन  कर  दी  गयी है  ।

 (5)  नयी  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  दूसरे  प्रवेश  द्वारकी  ओर  याहन  खड़े  करने  के  स्थान  में  वृद्धि
 की  जा  रही

 (6)  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  दिल्ली  क्षेत्र  में  अन्य  स्टेशनों  पर  टर्मिनल  सुविधाओं
 के  विकास  हेतु  एक  मास्टर  प्लान  तेयार  किया  गया  है  ।

 जरूरमन्द  यात्रियों  के  साथ  सहायतार्थ  आने  वाले  व्यक्तियों  को  प्लेटफार्मों  पर  प्रधेश  करने
 की  अनुमति  दी  जा  रही

 है
 ।  इसके  अलावा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जांच  भी  की  जा  रही  है  कि

 लाइसेंसधा री  भारिक  उचित  ढुलाई  प्रभार  ही  वसूल  करें  ।

 बड़े  व्यापारियों  द्वारा  आयकर  को  चोरों

 8334.  श्री  हरिहर  सोरन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  बड़े  व्यापारियों  की  कितनी  कम्पनियों  द्वारा  वर्ष  1988-89  में  आयकर
 की  चोरी  की  गई

 31  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  उनकी  ओर  आयकर  की  कुल  कितनी  राशि
 बकाया

 उनके  द्वारा  आयकर  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कितने  मामलों  में  ऐसे  ब्यापारियों  के  विरुद्ध  मुकदमे  दायर  किए  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  तथाकथित

 बड़ी  व्यापारिक  कम्पनियों  के  नामों  का  पता  नहीं  चल  सका  है  प्रत्येक  बड़े-बड़े  व्यापारिक  घरानों  की
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 अपनी अनेकों ऐसी कम्पनियां हो संकती जिनका समूचे देश में भिन्‍न-भिन्‍न स्थलों पर कर-निर्धारण किया जा सकता और आंकड़े प्राप्त करने की वर्तमान प्रणाली इस तरह की है कि मांगी गई कारी को आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रयासों पर आने वाली लायत तथा इस पर लगने वाला समय प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । से ऊपर भाग के उत्तर को देखते हुए इनके प्रश्न ही नहीं उठते हैं । डोजल लोको खड़गपुर में रिक्त पद 8335. श्री नारायण चोबे : क्‍या रेल मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि कया दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर में नवर्निमित डीजल लोको शेड में अनेक पद रिक्त पड़े यदि तो उनका श्रेणी-वार ब्यौरा क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे और क्‍या संगठित श्रमिकों ने इस मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाया है यदि तो इस मामले में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? रेल मन्त्रालय में उप मन्‍्त्रो महाबोर : ओर पद रिक्त हैं जिसका कोटि-वार ब्यौरा इस प्रकार है फोरमन ए० एवं बी० 8 फिटर ए० एवं बी० है 9 मैकेनिक ग्रेड ।, एवं व 74 खलासी /हैल्पर/खलासी 29 एन्सिलियरी 33 प्रयोगशाला सहायक 4 कंमिस्ट 3 कनिष्ठ ड्राफ्ट्समेन ओ० एस० जी० । एवं 3 प्रधान लिपिक 3 वरिष्ठ लिपिक 4 कनिष्ठ लिपिक कांटेवाला 8 चपरासी 2 जोड़ :
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 सीधी  पदोन्नति  और  स्थानान्तरण  द्वारा  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  कारंवाई  की
 जा  रही  है  ।

 जी  नहीं  ।  तथापि  श्रमिक  संगठनों  ने  केवल  वरिष्ठता  का  मुद्दा  उठाया

 तिरूपति  रेलवे  स्टेशन  का  विकास  ओर  वहां  पर  कम्प्यूटरोकृत  आरक्षण  को  सुविधा

 8336.  श्री  श्रोहरि  राव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  आन्प्र  प्रदेश  में  तिरूपति  रेलवे  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  आबंटित  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा
 क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  तिरुपति  रेलवे  स्टेशन  के  विकास  के  लिए
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  आबंटित  की  गयी  घनराशि  नीचे  दी  गयी  है  :---

 1986-87  कुछ  नहीं

 1987-88  8  9.52  लाख  रुपये

 1988-89  9  19.84  लाख  रुपये

 आन्प्न  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  शाखाएं  खोलना

 8337.  श्री  बी०  तुलसोराम  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  पिछले  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाएं
 खोलने  की  काई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  बैंक  शाखाओं  को  खोलने  का  विचार  और

 बैंक  शाखाएं  कब  तक  खोल  दी  जाएंगी  ?

 विल्ष  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड़ों  :  से

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति के  अंतगगेंत

 जनसंख्या  मानदण्ड  में  जो  प्रत्येक  विकास  खण्ड  के  ग्रामीण  ओर  अध-शहरी  क्षेत्रों  में  प्र  बैंक  कार्यालय

 औसत  17,000  पहाड़ी  छिट-पुट  बसे  ओर  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  ढील

 देकर  10,000  कर  दिया  गया  ये  मानदण्ड  आन्ध्र  प्रदेश  सहित  सारे  देश  पर  लागू

 आन्ध  प्रदेश  में  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  बैंकों  को  जो  केन्द्र  आबंटित

 किए  गए  हैं  उनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 जिले  का  नाम  केन्द्र  का
 नाम

 हु
 2

 आदिलाबाद  थाम्सी  मुख्यालय )
 भीमपुर

 चित्तूर  अरमेंनीपेंटा

 165



 लिखित  उत्तर  5  1989

 1  2

 रंगारेड्डी  बर्वाद  मोखुक्पल्ली
 दादापुर

 विजयनगरम  दोंकीनवालसा

 थाडीपुडी
 पंचाली
 धोनम

 विशाखापत्तनम  अनन्तव रम
 मंगमरीपेठ

 आफ  कोपला

 वेस्ट  गोदावरी  डोराममिडी

 भारतीय  रिजवं  बैंक  मे  बैंकों  से
 कहा  है  कि  उन  गिने  चुने  मामलों  को  छोड़कर  जहां  आधारभूत

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  आवंटित  सभी  केन्द्रों  में  वे  1989  के  अन्त  तक  शीघ्र  ही  अपनी  शाबाएं
 खोल  दें  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बेंकों  हारा  सहायता

 8338.  श्री  बी०  तुलसोराम  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन  प्रदेश  में  कितने  क्षेत्रीय  ग्र,नीण  बेक  हैं  ओर  ये  कहां-कहां  स्थिति

 इनमें  से  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  ग्रामीण  लोगों  को  गत  छः  माह  में  कितनी  राशि  के  ऋण  तथा

 अन्य  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  और

 इस  प्रकार  की  सहायता/वित्तीय  सहाथता  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  कितनी  सहायता  सिद्ध

 हुई  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  चिभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  ओर

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  घधिकास  धैंक  हैदराबाद  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समथ  आन्धप्न  प्रदेश  में  16
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  इन  बेंकों  का  काये  केत्र  तथा  जुलाई  से  1988  के  महीनों  की  अवधि
 के  दोरान  इनमें  से  प्रत्येक  बेंक  द्वारा  संवितरित  ऋणों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 बताया  जाता  है  कि  इन  बेंकों  द्वारा  दी गई  ऋण  सहायता  से  ग्रामवासियों  को  काफी  मदद
 मिली  है  ।

 विवरण

 क्रम  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  नाम  शामिल  जिले  शाखाओं  की  कुल  संविरित  शक्ति

 सं०  संख्या
 1  2  3  4  5

 1.  नागार्जुन  ग्रामीण  बेंक  खम्मम  148  उपलब्ध  नहीं
 नलगोंडा
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 1  2  3  4  5

 2.  रायलसीमा  ग्रामीण  बेंक  करनून
 कुडप्पा  142  8917.67
 प्रकाशम  का  भाग

 3.  श्री  विशाखा  ग्रामीण  बैंक  श्रीकाकुलम  168  3857.99
 विजियानगरम
 विशाखापतनम

 4.  श्री  आनन्था  ग्रामीण  बैंक  अनन्तपुर  68  2056.52

 5.  श्री  वेंकटेश्वर  ग्रामीण  बैंक  चित्तूर  य  2319.29

 6.  संगमेश्वर  ग्रामीण  बैंक  महबूबनगर  65  52°.68

 7.  मंजीरा  ग्रामीण  बैंक  मेंढक  64  2829.54

 8.  श्री  सरस्वती  ग्रामीण  बेंक  आदिलाबाद  69  364.19

 9.  पिनाकिनी  ग्रामीण  बैंक  नैललौर  और  83  3002.22
 प्रकाशम  का  भाग

 10.  काकतीय  ग्रार्मीण  बैंक  बारंगल  43  556.82

 11.  चैतन्य  ग्रामीण  बेंक  गुंटूर  43  690.37

 12.  श्री  सतवाहन  ग्रामीण  बैंक  करीमनगर  42  1097.82

 13.  गोकुण्डा  ग्रामीण  बैंक  रंगारेड्डी  20  403.40

 14.  श्री  राम  ग्रामीण  बैंक  निजामाबाद  24  416.09

 15.  कनकदुर्गा  ग्रामीण  बैंक  कृष्णा  13  332.00

 16.  गोदावरी  ग्रामीण  बैंक  ईस्ट  और  9  87.24
 गोदावरी

 आन्ध्र  प्रदेश  को  विश्व  बंक  हारा  ऋण

 8339.  श्री  बो०  तुलसोराम  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 विश्व  बैंक  द्वारा  आन्श्र  प्रदेश  को  दो  वर्षों  के  दौरान  दिए  गए  ऋण  का  वर्षवार

 ब्यौरा  क्‍या

 यह  ऋण  किन-किन  शर्तों  पर  |  रया

 क्या  आन्श्र
 प्रदेश  सरकार  ने  राज्य में  सूखे  की  स्थिति को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऋण  की

 किस्तों की  अदायगी  में  छूट  दिए  जाने  का  अनुरोध  किया
 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  विश्व  बैंक  स ेबातचीत  की  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 विश  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  म  और
 विश्व  बैक  ने  वित्तीय  वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  निम्नलिखित
 योजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  आधारों  के  रूप  में  सहायता  देने  की  वचनबद्धता  की  है  ।

 आओ है
 सहायता  की  राशि

 डालर  लाखों

 1.  राष्ट्रीय  जन  प्रबंध  परियोजना  एक  150

 बहुर  ज्यीय  परियोजना  जिसमें  आंध्र

 प्रदेश  एक  भागीदार  राज्य

 2.  तुतीय  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  एक  140

 बहुराज्यीय  परियोजना  जिसमें  आंध्र
 प्रदेश  एक  भागीदार  राज्य

 भारत  सरकार  को  दी  जाने  वाली  अन्तर्राष्ट्रीय  दिवस  संघ  सहायता  उधार  के  रूप  में
 1987  से  पूर्व  वचनबद्ध  किए  गए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  के  उधारों  की  वापसी  अदयगी  50  व  में
 की  जानी  जिसमें  10  वर्ष  की  रियायती  अवधि  भी  शामिल  इसके  बाद  के  उधारों  की  वापसी
 अदायगी  10  वर्षों  की  रिय/यत  अवधि  सहित  35  वर्षों  में  की  जानी  है  ।  उधार  के  संवितरित  भाग  सं०
 0.75  प्रतिशत  की  दर  से  सेवा  प्रभार  लगाया  जाता

 नहीं

 और  (&)  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 दुर्घटना  के  शिकार  व्यक्तियों  को  मुआवजा

 8340.  श्री  सोड़े  रमंया  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  द्वारा  दुघंटना  के  शिकार  ब्यक्ष्तियों  को  दिया  जाने  वाला  मुआवजा  विश्व  में
 सबसे  कम

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  मुआवजा  राशि  में  वृद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  से  विश्व  की  अन्य  रेलों  द्वारा  किये

 गए  क्षतिपूर्ति  के  भुगतान  से  सम्बन्धित  सूचना  रेल  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण

 8341.  श्रो  संयद  शाहब॒द्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  उत्तर  प्रदेश  में  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्त्गंत
 ऋण के  बारे  में  21  1989  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  692  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15,000  रुपये  से  अधिक  और  25,000  रुपये  से  कम  राशि  के  तथा  25,000  रुपये  से
 अधिक  और  35,000  रुपये  से  कम  राशि  के  ऋण  पाने  वालों  की  संख्या  पृथक-पृथक  कया
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 सेवा  और  व्यापारिक  उद्यमों  हेतु  ऋण  लेने  वालों  का  अलग-अलग  ब्यौरा
 क्या

 1.35  लाख  लाभार्थियों  को  वास्तविक  रूप  से  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  दिए  गए
 इन  1.35  लाख  लाभार्थियों  द्वारा  ।  1989  तक  वास्तव  में  कितनी  इकाइयों  की

 स्थापना  की  गई  और

 :)  बिहार  के  मामले  में  इसी  प्रकार  की  जानकारी  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  की  वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए
 ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  आगे  बताया  है  कि  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1983-84  से
 1987-88  की  अवधि  के  दौरान  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  बिहार

 में  लगभग  90,000  हिताधिकारियों  को  182.97  करोड़  रुपये  के  ऋण  मंजूर  किए
 गए  ।

 जनपथ  होटल  के  बिना  दावा  किए  गए  लाकरों  से  नकदी  ओर

 आभूषणों  का  पता  लगाया  जाना

 8342.  श्री  नारायण  ण्ोबे  :  क्‍या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जनपथ  होटल  के  बिना  दावे  के  लाकरों  में  काफ़ी  नकद  धनराशि  और  आभूषण  पाए
 गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंबाही  की  गयो

 क्या  अखिल  भारतीय  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  कमंचारी  यूनियन  और  जनपथ

 होटल  के  कर्ंचारी  इस  मामले  की  उच्च  स्ततरीय  जांच  करने  की  मांग  कर  रहे  और

 यदि  तो  उनकी  मांग  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गयी  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  (1)  आयकर
 विभाग  ने  दिनांक  3  1989  को  जनपथ  नई  दिल्‍ली  के  परिसर  में  के  एक  लाकर  से  2.50
 लाख  रु०  अभिगुहीत  किए  थे  ।  उक्त  लॉकर  लुधियाना  के  किसी  व्यापारी  के  नाम  में  प्रत्यक्ष  कर
 अधिनियमनों  के  प्रावधानों  के  अध्यधीन  समुचित  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ।

 और  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  कमंचारी  संघ  ने
 दिनांक

 20  1989  के  अपने  एक  पत्र  के  द्वारा  जनपथ  नई  दिल्थी  में  क ेकतिपय  लाकरों
 के  कर  अपवंचन  के  उद्देश्य  से  तथाकथित  दुरुपयोप  के  बारे  में  आयकर  विभाग  को  सूचना  दी  थी  ।  जहां
 तक  आयकर  विभाग  का  सम्बन्ध  ऊपर  भाग  और  के  उत्तर  में  यात्रा-विनिदिष्ट
 आवश्यक  कार्यवाही  की  गई

 बालटेयर  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  रेलगाड़ी  को  चेन  खोंचा  जाना

 8343.  श्री  सोडे  रमेया  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हैदराबाद-विशाखापत्तनम  गोदावरी

 एक्सप्रेस और  मद्रास  हावड़ा  मेल  रेलगाड़ियों  की  प्रतिदिन  अकारण  चेन  खींच  कर  वालटेयर  रेलवे  स्टेशन
 के  बाहर रोक  दी  जाती  और

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाथीर  )  ओर  वाल्तेरू  रेलवे  स्टेशन  के  बाहर
 हैदराबाद-विशाखापत्तनम  गोदाबरी  एक्सप्रेस  और  मद्रास-हावड़ा  मेल  में  खतरे  की  जंजीर  खींचने  के  कुछ
 मामले  नोटिस  में  आए  इस  समस्या  पर  काबू  पाने  के  लिए  टिकट  जांच  दस्ते  द्वारा  घात  लगाकर  जांच

 ही  है  और  ये  जारी  रहेंगी  ।

 भारत  में  आस्ट्रेलियाई  निवेश  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कार्य  योजना

 8344.  थ्री  रामाञ्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-आस्ट्रेलिया  संयुक्त  व्यापार  परिषद  का  आस्ट्रेलियट  मंडल  भारत  में  निवेश  की
 संभावनाओं  के  बारे  में  उद्योग  को  अवगत  कराने  के  लिए  एक  स्थानिक  काये  योजना  कार्यान्वित  कर

 क्‍या  इसका  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  और  स्वदेशी  उत्पादन  क्षमता  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  और

 यदि  तो  इसपर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  भारत  और  आस्ट्रेलिया
 को  एक  संयुक्त  व्यापार  परिषद  है  जिसके  तत्वावधान  में  दोनों  देशों  के  व्यापारी  परस्पर  क्रियाकलाप

 रते  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  परिसंध  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार
 आस्ट्रेलियाई  पक्ष  आस्ट्रेलिया  में  एक  कार्यक्रमਂ  चला  रहा  है  जिससे  कि  तकनीकी  अन्तरण
 के  साथ-साथ  व्यापार  के  लिए  भारत  को  संभाव्यताओं  और  क्षमताओं  के  सम्बन्ध  में  जागरूकता  पैदा  की
 जा  सके  ।

 और  नीति  के  रूप  में  सरकार  भारतीय  उद्योगों  को  आधनिक  बनाने  के  लिए  उपयुक्त
 प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण  में  सभी  मित्र  देशों  क ेसाथ  सहयोग  का  स्वागत  करती  है  ताकि  भारतीय  उद्योगों
 की  उत्पादकता  में  सुधार  लाया  जा  सके  तथा  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  में  प्रतियोगी  ब  जा  सके  ।  बशर्तें
 कि  पेश  की  गई  शर्तें  हमारे  नीति  परिमापों  के  भीतर  हो  ।

 7/8  तिनसुक्षिया  सेल  का  नाम  बदल  कर  डिब्रगढ़  मेल  करना

 ]
 8345.  श्री  राज  करन  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  तिनसुकिया  मेल  का  डिब्रूगढ़  तक  विध्ष्तार  के  बारे

 में  25  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5044  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मूल  प्रस्ताव  के  अनुसार  7/8  तिनसुकिया  मेल  का  नाम  बदलकर
 डिबूगढ़  मेल  करने  का
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 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  लोगों  की  आम  मांग  और  अधिकांश  यात्रियों  की  सुब्रिधानुसार  इसे
 बरास्ता-नई  दिल्ली  चलाने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  और  मौजूदा  नाम  लोकप्रिय  है
 और  इसे  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 टमिनल  की  तंगियों  के  कारण  ।

 टायरों  का आयात

 8346.  भ्री  सुरेश  कुरूप  :  क्या  वानिज्य  मंत्री  यह  वताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वर्ष  1989  के  दौरान  टायर  आयात  किए  गए

 यदि  तो  सरकारी  एजेंसियों  ने  सामान्य  खुले  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  कितने  टायरों  का

 आयात  और

 वर्ष  1989  की  शेष  अवधि  के  दौरान  कितने  टायर  आयात  किए  जाने  का  अनुमान

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  वर्ष  1986-87  के  बाद
 के  आयात  आंकड़े  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 टायरों  के  आयात  हेतु  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  आरक्षित  पर्यटक  कारों  तथा

 सलनों  इत्यादि  के  किराया  दरों  में  संशोधन

 8347.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्‍य  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  रेलवे  बोर्ड  द्वारा  आरक्षित  पयंटक  कारों  सैलूनों  इत्यादि  के  किराया  दरों
 तथा  अन्य  प्रभारों  में  किए  गए  संशोधन  के  विरुद्ध  प्रदर्शन  कर  रहे  पश्चिम  बंगाल  यात्रा  आयोजक

 -  कलकत्ता  से  दिनांक  20  1989  का  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है

 इन  दरों  में  संशोधन  करने  के  क्या  कारण

 क्‍या  संशोधन  से  पर्यटन  पर  प्रभाव

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार  करने का  बिचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रश्लय  में  उप  मंत्री  महायोर  :  हां  ।

 रेलवे  के  परिचालन  की  लागत  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  दरों  में  संशोधन  किया
 गया  है  ।
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 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सातवों  योजना  के  लिए  घनराशि  को  व्यवस्था

 8348.  श्री  सैयद  शाहब॒द्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  के  लिए  बाजार  से  लिए  गए
 अन्य  पूंजीगत  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  से  लिए  गए  ऋणों  और  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  द्वारा

 कुल  परिव्यय  का  कितने  प्रतिशत  संसाधन  जुटाने  का  अनुमान

 क्‍या  इस  योजना  के  पहले  और  चौथे  वर्ष  के  बीच  ऋण  से  जुटाए  गए  संसाधनों  के  स्तर  का
 बतंमान  अनुमान  और  वित्त  पोषण  व्यय  15  प्रतिशत  तक  बढ़  गया  और

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  चालू  योजना  के  अन्तिम
 वर्ष  के  दोरान  ऋण  संसाधनों  द्वारा  वित्त  व्यवस्था  के  स्तर  में  कमी  आए  जिससे  इस  मूल  अनुमानों  के

 इक  लाया  जा  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  और  एक
 विवरण  संलग्न  है

 ।

 सरकार  ने  राजस्व  प्राप्तियों  में  सुधार  आयोजना-भिन्‍न  व्यय  में  कमी  करते  और
 अनावश्यक तथा  निम्न  प्राथमिकता  ब्यय  को  समाप्त  करने  के  लिए  अनेक  उ  प्राय  शुरू  किए  हैं  और  इनके
 परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  की  आयोजना  के  वित्त  पोषण  के  लिए  बषं  1989-90  में  उधारों  पर
 निर्भरता  के  कम  होने  की  आशा  है  ।

 विवरण

 सातबों  1985-86,  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के
 उधार  लिए  गए  संसाधनों  के  अनुमान

 मर्दे  सातवीं  योजना  वतंमान  मूल्यों  पर

 सं०  (1984-85  5  के  जपियययथयायपभपपदजज-जूडा

 मूल्यों  पर मुल॒  1985-86  1986-87  1987-88  1988-89

 योजना

 1  2  3  4  5  6  7

 1.  आयोजना  परिव्यय  180000  34580  40817  44792  49818
 राज्य  और

 संघ  राज्य
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 1  2  3:  4  5  6  7

 2.  उधारों  के  स्वरूप

 2.1  बाजार  उधार  30:62  6691  7098  9124  9500

 2.1.1  सरकारी  उद्यमों  द्वारा  रे  315  1364  2108  2039
 बांड  जारी  करना

 2.2.  अल्प  बचतें  17916  4800  4900  4200  4600

 2.3.  भविष्य  निधियां  7327  1276  1550  2070  2295

 2.4  वित्तीय  संस्थाओं  से  4639  814  887  1029  1151
 आवधिक  ऋण

 2.5  विविष्ठ  पंजी  12618  3750  3095  8471  6824
 प्राप्तियां

 2.6  विदेशों  के  निवल  18000  3271  2580  3762  4351

 पूंजीगत  प्राप्तियां

 2.7  घाटे  कौ  वित्त  व्यवस्था  14000  4490  8285  6080  7484

 जोड़-उधार  105062  25407  30759  36844.  38244

 2.8  कुल  आयोजना  परिव्यय  58.4%  73.5%  75.4%  82.3%  76.8%
 की  तुलना  में  प्रतिशत

 सरकारी  उद्यमों  और  स्थानीय  निकायों  के  बाजार  उधार  ।

 स्रोत  :  सातवीं  योजना  और  वार्षिक  योजना  योजना-आयोग  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  ओश्योगिक  रुग्णता

 8349.  झ्लो  सनत  कुमार  मण्डल  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  विशेष  रूप  से  कलकत्ता  में  औद्योगिक  रुग्णता  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती
 जा  रही

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  ओद्योगिक  और  वित्तीय  पुनगंठन  बोर्ड  ने कोई  कदम  उठाए

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  भारतीय
 रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1987  के  अन्त  में  पश्चिय  बंगाल  में  रुणण  लघु  औद्योगिक  एककों
 की  संख्या  18129  थी  जिनके  नाम  167.37  करोड़  रुपए  की  राशि  बकाया  थी  ।  1986  में  रुग्ण

 लघु  ओद्योगिक  एककों  की  संख्या  24200  थी  तथा  उनके  नाम  173.99  करोड़  रुपए  की  राशि  बकाया
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 थी  ।  19:  6  के  अन्त  में  एक  करोड़  रूपए  से  अधिक  की  बैंक  ऋण  सीमा  वाले  अन्य  रुग्ण  औद्योगिक

 एककों  की  संख्या  150  थी  जिनके  नाम  बैंकों  की  बकाया  राशि  738.22  करोड़  रुपए  थी  ।  1987
 के  अन्त  में  रुणण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  1985  में  दी  गई  परिभाषा  के

 अनुसार

 रुण्ण  गैर  लघ  औद्योग्रिक  एककों  की  संख्या  146  थी  जिनके  नाम  बैंकों  की  बकाया  राशि  374.91  करोड़
 रुपए  थी  ।  भारतीय  रिजरवं  बेंक  द्वारा  केवल  कलकत्ता  से  सम्बन्धित  आंकड़े  एकत्र  नहीं  किए  जाते  ।

 |  जज  2  कर  a  य

 से  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम  1985  के  अन्तगंत  औद्योगिक
 तथा  वित्तीय  पुर्नानर्माण  बोर्ड  को  रुग्णता  की  सूचना  देने  का  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सम्बन्धित
 कम्पनी  पर  है  ।  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोडे  ने  सूचित  किया  है  कि  1988  के
 अन्त  में  उसके  पास  रजिस्टर  किए  गए  मामलों  में  पश्चिम  बंगाल  के  82  मामले  इसके
 31-3-89  की  स्थिति  के  बोर्ड  ने  पश्चिम  बंगाल  के  तीन  औद्योगिक  एककों  को
 करने/उनका  पुनरुद्धार  करने  के लिए  योजनाओं  की  मंजूरी  दी  इसके

 ब॑

 बंगाल  से  सम्बन्धित  8  मामलों  में  निणणंय  लिया  है  कि  इन  कम्पनियों  के  लिए  उपयुक्त
 अपनी  शुद्ध  मालियत  को  सकारात्मक  बनाया  जा  सकता  है  तथा  बोर्ड  ने  इस  सम्बन्ध  र
 धारा  17(2)  के  अन्तगंत  आदेश  पारित  कर  दिए  ।

 आन  ब्होल्सਂ  रेलगाड़ो

 8350.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन  व्हील्सਂ  रेलगाड़ी  ने  वर्ष  1987-88  तथा  1988-89  के  दोरान  कितना
 लाभ  अजित  किया

 क्या  इस  रेलगाड़ी  के  रेक्‍्सों  की  »यु  बहुत  कम  है  और  इसीलिए  उनकी  तुरन्त  मरम्मत
 किए  जाने की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  1987-88  में  पूर्ण  वितरित  लागत  के
 आधार  पर  रेलवे  को  लगभग  22.51  लाख  रुपए  की  हानि  हुई  थी

 ।  बढ़ी  हुई  लागत  के  आधार
 पर  लगभग  27.99  लाख  रुपए  का  स््रभ  हुआ  था  ।  1988-89  के  परिणाम  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भर  अधिकांश  सवारी  डिब्बे  क्तायु  हो  गए  समय-समय  पर  आवश्यक  मरम्मत
 की  जाती  है

 ।

 बललालपुर  में  सड़क  ऊपरो  पुल

 8352.  श्री  जावनल  अवेदिन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वी  रेलवे  में  बललालपुर  में  सड़क  ऊपरी  पुल  का  निर्माण  कब  आरम्भ  हुआ
 इस  पर  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 इसके  कथे  शक  पूंदा  होने  की  सम्भावना

 इस  योजना  की  अनुमानित  मूल  लागत  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  लागत  बढ़  जाने  कारण  अत्यधिक  घनराशि  खच  करनी
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 यदि  तो  इसकी  लागत  में  अनुमानतः  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 इसके  निर्माण  काय॑  को  पूरा  करने  में  यदि  कोई  विलम्ब  हुआ  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर  :  1980

 रेलपथ  पर  पुल  खास  पर  रेलवे  का  हिस्सा  60  प्रतिशत

 पुल  पहुंच  मार्गों  पर
 राज्य  सरकार  का  85  प्रतिशत

 हिस्सा

 रेलवे  के  हिस्से  का  कार्य  कुछ  ही  महीनों  में  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 18.66  लाख  रु

 जी

 33  लाख  रुपए  ।

 ठेकेदार  द्वारा  कार्य  की  असन्तोषजनक  प्रगति  के  कारण  ठेका  समाप्त  करना  पड़ा  था  और
 शेष  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  एक  नई  एजेंसी  निर्धारित  की  गई  थी  ।

 भूसिहीन  श्रमिकों  के  लिए  सामूहिक  बोसा  योजना

 8353.  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  भूमिहीन  श्रमिकों  के  लिए  सामूहिक  बीमा  योजना
 के  बारे  में  10  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2083  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  सामूहिक  बीमा  योजना  से  1988  तक  जिन

 भूमिहीन  श्रमिकों  को  लाभ  प्राप्त  हुआ  है  उनकी  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या
 रा

 ह
 प्राप्त  हुए  कुल  लाभ  तथा  प्रति  श्रमिक  औसत  लाभ  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  पास  1  1989  की  जिन  श्रमिकों के  मामले
 लम्बित  पड़े  हुए  ये  उनकी  संस्था  का  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राय  मंत्री  एडआर्डो  :  भारतीय

 जीवन  बीमा  निगम  की  सामूहिक  बीमा  योजना  से  31-12-1988  तक  जिन  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  को

 लाभ  प्राप्त  हुआ  उनकी  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
 —  ससछस

 1  2

 (1)  आमन्ध्र  प्रदेश  2802

 (2)  बिहार  6

 (3)  चण्डीगढ़  2

 (4)  गोआ  135

 (5)  गुजरात  2489

 (6)  हरियाणा  329

 475
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 हुए  उनकी  कुल  संख्या  का  राज्यवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 176
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 (7)  जम्मू  और  कश्मीर

 (8)  कर्नाटक

 (9)  केरल

 (10)  मध्य  प्रदेश

 (11)  मणिपुर

 (12)  उड़ीसा

 (13)  पंजाब

 (14)  पांडिचेरी

 (15)  राजस्थान

 (16)  तमिलनाडु

 (17)  त्रिपुरा

 (18)  उत्तर  प्रदेश

 5  1989

 21,000

 कुल  प्राप्त  लाभ  2.1  करोड़  रुपए का  प्रति  श्रमिक  बीमित  राशि  1000  रुपए

 भारतीय  जीवन  बीमा  नियम  के  पाल  1-:-1989  को  जिन  श्रमिकों  के  मामले  सम्कित  पड़े

 (1)  आन्ध्र  प्रदेश

 (2)  हरियाणा

 (3)  कर्नाटक

 (4)  मध्य  प्रदेश

 (5)  पंजाब

 (6)  राजस्थान

 (7)  तमिलनाडु

 (8)  उत्तर  प्रदेश

 (9)  पांडिचेरी
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 घनबाद-पायरडोह  रेजगाड़ो को  भोजूडोह  तक  बढ़ना

 8354.  श्री  रेणुपद  दास  :  कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोजूडीह  पिछड़े  क्षेत्र  की  जनता  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पाथरडीह
 और  धनबाद  के  बीच  चलने  वाली  यात्री  रेलगाड़ी  को  भोजूडीह  तक  बढ़ाने  के  अपने  पूर्व  निर्णय  पर

 पुनविचार
 यदि  वो  निर्णय  कब  तक  लिया  और

 बाद  तो  जनता  की  काफी  समय  से  लम्सबित  पड़ी  मांग  को  पृद्य  करने में  क्या  भड़चनें
 आ  रही  हैं  ?

 रेख  अंकालय  सें  उप्र  प्ंत्री  महाक्कर  :  से  प्रा्नरडीह-भ्रोजूडीह  ख़ण्ड  यात्री
 गाड़ियां  चलाने  के  लिए  उययुकत  नहीं  है  ।

 ;

 दिल्‍लो  में  मतदाता  सूक्तिय्म॑

 355.  कब  ब्रो०  एार०  :  क्या  विधि  ओए  न्याय  मंजी  यह  कुतले  कमी  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  मतदाता  सूचियों  को  अद्यतन  बना  लिया  गया

 मत्दक्ता  की  आयु  21  वर्ष  से  घटाकर  18  क्रम  क़रने  के  कन्र्ण  कितले  वए
 मतदाता  सूचियों  में  श्लामिल  किए  गए  और

 इस  समय  दिल्ली  में  मतदाताओं  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ?

 ओर  न्यत्य  प्लंत्रालय  श्रें  हाउस  मंक्री  एच०  अफ़र०  :  दिल्ली  संघ
 राज्य  क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  का  कार्य  ।  1989  से  आरम्भ  क्र  विद्ला
 गया  है  और  22  1989  को  अन्तिम  रूप  से  नामावलियां  प्रकाशित  करके  यह  कार्य  पूरा  हो  जाने  की

 आशा

 और  मतदाताओं  की  संख्या  में  हुई  वृद्धि  और  उनकी  कुल  संख्या  का  पता  तभी  लगेगा

 जब  नामावलियां  अन्तिम  रूप  से  प्रकाशित  हो  जाएंगी  ।

 वाणिज्य  पत्र  जारी  करना

 8356.  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजरवं  बैंक  वाणिज्य  पत्र  जारी  करने  की  योजना  शुरू  करने  जा  रहा

 यदि  तो  इनके  लिए  ब्याज  दर  कंसे  तय  की  गई  है

 इससे  निर्बाध  हस्तांतरण  में  तथा  लचीली  मुद्रा-व्यवस्था  र  गाने  में  किस  हृद  तक  सहायता
 और

 a)  वाशिज्यक  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  डिपोजिट  सर्टीफिकेटों  पर  भ्राप्द  की  जा  सक्कने  वाली  राशि  के  लिए

 आरतोय  रिजवं  बैंक  ने  क्या  सीमा  निर्धारित  की

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  बहुत  अच्छी

 साख  वाले  निगमित  ऋणकर्ताओं  को  अल्पकानीत  ऋण्ों  के  द्वास्ते  उपलक््ध  में  क़िक्रिधता  प्रदान
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 करने  तथा  निवेशकों  को  अतिरिक्त  लिखत  उपलब्ध  कराने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  हाल  में
 वाणिज्यिक  पत्र  जारी  करने  के  निर्णय  की  घोषणा  की  है  ।

 ये  वाणिज्यिक  पत्र  अंकित  मूल्य पर
 बट्टे  पर  जारी  किए  जाएंगे  और  बद्टा  दर  निर्बाध  रूप

 से  तय  की

 वाणिज्यिक  पत्र  अल्पकालिक  लिखित  हैं  जिनकी  परिपक्वता  अवधि  91  दिन से  6  महीने
 तक  होगी  ।  जिस  बट्टा  दर  पर  वाणिज्यिक  पत्र  जारी  किये  जाएंगे  वह  निर्बाध  रूप  से  मुद्रा  बाजार  की
 शक्तियों  द्वारा  तय  की  जायेगी  ।  ये  वाणिज्यिक  पत्र  पृष्ठांकन  और  सुपु्दंगी  द्वारा  निर्बाध  रूप  से  हस्तांतरित

 किए  कोई  कम्पनी  उसे  अनुमत  अधिकतम  बैंक  वित्त  के  20  प्रतिशत  तक  की  रांशिं  के  वाणिज्यिक
 पत्र  जारी  कर  सकेगी  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  किसी  एक  बैंक  द्वारा  किसी  एक  समय  में  जारी
 किए  गए  सभी  जमा  पत्रों  की  कुल  बकाया  रकम  1988-89  के  वित्त  वर्ष  के  दौरान  उसकी  पाक्षिक  औसत
 जमा  राशि  के  एक  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 शलर  बेराज  टुलबांस  नेबीगेशन  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  भारत  ओर
 पाकिस्तान  के  बोच  बातचोत

 8357.  थी  सुल्लापल्ली  रामचन्व्न  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  वुलर  बैराज  टूलबाल  नेवीगेशन  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के  स्राथ
 कितने  दोर  की  बातचीत  की

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बं।च  इस  मुद्दे  पर  अन्तिम  दौर  की  बातचीत  कब  और  कहां  हुई
 और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सौहादंपूर्ण  द्विपक्षीय  समझौता  हुआ  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री  कृष्णा  :  टुलबुल  नोवहन  परियोजना

 पर  भारत  सरकार  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  अब  तक  सचिव  स्तर  पर  बातचीत  के  दौर  आयोजित
 किए  गए  हैं  ।

 ह

 आखिरी  दौर  29  तथा  30  1989  को  नई  दिल्‍ली  में  आयोजित  किया  गया  था  ।

 जी  नहीं  ।

 ]
 8358.  श्री  जगदोश  अवस्थी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  द्वारा  115/116  अप  और  933/
 934  अप  रेलगाड़ियों  में  पेंट्रीकार  के  ठेके  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  आवेदकों  को  ही  दिए

 यदि  तो  क्या  इसका  पालन  किंया  जा  रहा  और  .

 "1798
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सहकारो  समितियों  को  पेन्ट्री-कार  के  ठेकों  के  आवंटन  के  मानदण्ड

 '  ५"

 8359.  ओ  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहकारी  समितियों  को  ठेके  देने  के  नियम/मानदण्ड  क्या  हैं  और  क्‍या  समिति  के

 क्षेत्रਂ  को  समुचित  महत्व  दिया  जाता

 क्या  ठेके  देने  में  निर्धारित  नियमों/मानदण्डों  का  पालन  किया  गया  है  और  क्‍या  सम्पूर्ण
 रेल  प्रशासन  अथवा  समिति  के  कार्यों  के  संचालन  हेतु  किसी  स्थानीय  समिति  के  क्षेत्रਂ  के

 बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  और

 उबत  समिति  के  संचालन  क्षेत्र  का  किन  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  विस्तार  किया  गया  है
 और  क्या  इसके  लिए  सहकारी  बिहार  सरकार  अथवा  रेलवे  के  विधि  सैल  से  विधिवत

 सलाह  ली  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  भहाबोर  रेलों  पर  कार्य  के  आबंटन  के  लिए
 सामान्य  मानदण्ड  यह  है  कि  उसे  यथार्थ  और  वास्तविक  सहकारी  समिति  होना  चाहिए  ।

 समिति  के  उर्पनि  यमों  में  व्यवस्था  के  अनुसार  संचालन  क्षत्र  का  भा  सत्याप  किया  जाना  है

 और  इस  सम्बन्ध  में  नवीनतम  रि  थति  के  बारे  में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 _  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रबड़  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  उपाय

 8360.  श्रो  अमर  सिह  राठबा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्षवार  देश  में  रबड़  का  कितना  वार्षिक  उत्पादन  हुआ  और

 इसकी  कितनी  मांग  थी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्राकृतिक  रबड़  का  वर्ष-वार  कितनी  मात्रां  में  आयात  किया

 गया  और  किस  किस  देश  से  आयात  किया

 बढ़ती हुई  मांग
 को  पूरा  करने  के

 लिए  इसके  उत्पादन में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  और

 इनसे  कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोशन
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 प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  तथा  खपत  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गेंया  है  :

 वर्ष  उत्पादन  खपत

 1986-87  219,520  257,305

 1987-88  235,197  287,480,

 1988-89  260,000  342,000

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  के  देशवार  आयात  कां  ब्यौरी  नीचे  दियी

 शैया  है

 देश  1986-87  1987-88  9

 40228  36734  47468

 थाईलैंड  8030  3770

 इंडीनेंशिया  न  --

 228  --

 योग  :  40228  खेती/उत्पादन/उत्पादकता में  वृद्धि करने के

 और  प्राकृतिक  रबड़  की  खेती/उत्पादन/उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  रबड़  बोडे
 द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  निम्न्लिशित  बातें  शाभिले  हैं  :---

 रबड़  रोपण  विकास

 (2)  गेर-परम्परागत  क्षेत्रों  मे ंविकास  में  लेजी  लाने  की

 (3)  नसेरियों  की  स्थापना  तथा  रोपण  सामग्री  का

 .(4)  छोटे  धारकों  को  रियायती  दरों  पर  इंस्टेट  निवेशों  का

 (5)  सलाहकार  तथा  प्रशिक्षण

 (6)  रबड़  बागानों  में  सिंचाई  में  वृद्धि  करने  की  तथा

 (7)  सामुदायिक  विपणन  तथा  संसाधन  ।

 इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  ही  प्राकृतिक  रबड़ का  उत्पादन  में  alo से  टन  रे

 बढ़कर में टन हो गया तथा भ्रौति हैक्टेयर उपज 770 कि० ग्रा० से 944 कि० ब्रत॒०ਂ प्रतिःहैक्टेयर तक चढ़ी , 480



 15  9।  लिखित  इसर

 रैंसवे  धनथाद  में  दुकानदारों  से  कब्जे  लालो  करवाना

 8361.  श्री  रेणपद  वास  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  घनबाद  के  ओल्ड  स्टैंशनि  रैलवे  कॉलीनी  में  सड़क  के  किनारे  पर  अपनी  जीविका
 कमाने  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगारों  द्वारा  बहुत  समय  से  चलाए  जा  रहे  स्टालों/गरुमढियों  को  घनबाद  के
 रेलवे  प्राधिकारियों  द्वारा  तोड़ा  जा  रहा

 क्‍या  कुछ  लाइसेंसधारी  दुकानदारों  को  भी  बेकल्पिक  ब्यवस्था  के  बिना  बेदखल  किया  जा

 रहा  और

 यदि  तो  सरकार  इन  व्यक्तियों  को  आश्रय  प्रदान  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  कर
 रही  है

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबीर  :  पुरानी  रेलवे  स्टेशन
 बाद  में  सड़क  के  किनारे  बाहरी  व्यक्तियों  द्वारा  अनधिकृत  तौर  पर  47  गुमटियों  का  निर्माण  किया
 गया  चूंकि  इस  भूमि  की  कंतिपंय  स्वीकृत  विकास  निर्माण  कां्यों  के  निष्पांदम  के  लिए  आवश्यकता

 है  इसलिए  इन्हें  हटाना  अपेक्षित  है  ।

 जी  नहीं  ।  रेल  प्रशासन  ऐसे  लाइसंसंधारी  दुकानदारों  की  भी  वै  ल्पिक  स्थल  देने  के  लिए
 तैयार  जिन्हें  उक्त  भूमि  से  हटाया  जाना  आवश्यक  है  ।

 स  मंत्रालय  की  वह  नीति  नहीं  है  कि  ऐसे  अनधिक्ृत  कब्जेदारों  को  वैकल्पिक  आवास

 प्रदान  किया  जाए  जिन्हें  रेलवे  भूमि  से  हटाया  जाता

 खड़गपुर  में  या  ओर  टिकियापाड  का  रशेड  को  चार  दोवारो

 8362.  श्री  माराधण  चौथ  :  कमा  रेल  मंत्री  वह  बताभे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कोज्ञात  है  कि  खड़गपुर  पूर्वी  याई  और  टिकियापाडा

 कारशेड  पूर्ब  की  चार  दौवारी  कई  जगह  तै  ढैहै  गई

 धंदि  तो  यह  दीवार  कब  और  कैसे  ढह

 कया  इंस  दीवारं  के  ढहैने  के  बीदे  से  चोरियां  बढ़  गई  और

 इस  दीवार  की  कब  तक  मरम्मत  की  जाएगी  और  क्‍या  सरकार  इसके  लिए  जिम्मेदारी

 निर्धारित  करेगी  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  भहाबीर  :  जेसा  देखा  गया  है  खड़नपुर  याड  के

 चारों  ओर  एक  अविच्छिन्न  चार  दीवारी  नहीं  है  परन्तु  इसमें  कोई  टूट-फूट  नहीं  हुई है  ।  टिकियापाड़ा

 कारशेड  की  चार  दीवारी  पर  कुछ  स्थानों  में  टूट-फूट  हुई  है  ।

 टिकियापाड़ा  की  चार  दीवारी  में  प्राकृतिक  और  गुण्डागर्दी के  मिश्रित  कारणों  से  पिछले

 5  वर्षों  से  टूट-फूट होने  की  रिपोर्ट  मिर्ल

 जी  नहीं  ।

 मरम्मत  कार्य  1989  तक  पूरे  हो जाने  की आशा  है  जिसके  लिए  ठेके  को  पहले
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 ही  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  कोई  जिम्मेदारी  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  दीवार  की  टूट-फूट
 का  कारण  रेल  प्रशासन  के  नियन्त्रण  से  बाहर  था  ।

 रेलवे  प्रोद्योगिको  का  विकास

 8363.  श्री  एस०  एस०  गुरडडो
 श्री  पीयूष  तिरको  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :!

 क्या  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  अर्थोपाय  जुटाने  हेतु  रेलवे  में  विशेष  क्षेत्रों  में

 अनुसन्धान  और  उद्योग  के  केन्द्रों  से  विशेषज्ञ  लेकर  का  य॑  दलों  को  गठित  किया  गया

 यदि  तो  इन  दलों  द्वारा  अपनी  सिफारिश  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  सम्भावना

 और

 रेलवे  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  रेलवे  तकनीक  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  बल  देने  हेतु  नई
 योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ८

 रेल  मंत्रालय  के  राय  मंत्रो  महाबोर  :  जी  हां

 नौ  प्रौद्योगिकी  विकास  समूहों  का  कार्य  लगातार  चलने  वाला  कायं  है  जिसमें  परियोजनाओं

 का  पता  लगाना  तथा  उनके  सफलतापूबंक  पूरा  होने  तक  उनकी  आवधिक  रूप  से  समीक्षा  करना
 शामिल

 यात्री  और  माल  गाड़ियों  की  में  सुधार  भारी  कषंण  वाली  माल  गाड़ियां
 मीटर  लाइन  प्रणाली  को  उन्‍नत  करने  और  पता  लगाई  गयी  भावी  प्रौद्योगिकियों  के समाहन  के

 लिए  क्षमता  का  विकास  करने  से  सम्बन्धित  पांच  मिशनों  के  कार्यान्वमन  हेतु  प्रौद्योगिकी  विकास  योजना
 संघटित  की  गयी

 स्पेन  के  साथ  व्यापार  वार्ता

 8364.  श्री  शांतिलांल  पर्ेल  :  क्या  बानिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  स्पेन  के  बीच  व्यापार  में  सुधार  के  लिए  स्पेन  के  पन्द्रह  सदरयों  का

 एक  उच्च  स्तरीय  शिष्टमण्डल  ने  भारत  का  दौरा  किया

 बातचीत  का  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  ओर  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझोता  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?  ।

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  हाल ही  में

 स्पेन  के  एक  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  भारत  की  यात्रा  यात्रा के  दौरान  जिन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई
 उनमें  शामिल  हैं  :---  ह॒

 ह

 ब्यापार  और  वाणिज्यिक  दोनों  देशों  के  उद्यमों  के  बीच  संयुक्त  उद्योग  की  स्थापना
 आदि  ।
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 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  कार्यालयों  में  घनराशि  का  वुरुपयोग

 8365.  श्री  मुल्लापलली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  रेलवे  की  किन-किन  प्रशासनिक/डिवीजबल  कार्यालयों  से
 घनराशि  के  दुरुपयोग  और  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय  अधिकारों  के  उल्लंघन  के  मामलों  का  पता
 लगा

 कया  इन  मामलों  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों  का  पता  नगाने  के  लिए  कोई  जांच

 कराई  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  और  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 ह  रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  महाबोर
 :  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 और  संभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 जड़ो  बूटियों  से  गंजेपन  का  इसाज

 8366:  श्रीसतो  गोता  सुखर्जो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  5  1989  के  टाइम्स  आफ  में  प्रकाशित  उस
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  केरल  में  हुए  एक  अनुसंधान के
 अनुसार  जड़ी-बूटी  से  तैयार  अर्क  और  नारियल  के  तेल  के  मिश्रण  से  गंजेपन  का  इलाज  किया  जा
 सकता

 )  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  औषधि  की  स्वदेश  में  तथा  निर्यात  हेतु  अच्छी  सम्भावनाओं
 को  देखते  हुए  इसकी  एक  फैक्टरी  की  स्थापना  करने  का  तथा  अनुसंधानकर्ता  को  उसके  अनुसंधान  के

 लिए  पुरस्कार  के  रूप  में  पर्याप्त  रायल्टी  देने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  संक्राखय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 से  विकसित  की  गई  कथित  हवल  उत्पाद  के  विनिर्माण  के  लिए  कोई  फैक्टरी  स्थापित

 का  कोई  प्रस्ताव  अथवा  इस  सम्बन्ध  में  अनुसंधानकर्ता  ने  कोई  रायल्टी  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  पास  नहीं  हैं  ।

 जड़ी-बटी  उत्पादों  के  निर्यात  को  सम्भावनाएं

 8367.  श्रोमतो  गीता  मुखर्जो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  क्‍या  एक  पृथक  निर्यात  संबधंन  परिषद  लघु  औद्योगिक  इकाई  की  स्थापना  के  लिए
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 राशि  की  व्यवस्था  करेंगी  जो  जड़ी-बूटी  से  तैयार  पदार्थों/उत्पादों  और  स्थानीय  उत्पादन  सुनिश्चित
 करने  की  व्यवस्था  करेंगी  ताकि  जड़ी-बूटियों  को  विलोप  होने  से  बचाया जा  जूसाकि  कुई  मामलों
 में  होता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  दास  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नेपाल  के  साथ  व्यापार

 8368.  थी  सहेख  सिह  :  कया  कालिज्य  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्रत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  भारत  और  नेपाल  के  बीच  हुए  व्यापार  का  ब्यौरा  क्‍या  ;  नई  संधि/झुफ्षियों  के  अन्तगंत
 कितना  व्यापार  होने  की  सम्भावना

 वाणिज्य  मंत्रो  दिनेश  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  तथा  नेपाल  के  बीच
 द्विपक्षीय  व्यापार  के  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  है  :

 ०

 वर्ष  नेषाल  को  निर्यात  नेपाल  से  आयात

 1986-87  102.83  64.36

 3987-88  7-88  93.68  44,66

 1988-89  75.2.  25.03

 1988

 भारत-नेपाल  व्यापार  को  संचालित  करने  काली  क्रिसी  गई  संधि/स्रंध्ियों  को  अम्लिस  रूप  नहीं
 दिया  गया  है  ।

 चीकियों  का  निर्यात

 8369.  श्री  जायनल  अबेदिन  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन
 वर्षो  के  दौरान  बीडी  निर्यात  से  वर्ष-बार  और  देश-कार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  गई  ?

 वाणिज्य  मंक्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पिन  रंजन  ब्रत्त  :  फिछके  तीम्र  शर्तो ंके  दोरान
 दीड़ियों  का  बषं-वार  और  द्रेश-वार  लिर्यात  नीचे  दिया  गया  है  :-

 ‘

 |  1986-87...  1987-88... ....

 2  3  4

 आस्ट्रेलिया  0.18  न्ज्ः  0.40

 बहरीस  22.76  23.09  10.12
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 1  2  3  4
 फ

 जापान  0.63  0.81  1.12
 कुर्व॑त  15.37  10.02  5.32

 मलेएशिया  10.05  15.67  6.30

 नीदरलेंड  0.49  0.18  0.28

 न्यूजीलैंड  0.08  बन  --

 ओमान  23.20  38.12  22.22

 कतार  35.99  10.33  21.79

 सिंगापुर  5.82  11.23  2.96
 सऊदी  अरब  11.49  77.89  76.84

 संयुक्त  अरब  अमीरात  33.13  28.54  57.75

 यू०  एस०  ए०  2.47  1.24  0.65
 पश्चिमी  जमंनी  5.25  6.86  7.68

 हांगकांन  या  0.27  न

 श्रीलंका  ध््ा  प्य्य  0.05

 इग्लैंड  न  न  0.20

 कनोडा  किन  शा  0.03

 अफगानिस्तान  ता  ता  11.06

 कुल  योग  166.71  224.25  228.77

 8370.  श्री  के०  मोहन  दास  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  नई  बेंक  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास
 निर्णयाधीन  पड़े

 नई  बैंक  शाखाए  खोलने  केलि  एअ  विदन  करने  वाले  बे  करों  वे  क्या  नाम  हैं  और  किन-किन
 स्थानों  पर  शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 चालू वर्ष  के  दौरान  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने
 में  कितनी  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए

 लाइसेंस  जारी  किए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड्डो  :  और
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  5-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत

 185



 सह  5  1989

 शाखायें  खोलने  के  लिए  बैंकों  को  केन्द्रों  का आबंटन  साधारणतया  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  पता  लगाए
 गए  केन्द्रों  को  सूची  के  आधार  पर  किया  जाता  है  न  कि  अलग-अलग  बेंकों से  प्राप्त  आवेदनों  के  आधार
 पर  ।  कैरेल॑ में  नई  बेंक  शाखायें  खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  कोई  आवेदन  लम्बित

 नहीं  है  ।

 जैसा  कि  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  वर्ष  1989  के  दोरान  भारतीय  रिजबं  बैक  ने
 बैंकों  को  केरल  में  शाखायें  खोलने  के  लिए  22  ग्रामीण  तथा  अध॑  शहरी  केन्द्र  आबंटित  किए  हैं  ।  इसके

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  कैधोलिक  सीरियन  बैंक  लि०  रो  त्रिथूर  के  विस्तार  काउप्टर  का  दर्जा
 बढ़ाकर  पूर्ण  शाखा  बनाने  को  अंनुमति  प्रदान  की  है  ।

 विवरण

 बर्य  1989  को  अवधि  के  दोरान  केरल  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए
 बैंकों  को  आबंटित  22  ग्रामीण  तथा  अधं  शहरो  केन्द्रों  के

 जिले-वार  तथा  बेंके-वार

 जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम  आबंटिती  बैंकों  का  नाम

 2  3

 2.  पराट

 अलप्पी  3.  अन्धक  एनाई  टेटट  बेंक  आफ  त्रावणकोर
 4.  आरादुपुझा  कारपोरेशन  बैंक

 वायनाड  5.  अप्पापारा  केनरा  बैंक

 मालापुरंभ  6.  पांग  केनरा  बैंक

 क्विलोन  7.  क्लपन्ना  स्टेट  बेंक  आफ  त्रावणकोर
 8.  भारतीपुरम  सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इण्डिया

 एरनाकुलम  9.  पायंवाड  स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर
 10.  पोलपुल्ली  बैंक  आफ  इण्डिया

 कसरगोड  11.  कुन्तर  सिडिकेट  बैंक

 जिवेन्द्रम  12.  बिला  व््‌रकल  इण्डियन  ओवरसीज  बैंक

 श्रिचूर  13.  पेरूमपिलाऊ  केनरा  बैंक
 14.  मूरकनिकरा  पंजाब  नेशनल  बैंक
 15.  वनियमपारा  +>तेदेव--

 इंदुक्की  16.  कल्लारकुटी  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया

 48%
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 17.  बद्वावाडा  यूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया

 10.  मुल्लारिंगढ़  स्टेट  बेंक  आफ  त्रावणकोर

 19.  पासुपाड़ा  फंडरल  बैंक  लि०

 कोझ्ीकोड  20.  मेलडी  केनरा  बेंक

 21.  पवानगाड  भारतीय  स्टेट  बैंक

 22.  चेल्ललनूर  केनरा  बेंक

 नोलांचल  ग्रुप  की  रेलगाड़ियों  का  समय

 8371.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  में  नीलांचल  ग्रुप  की  रेलगाड़ियों  को  उनके  पूर्व  निर्धारित  समय  पर

 ही  चलाने  का  निर्णय  लिया

 क्‍या  इस  निर्णय  से  यात्रियों  को  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  नहीं  करना

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  रेलगाड़ियों  के  कोई  ऐसे  समय  निर्धारित
 करेंगी  जो  पुरी  जाने

 और  पुरी से  आने  वाले  यात्रियों  के  लिए  सहायक  भौर

 यदि  तो  समय  के  बारे  में  अन्दरिम्त  किफंय  लिए  जाने  तक  वर्तमान  समय  ही  बरकरार
 रथने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेज  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  महाबोर  :  जी  1988  की  मब्लुसूची  के
 पैटने  पर  ।

 जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राजस्थान  में  जल  संसाधनों  का  पता  ज़्गाना

 8372.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  |  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  गत  वर्ष  राजस्थान  में  बाड़मेर  जिले  में  जल  संसाधनों  का  पता
 लगाने  के  लिए  वैज्ञानिकों  और  विशेषज्ञों  को  भेजा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  इनके  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  हां  !

 (a)  श्रूजल  अन्वेषणों  हेतु  भू-भौतिकी  उपकरण  के  प्रयोग  का  मूल्संकन  करने  के
 लिए  बाड़मेर  में  वैज्ञानिकों  द्वारा  प्रायोगिक  अध्ययन  किए  गए  ।  यह  पाया  गया कि  हाइड्रोस्कोप  को  साफ्ट
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 चट्टानों  में  उच्च  दक्षता  के साथ  ओर  कठोर  चट्टानों  में  आपेक्षित  रूप  से  कम  दक्षता  के  साथ  प्रयोग  किया
 जा  सकता

 बाड़मेर  जिले  के  142  हार्ड  कोर  गांवों  में  राष्ट्रीय  पेय  जल  मिशन  के  तहत  वैज्ञानिक  ढंग  से
 स्रोतों  का  पता  लगाने  का  काम  भी  पूरा  किया  गया  ।

 12.00  भध्याह्न

 )

 श्री  शान्दाराम  नायक  :  कुछ  दिन  पूर्व  जब  कर्नाटक  में  जनता  पार्टी  सत्ता  में
 थी  तो  उन्होंने  कांग्रेस  पार्टी  के  विरुद्ध  कई  गम्भीर  आरोप  लगाए  थे'''(व्यवधान)*

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ताराम  यह  तो  बाहर  की  बात  बाहर  यहां  नहीं  ।

 ]
 श्री  शान्ताराम  नायक  :  उन्होंने  आरोप  यहां  पर  लगाए  आपने  भी  सुने  थे  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  बाहर  कीजिए  ।

 *

 देह

 आ्रो०  मधु  दष्डवते  :
 वह  क्या  कह  रहे  हैं  ?  वह  भद्दी  भाषा  इस्तेमाल  कर

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 *
 झो  अमल  दक्ता  :  उन्हें  अपनी  टिप्पणियां  वापस  लेने  के  लिए  कहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  किसी  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 प्रो०  सघु  वष्डव्ते  :  उन्हें  अपनी  टिप्पणी  वापस  लेने  को  कहा  जाए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  अपनी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 कि हम  किसी  भी  अपमानजनक  या  आरोपजनक  बात  की  अनुमति

 नहीं  देते  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  उन्हें  अपनी  टिप्पणी वापस  लेनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  और  न  ही  मैं  इसकी  अनुमति  दूंगा  ।

 श्री  राजकुमार  राम  :  उन्हें  अपने  शब्द  वापस  लेने  को  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उन्हें  ननुमति  नहीं  दी  है  ।

 प्रो०  सधु  दष्डबते  :  आपने  श्री  तिवारी  को  अपने  शब्द  वापस  लेने  को  कहा  था  और  यदि  वह
 वापप्त  नहीं  लेते  तो  आपको  उन्हें  कहना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  महोवय
 :  मैंने  किसी  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  उन्हें  यह  बात  बताई

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैंने  उन्हें  किसी  बात  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  यदि  रिकाडं  में  कुछ  तो  बह

 निकाल  दिया  जाएगा  ।

 श्रो  राजकुमार  राय  :  आप  उन्हें  सदन  से  बाहर  चले  जाने  को  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कुछ  कहने  दीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  सुनने  तो  मैं  कुछ  कर  रहा  तो  मुझे  करने  क्‍यों

 नहीं  देते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  अन्दर  स्टेन्ड  तो  करने  दीजिए  ।

 ]

 श्री  राजकुमार  राय  :  हर  एक  ने  सुना  है  ।  प्रेस  वालों  ने  भी  सुना  आपका  कत्तंव्य  है  कि

 आप  उन्हें  अपने  शब्द  वापर  लेने  को  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कुछ  पूछने  समझने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सुनने  तो  दें  ।  आप  50  आदमी  तो  मैं  कैसे  सुन  सकता  हूं  ।  न  तो

 मैंने  उनकी  बात  सुनी  और  न  मैंने  एलाऊ  किया  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अपनी  बात  कर  रहा  सुनने  तो  आप  सुनने  नहीं  देते  और  जोर  से
 बोले  जा  रहे  हैं  ।  मैंने  उनकी  बात  नहीं  सुनी  ।

 श्री  राज  कुमार  राय  :  इतनी  खराब  बात  ये  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  सुनते  नहीं  ।  आप  भी  वही  कह  रहे  हैं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्होंने  कुछ  अपमानजनक  कहा  तो  उन्हें  उसे  वापस  लेना  होमा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  नहीं  सुनी  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  नहीं  सुनी  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने कुछ  नहीं  सुना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  सुनने  नहीं दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  नहीं  सुनी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  बात  तो  सुन  लीजिए  ।  मैं  प्रोफेसर  साहब  का  जवाब  दे  रहा  हूं  ।  प्रोफसर
 आप  जैसा  कहते  अगर  वह  रिकार्ड  फर  है  1
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 तो  उन्हें  इसे  अवश्य  वापस  लेना  चाहिए  ।

 प्रो०  मधु  दण्डक्ले  :  आप  उन्हें  वापस  लेने  को  कहिए  ।

 उन्होंने  वही  बात  फिर  दोहराई  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  आप  उन्हें  वापस  लेने  को  कह  रहे  हैं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  यदि  वह  अपने  शब्द  वापस  नहीं  लेते  तो  उन्हें  सदन  से  बाहर  निकाल

 दीजिए  ।

 च्रौ०  पो०  जे०  कुरियन  :  आप  रिकार्ड  देख  सकते  श्री  नायक  ने  कोई
 जनक  टिप्पणी  नहीं  की

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  उचित  न  ठहराएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  फैसला  तो  करने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  सहोबय  :  श्री  शान्ताराम  क्‍या  आपने  वे  शब्द  कहे  हैं  ?

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मैंने  कौन-से  शब्द  कहे  हैं  ।  वे  शब्द  कौन-से

 हैं जिसके लिए  वे  मेरे  पर  आ  रोप  लगा  रहे  ताकि  मैं  उन्हें  सुन  सकूं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डव्ते  :  क्या  वह  चाहते  हैं  कि  मैं  उन  भद्दे  शब्दों  को  फिर  से  जो  उन्होंने

 यहां  कहे  हैं  ?

 श्री  शांताराम  नायक  :  अन्यथा  मैं  कैसे  जान  सकता  हूं  कि  वे  मुझ  पर  क्‍या  आरोप  लगा  रहे

 हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  आपको  इसकी  पृष्ठभूमि  बताता  हूं'*'***

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  मैंने  कोई  अपमानजनक  बात  नहीं  कही

 है  ।

 आ्रो०  मभ्रु  दण्डबते  :  उन्होंने  ऐसा  कहा

 ह ै6.1
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 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  इसे  स्वीकार  करने  का  साहस  होना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपने  वे  शब्द  कहे  तो  कृपया  अपने  शब्द  वापस  लीजिए  ।

 भरी  शांताराम  नायक
 :

 मैंने  कोई  अशिष्ट  बात  नहीं  कही

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  उनके  शब्द  रिकार्ड  किए  गए  तो  उन्हें  अपने  शब्द  वापस  लेने  होंगे  ।

 यही  बात  मैंने  उनसे  कही  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  आपने  ऐसा  कहा  तो  आप  अपने  शब्द  वापस  लीजिए  ।

 )

 श्री  शांताराम  नायक  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मैंने  क्या  कहा  है  और  वे  मुझ  पर  क्या  आरोप
 लगा  रहे

 श्री  जो०  जो०  स्बेल  :  मैंने  उनका  भाषण  सुना  मैं  उनके  पास  ही  बैठा  हुआ

 श्री  शांताराम  नायक  :  यह  एक  राजनैतिक  टिप्पणी  है  ।  इसका  अशिष्टता  से  कुछ  सम्बन्ध  नहीं
 है  ।  यह  एक  राजनैतिक  गठजोड़  है  ।

 क्षी  हरुभाई  मेहता  :  यह  राजनीतिक  भाषा  वह  व्यक्तिगत  चरित्र  के  बारे  में

 कुछ  नहीं  कह  रहे

 श्री  जी०  जो०  स्वेल  :  मैंने  उन्हें  यह  कहते  हुए  सुना

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  आप  अना  निर्णय  स्वयं  लीजिए  ।  इसका  व्यक्तिगत  पहलू  नहीं
 केवल  राजनैतिक  पहलू  है  |

 आप  कृपया  जांच  कीजिए  कि  उन्होंने  क्या  कहा  था  और  तत्पश्चात्‌  अपना  निष्कर्ष  निकालिए  ।

 क्री  वकक्‍कस  पृरुषोत्तमन  :  वे  कहते  हैं  कि  इन्होंने  कुछ  आपत्तिजनक  बात  कही  है  ।  वह्‌
 इस  बात  से  इंकार  करते  आप  रिकार्ड  देख  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आप  उन्हें  सदन  से  निष्कासित  कर  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांताराम  आप  अपने  शब्द  वापस  लीजिए  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  आपकी  भावनाओं  का  आदर  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इसे  वापस  ले  रहे  हैं  ?

 प्रो०  सघु  दण्डबते
 :

 संसदीय  कार्य  मन्‍्त्री  एक  महिला  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसी
 टिप्पणी  को  वह  उचित  समझती  हैं  ?  यदि  किसी  कांग्रेसी  सदस्य  के  बारे  में  भी  ऐसा  कहा  गया  होता  तब

 भी  मैं  इसका  विरोध  करूंगा  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  शोला
 :  यह  कहा  गया  है  कि  वह  रिकार्ड  हो  गया  है  ।  हमारा  आपसे  यह  निवेदन  है  कि  जो  कुछ

 असंसदीय  उसे  रिकार्ड  में  स ेनिकाल  दीजिए  ।
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 ब्रो०  अधु  दष्डबते  :  उन्होंने  यह  कहा

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैंने  उन्हें  वापस  लेने  के  लिए  कहा  है  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबले  :  यह  एक  सदस्य  की  मान-मर्यादा  का  प्रश्न  यदि  अन्य  किसी  सदस्य  द्वारा
 किसी  कांग्रेसी  सदस्य  के  खिलाफ  भी  ऐसे  शब्द  कहे  गए  तब  भी  मैंने  इसका  विरोध  किया  होता  ।

 यह  सदन  की  गरिमा  और  प्रतिष्ठा  का  सवाल

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  अनेक  बार  दोनों  तरफ  से  इस  गरिमा  को  बनाए  रखा  है  और  मैं  इसे
 बनाये  रखने  की  पूरी  कोशिश  करता  हूं  ।  चाहे  सत्तारूढ़  पार्टी  क ेकिसी  सदस्य  ने  अथवा  विपक्ष  के  किसी
 सदस्य  ने  यदि  असंसदीय  भाषा  का  प्रयोग  किया  तो  मैंने  उसे  उन  शब्दों  को  वापस  लेने  अथवा  यहां
 तक  कि  उसे  सदन  से  बाहर  चले  जाने  को  भी  कहा  अतः  शांताराम  आप  अपने  शब्द  वापस  ले

 लीजिए  1

 श्री  शांताराम  नायक  :  मैं  वापस  लेता  हूं  ।  मैं  एक  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  आपका  कार्य  नहीं  है  । आप  बैठ  जाइए  ।  अब  यह  मेरा  काम  है  ।

 )

 क्षी  शांताराम  नायक  :  मैं  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  मांग  रहा  हूं  ।

 )

 श्री  शांताराम  नायक  :  आपके  निर्णय  का  मैं  स्वागत  करता  यद्यपि  मैंने  कोई  अशिष्ट  बात

 नहीं  कही  है  परन्तु  फिर  भी  मैं  अपने  शब्द  वापस  लेता  हूं  ।

 श्री  हरुभाई  मेहता  :  मैंने  अहमदाबाद  विमान  दुषघंटना  के  सम्बन्ध  जोकि  19  अगस्त
 को  हुई  अदालती  जांच  रिपोर्ट  के  बारे  में  एक  नोटिस  दिया  है  और  रिपोर्ट  सभा  के  समक्ष  रखी
 जानी  चाहिए  ।  समाचार-पत्रों  ने  इसके  बारे  में  लिखा

 ]

 जल्दी  पेश  करना  चाहिए  ।

 ओर  हरभाई  मेहता  :  यह  दुःख  की  बात  है  कि  समाचार-पत्रों  ने  लिखा  है  कि  इसमें
 विमान  चालक  की  गलती

 जिए  ।  आप  कहें  मैं  करवा  देता  हूं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  करवा  आप  कह

 श्री  हरुभाई  मेहतां  :  आपको  उन्हें  तुरन्त  रिपोर्ट  पेश  करने  के  लिए  कहना  चाहिश  ।  प्रेस
 ने  ऐसा  छापा  हमारे  पास  यह  नहीं  है  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मैंने  काफी  समय  पहले  सरदार  बूटा  सिंह  के  विरुद्ध  एक
 खिकॉर  का  नोटिस  दिया  था  ।  माननीय  मृह  मन्‍्त्री  सरदार  बूटा  सिह  जाययूझकर  ऐसः  कह  कर  सभा
 को  भुमराषह्  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए  ।

 ]
 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मुझे  सूचना  मिली  उन्होंने  इसे  पुनः  दोहराया  सूचना

 का  मतलब
 परामश  नहीं  वह  विशेषांधिकार  का  प्रथमदृष्टूयां  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  देखेंगे  ।  आप  कृपया  मुझे

 री  बसुदेव  आचार्य  :  मैंने  पहले  ही  आपको  लिखा  है  ।  लेकिन  आपने  अपना  विनिर्णय  नहीं
 दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  समय  मैं  इसे  उनके  पास  भेज  दूंगा  ।

 )

 झो  बसुदेव  आचार्य  :  सभा  के  10  तारीख  को  स्थगित  हीने  से  पहले  आप  कृषया  अपना  विनिर्णय
 दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  भी  हम  एक  दफा  भेज  देते  हैं  उनको  जबाब

 भरी  बसंदेव  आधच्वार्य  :  हमने  भी  आपको  लिखा

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  क्‍यों  शोर  कर  रहे  बैठ  जाइए  ।  हाउस  मैं  चला  रहा  हूं  ।

 |

 श्री  थो०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात॑  हैं  कि
 संप्दीय  संस्था  का  प्रत्येक  दिन  महत्व  कम  हो  रहा  है  ।  सभी  प्रकार  के  लेखें  समाचार  ५्रीं  में  छप  रहे  हैं  ।
 दुर्भाग्य  से  वे  बहुद  गम्भीर  स्वरूप  के  हैं  ।  यह  हम  सबके  लिए  चिन्ता  की  बात  है  कि  संसद  को  संदेहास्पद
 स्थिति  में  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैंने  इसे  दो  दिन  पहले  उठाया  परन्तु  माननीय  उपाध्यक्ष

 महोदय ने  उन  टिप्पणियों  को  निकाल  दिया  था ।  मैंने  अध्यक्ष  पीठ  के  प्रति  कोई  आरोप  नहीं  लगाएं
 परेम्तु  यह  हमारी  चिन्ता  का  विषय  है  कि  अध्यक्ष  पीठ  के  विरुद्ध  आरोप  लगाए  णाति  हैं  ।  हँल  इस  सभा
 के  सदस्य  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  संसद  की  गरिमा  एक  ऐसी  चीज  है  जिससे  आप  भी  सम्बद्ध  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बात  यह  है  कि  इसका  एक  सिललला  एक  डेकोरम  है  करने  का  ।  मैं  उसको
 क्रास  नहीं  करना

 न  मैं  यह  चाहता
 हूं

 कि  आप  करें  ।  मैं  आपका  स्पीकर हूं

 '
 मुझसे  कोई  भी  स्पष्टीकरण  मांगने  के  लिए  आपका  स्वागत  आप  मेरे  आप  आइए  या  कोई

 और  रास्ता  आप  जानते  हों  तो  ।  यह  बहुत  सीधी  बात  है  ।  मैंने  एक  बार  आपके  नेताओं  को  कहा  है  और
 यदि  वे  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  तो  वे  मेरे  पास  पुनः  आ  सकते  हैं  ।  मैं  उन्हें  यह  सब  स्पष्ट  कर

 सामने  होंगे  ।  आप  मेरे  मालिक  हैं  ओर  आप  मेरे  निर्णायक  हैं  ।  मैं  कुछ  भी  नहीं  हूं  '*****

 )

 जपि  थो०  किल्लेर  सम््र  एस०  वेव  :
 मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सन्देह  नहीं

 श्री  वो०  एस०  विजयराधघवन  :  केरल  में  माक्संवादी  साम्यवादी  दल  की
 सरकार  द्वारा  मतदाता  सूची  में  कई  परिवतंन  किए  गए  हैं  ।  यह  लिखित  साक्ष्य  है  ।

 अख्यज्ञ  महोदग्र  :  आप  कृपया  चुनाव  आयोग  को

 )

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  अध्यक्ष  हरियाणा  के  लोगों  को  विशेष  रूप  से
 दल  कार्यकर्ताओं  को  यहां  हरियाणा  के  संसद  सदस्यों  विशेष  रूप  से  कांग्रेसी  सदस्यों  का  घेराव  करने  के

 लिए  भेजा  जाता  है  ।  यह  राजनंतिक  अनैतिकता  का  मामला  यह  सभा  की  अवमानना  आपको
 झंसद  सदस्यों  क्री  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  जानता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  बात  का  जवाब  दे  रहा  हूं  ।  मुझे  यह  देने  दीजिए  ।

 काम  कर  लेने  आप  बीच  में  क्‍या  कर  रहे  हैं  ।

 ]
 मेरे  साथ  ऐसा  कुछ  समय  पहले  भी  हुआ  था  जब  कुछ  सदस्यों  ने  हमारी  राज्य  सभा  के  सदस्यों

 के  विरुद्ध  प्रदर्शन  करा  सबाल  उठाया  था  |  वही  बात  अब  यहां  हो  रही  हैं  ।  मैंने  पहले  भी  इसकी  तिन्‍्दी
 की  थी  ।  मैंने  पहले  भी  इस  सभः  में  इसकी  निन्‍्दा  की  मैं  अब  भी  इसकी  निन्‍्दा  करता  ग्रे  तरीके

 कतान्त्रिक  नहीं  हैं  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  विशेषाधिकार  का  मामला  है  4  मुझे  इस  पर  मोर
 करना  है  ।  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  यह  हम  सबके  लिए  लाभकारी  होगा  कि  कोई  दल  इसका  सहारा
 न  ले  ।  यह  नकारात्मक  रवैया  यह  आत्म  पराजय  करना  है  ।  यह  अलोकतांत्रिक  है  ।

 डा०  कृपातिधु  भोई  :  आप  कृपया  गृह  मन्त्रालय  को  निर्देश  दें  ।

 भ्रो  मुल्लापल्‍लो  रामघन्द्रन  :  केरल  में  हजारों  ककली  मतदाताओं  को
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 मतदाताओं  के  रूप  में  नामांकित  किया  गया  कार्यकर्ताओं  पर  साक्ष्य  देते  हुए  माक्संवादी  लोगों  द्वारा

 नुसंश  रूप  से  हमला  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मेरा  कार्य  नहीं

 श्री  मल्‍्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  यह  एक  गम्भीर  मसला  माननीय  अध्यक्ष  को  चुनाव  आयोग  के
 गृह  मन्त्री  को  वक्‍्तब्य  देने  के  लिए  कहना  चाहिए  ।  हजारों  कार्यकर्ताओं  को  साक्ष्य  देने  से

 रोका  गया  यह  एक  गम्भीर  बात  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  बता  दिया  कि  यह  मेरा  काम  नहीं  है  ।

 यह  मेरा  काम  नहीं  है  ।  मुझे  कितनी  बार  कहना  पड़ेगा  कि  यह  मेरा  काम  नहीं  है  ।  मैं  नहीं  कर
 सकता  हूं  ।

 श्रो०  पी०  जे०  क्ुरियन  :  लोकतन्त्र  को  ठीक  ढंग  से  चलाना  आपका  काम  यह  इस  सभा  का
 काम  भी  कितनी  ही  संख्या  में  नकली  मतदाओं  को  राज्य  सरकार  और  पुलिस  की  सांठगांठ  से
 नामांकित  किया  गया  ६

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैंने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  रह  किया  जाता

 )

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  यह  हम  सबकी  चिन्ता  का  विषय  है  ।  आप  सुनन ेके  लिए  गृह  मन्‍्त्री
 को  निदेश  क्‍यों  नहीं  देते  हैं  ।  आप  उन्हें  निदेश  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उन्हें  निदेश  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  आप  उन्हें  मिलिए  ।  आप  संसद  सदस्य  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  नहीं  ।

 )
 *

 श्री  अमल  दत्ता  :  कल  जमंनी  की  पनडुब्बियों  का  मामला  उठाया  गया  था  ।  उस  समय  आपने
 कहां  था  कि  आप  अपना  विनिर्णय  तथ्यों  को  देखने  के  डाद  देंगे  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति  की  बैठक  में  आपने
 कहा  था  कि  आपको  घटित  हुई  बात  का  पता  नहीं  इसी  के  संदर्भ  में  कल  मैंने  आपको  इस  बात  को
 स्पष्ट  करने  वाला  पत्र  दिया  था  कि  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  स्वीकार  क्‍यों  नहीं  की  जा  सकी  ।
 मैंने  आपको  स्पष्ट  किया  था  कि  मामला  अब  लोकलेखा  समिति  के  सामने  कंसे  नहीं  इस  पर  सभा  में
 चर्चा  की  जानी

 अध्यक्ष  महोदय
 :  श्री  दत्ता  कृपया  नियम  285  देखें  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 समिति  जो  अपना  कार्यकाल  पूरा  होने  या  सभा
 के  विघटन  के  पहले  अपना  कार्य

 का्यंवाह्यी  वृत्तांत  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 पूरा  न  कर  सभा  को  सूचित  कर  सकेगी  कि  समिति  अपना  पूरा  काम  नहीं  कर  सकी
 कोई  प्रारम्भिक  ज्ञापन  या  टिप्पणी  जो  समिति  ने  तैयार  की  या  कोई  साक्ष्य  जो
 समिति  ने  लिया  नई  समिति  को  उपलब्ध  किया  जाएगा  ।”

 यह  समस्या  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 )

 श्री  असल  दा  :  समिति  अपना  कार्य  समाप्त  कर  चुकी  थी  ।  लेकिन  कांग्रेस  दल  के  सदस्यों  को
 विप  जारी  करने  के  कारण  '****'

 )

 )
 ह  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  अध्यक्ष  श्री  अमल  दत्ता  ने  पी०  ए०  सी०  का
 चेयरमन  होने  के  अपने  पद  की  गरिमा  नष्ट  करने  की  कोशिश  की  उनके  खिलाफ  स्ट्रिक्चर  पास
 करने  की  जरूरत

 शअ्रध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 12.22  भ०  प०

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 अम्तर्राज्यिक  जल  विवाद  1988

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  श्रो  बी०  शंकरानन्द  की  ओर  से

 मैं  अन्तर्राज्यक  जल  विवाद  1956  की  धारा  13  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  अन्तर्राज्यिक

 जल  विबाद  1988,  जो  18  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  का०  आ  547  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 रखती  हूं  ।  ।

 में  रखी  गई  ॥  वेक्षिए  संख्या  एल  ०  टी०  783  4/8  9  ]

 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  डाक-घर  सरकार  बचत  पत्र
 कार्य  के  अन्तर्गत  डाक-घर  बचत

 लेखा  आदि

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  बचत  पत्र  1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत

 *कार्यबाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।



 सभा  प्रटक्ष  पर  रुले गए  धज  $  1989

 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  1989  जो  1989  के  भारत  के

 राजपन्र में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  496  में  प्रकाशिः  |  हुए  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेनी  1

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  ही०  7835/89]

 (2)  उक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि  497
 जो  1  1989  के  भारत  के  राजपत्र  भें  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसमें  बह  विनिदिष्ट
 किया  गया  है  कि  सरकारी  बचत  पत्र  1959  के  उपलब्ध  शा्ट्रीथ  अक्षस  पत्ों

 पर  लागू  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 [  क्रचामलय  में  रखो  गई  ९  देखिए  संख्या  एख०  टो०  78536/89  ]

 (3)  सरकारी  बचत  बेंक  1873  की  धारा  15  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत
 डाक-घर  बचत  लेखा  1989,  जो  6  1989  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  430  में  प्रकाशित  हुए  कौ  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  श्रुज़ा एल०  टो०  7837/89]

 (4)  लोक  भविष्य-निधि  1968  की  घारा  5  के  अन्तर्भत  जारी  की  शंई  बना
 संख्या  का०  आ०  279  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसमें  वर्ष  1989-90  के  दौरान  लोक  भविष्य-निधि  में  किये  गए  भअ्भिद्रान
 था  अभिदाताओं  की  जमा  शेष  राशि  के  लिए  ब्याज  की  दर  अधिसूचित  की  गई  की

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  क्ष  ।

 में  रखी  गई  ।  देख्तिए  संख्या  एल०  टी०  1836/89  |

 आयात  ओर  निर्यात  1947  के  अन्तर्गत
 कृषि  ओर  प्रसंस्कृत  खाय  उत्पाद  निर्यात  विकास  नई  दिल्‍ली

 के  13  1986  से  3  1987  तक  की  अवधि  के
 वाषिक  वाषिक  लेखे  तथा  उसके

 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 वाणिज्य  संत्रो  विनेश  :  मैं  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  आयात  ओर  निर्यात  1947  की  घारा  3  के  अन्तगंत  जारी  की

 गई  अधिसूचन  संख्या  का०  आ०  299  जो  2।  1989  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  द्वारा  90  1988  की  खुली  सानान्य  अनुज्ञप्ति
 संख्या  4/88  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रैजी
 संस्क  ।

 में  रखो  देक्षिण्‌  संकया  एल०  स्ले०  7939/89]

 eas
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 (2)  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  नई  दिल्‍ली  के  15
 1986  के  31  1987  तक  की  अवधि  के  वार्षिक  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कृषि  और  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  नई  दिल्‍ली  के  13
 1986  से  31  1987  तक  की  अवधि  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कृधि  और  बत़संस्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  नई  दिल्‍ली  के  13
 1986  से  31  1987  तक  की  अवधि  के  कार्वकरण  की  सरकार

 ढ्ारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (3)  उपर्यक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अग्रेनी  ।

 में  रखे  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  7949/89]

 (4)  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1987-88  8  सम्बस्धी  वार्षिक  प्रसिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1987-88  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 (5)  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  7941/89]  ]

 (6)  चमड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  वार्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेऔ  ।

 चंमड़ां  मिर्थाते  संवधेन  कंलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  शम्बस्धी  वाषिक
 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीका
 प्रतिवेदन  ।

 चमड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण  की
 सरकार  ग्रारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (9)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पश्नों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शानें  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  7842/89]

 कल्पना
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 राज्य  सभा  से  सन्देश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश  की  सूचना
 देनी  है  :--

 लोक  सभा  को  सूचित  करने  का  निर्देश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  4  मई  1989
 को  हुई  अपनी  बैठक  में  भारतीय  आयुर्विज्ञान  परिषद  ;987  को  सम्बन्धी
 दोनों  सभाओं  की  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित
 प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  है  :--

 भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  1987  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं
 की  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  बढ़ाकर  राज्य  सभा  के  सत्र  के
 तीसरे  सप्ताह  के  प्रथम  दिन  तक  बढ़ा  दिया  जाए  ।”

 12.23}  स०  प०

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 कार्यवाहो-सारांश

 श्री  एम०  तम्शि  बुराई  :  मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी
 समिति  के  चालू  सत्र  के  दौरान  हुई  59  से  60०4  बैठकों  के  कायंवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 12.24  स०  प०

 प्रतिबेदन

 शो  जेनुल  बशर  :  मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 12.24}  स०  प०

 सभा  का  कार्य

 संसदोय  कार्य  यंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  प्रधान  संत्रो  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  शीला
 :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करती  हूं  कि  सत्र  की  शेष  समयावधि  के  दौरान

 लोक  सभा  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 (1)  आज  की  कायंसूची  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।
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 (2)  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  आगे  और  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करने  वाले  संकल्प  पर
 चर्चा  ।

 (3)  निम्नलिखित  पर  विचार  एबं  पारित  किया  जाना  :--

 चण्डीगढ़  विज्लुब्ध  क्षेत्र  19891

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप
 में

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल
 1989  ।

 संविधान  19891  ॥

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  संविधान
 1988  ।

 (4)  राष्ट्रीय  आवास  नीति  पर  चर्चा  ।

 प्रभात  कुमार  सिश्ष  :  अगामी  सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  कृपया  निम्नलिखित  को
 भी  सम्मिलित  किया  जाए  :

 गैर-योजनाबद्ध  औद्योगिक  विकास  से  पानी  की  कमी  हो  रही  है  ।

 औद्योगिक  विकास  के  कारण  नदियों  का  जल  और  हवा  प्रदूषित  हो  रहे  हैं  ।  इससे  नि्धंन  किसानों
 को  वित्तीय  कठिनाई  हो  रही  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  बिलासपुर  विशेषकर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  जयगिर
 में  सिरगिट्टी  औद्योगिक  कस्बा  जिसमें  विकास  हो  रहा  है  और  केरल  जो  कि  पूरी  तरह  से  विकसित
 औद्योगिक  कस्बा  सिरगिट्टी  में  आसपास  के  गांवों  का  पानी  संयंत्रों  में  ले  जाया  जाता  है  और  गांव  वाले

 पं  के  लिए  पानी  और  नहाने  के  लिए  पानी  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  इन  संयत्रों  में  छोड़ी  जाने
 वाली  जहरीली  गैसों  के  कारण  वे  अपने  खेतों  से  थूरी  उपज  नहीं  ले  पाते  ।  गा

 बद्योग  के  लिए  भूमि  अर्जित  करने  की  आज्ञा  देने  से  पहले  उचित  योजना  बनाई  जाए  और
 सर्वेक्षण  होना  चाहिए  और  उद्योग  के  लिए  केवल  गै  र-उपजाऊ  भूमि  द्वी  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  जिससे
 कि  कृषि  उत्पादन  पर  उसका  प्रभाव  न  पड़े  ।

 )

 प्रो०  मधु  दष्छबते  :  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्यों  को  हछ्विप  जारी  करने  में  यह
 धिकार  का  प्रश्न  बन  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  ऐसा  कोई  सबूत  नहीं  है  कि  छ्विप  जारी  किया  गया  है  अथवा  नहीं  |

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यहा  पर  सबूत
 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  कोई  सबूत  नहीं  है  ।

 )  दम

 अध्यक्ष  महोदय  :  केवल  श्री  झिकराम  जो  कुछ  वही  कार्य॑वाह्वी  वृतान्त  में  सम्मिलित  किया
 कि

 *

 +कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 श्री  एम०  (०  स्िकराम  :  अध्यक्ष  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  निम्नलिखित
 विषय  को  आगामी  सप्ताह  की  कार्य-सची  में  शामिल  किया

 के  पानी  की  समस्या  दिनों  दिन  भीषण  रूप  छारण  करती  रही  है  ।  विशेषकर  पहाड़ी
 कोत्ों  की  जल-समस्या  और  भी  भयंकर  है  ।  इस  क्षेत्र  में नलकूप  असफल  रहते  क्योकि  वर्षा  के
 अभाव  में  जमीन  में  जल  का  स्तर  प्रति  वर्ष  नीचे  होता  जा  रहा  अतः  निवेदन  है  कि  देश  के  सभी
 पहाड़ी  क्षेत्रों  को  पेय  जल  समस्या  के  निवारण  हेतु  मिशनਂ  के  अन्तगंत  देने  का  कष्ट

 श्री  रास  प्यारे  सुन  :  अध्यक्ष  निम्नलिलिख  क्किय  को  अगले  सप्ताह  की
 कार्यंसूची  में  सम्मिलित  करने  की  कृपा  करें  :--

 की  गति  तेज  प्रशासनिक  पकड़  को  अधिक  मजबूत  क्षेत्रीय  अस्ंतुलन  को ०५  ०  ५;  हि  +  व्
 ००३  we

 पश्रौगोलि
 . समाप्त  करने  एवं  ग्रामीण  अंचल  के  बहुमुखी  विकास  हेतु  जिलों  की  सीमा  भौगोलिक  व  क्षेत्रीय  स्थिति  को

 देखकर  निर्धारित  की  उत्तर  प्रदेश  जैसे  विशाल  प्रदेश  में  वर्तमान  समय  में  62  जिलों  का
 किया  जा  चुका  है  और  कई  जिलों  में  नवीन  जनपद  के  सुजन  वी  बराबर  मांग  तेजी  के  साथ  उठ
 रही  है  +

 इसलिए  मेरी  भारत  सरकार  से  यह  मांग  है  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  में  प्रत्येक  संसदीय  क्षेत्र  की  एक जिले  के  सृजन  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  करने  हेतु  निर्देश  जारी  करें  जिससे  पिछड़े  जिलों  का
 सर्वांगीण  विकास  हो  सके  ।”

 ]

 श्री  ल्स्थानस्ध  प्रश्न  :  निम्नलिखित  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल
 किया  जाए  :

 बोलनगीर  जिले  में  1982  और  1985  के  दौरान  आई  विनाशकारी  बाढ़  में  जले  में  बहने वाली  पांच  नदियों  के  किनारों  पर  800  स्थानों  पर  कटाव  पड़  गए  मानसन  के  दौरान  बाढ़  का
 फालतू  पानी  इन  कटावों  के  माध्यम  से  किनारों  के  बाहर  चला  जाता  है  और  लगश्षम  !  5000  हेक्टेयर
 अत्यन्त  उपजाऊ  कंषि  जमीन  पर  रेत  जमा  करता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  वह  जमीन  बेकार  हो  गई
 है  ।  जो  किसान  इसके  कारण  बर्बाद  हो  गए  हैं  उन्होंने  सरकार  से  बार-बार  अनुरोध  किया  है  कि  की
 जमीन  को  रेत  से  बचाने  के  लिए  कटावों  की  मरम्मत  की  केन्द्रीय  सरकार  को  मरम्मत  के  लिए
 बाढ़  राहत  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  धन  आबंटित  करना  चाहिए  ।  है

 श्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  मेरे  विचार  से  यह  एक  अभूतपूर्व  स्थिति  है  और
 इसका  कोई  हलखोजना  होगा  ।

 आप  को

 मेरी  जाबकारी  में  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  कि एक  और  लोक  लेखा  समित्ति  के  भूतपूर्व  सभापति
 तथा  दूसरा री  ओर  लोक  लेथधा  समिति  के  भूतपूर्व  सदस्यों  द्वारा  एक  दूसरे  पर  गम्भीर  आरोप  और  प्रत्यारोप
 लगाए  जा  रहे  हैं  । आपस  में  आरोप  लगाए  जा  रहे  हैं  ।  मैं  इन  आरोपों  की  विवेचना  नहीं  करूंगा  ।

 लोक  लेखा
 समिति  के  भूतपूर्व  सभापति  जो  कह  रहे  हैं  यदि  यह  सिद्ध  किया  ज्म  सके  तो  यह्‌
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 अत्य॑स्त्र  गम्भीर  मामला  भूतपूर्व  भूतपूर्व  सभापति  के  विरुद्ध  आरोप  लगा  रहे  मेरी
 जानकारी  में  इस  सदन  में  इतने  वर्षों  में  ऐसी  स्थिति  कभी  नहीं  उठी  मैं  यहां पर  इतने  समय  से  हूं
 किन्तु  मैं  नहीं  जानता  |  वह  सदन  की  सर्वाधिक  प्रतिष्ठित  समितियों  में  एक  सदन  में
 छार  यह  मामला  दोहराए  जाने  की  अनुमति  देने  का  कोई  लाभ  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसको  अनुमति  नहीं  दे  रहा  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  आपको  इसे  हल  करने  का  कोई  तरीका  खोजना  होगा  ।  किसी  भी  सक्षम
 जिसे  आप  उचित  को  इस  मामले  की  जांच  करनी  चाहिए  ओर  यह  पता  लगाना  चाहिए

 कि  क्‍या  इन  आरोपों  और  प्रत्यारोपों  को  सिद्ध  किया  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ।

 झो  इस्त्रशोत  गुप्त  :  किन्तु  आप  हर  रोज  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।  इससे  सदन  को  अब
 अकवया  हो  रही

 ब्रो०  मण०  वण्डबवते  :  विशेषाधिकार  समिति  एक  अच्छा  मंच  हो  सकती  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  ग॒प्त  :  इसकी  जांच  किसी  ऐसे  मंच  से  हो  जो  सभी  को  स्वीकार्य  हो  २

 श्रोमती  शोला  मैं  जानना  चाइती  हूं  कि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  इस  कथन  का
 क्या  अर्थ  है  कि  लोक  लेखा  समिति  के  कार्यपालन  की  जांच  किसी  अन्य  समित्रि  द्वारा  की  ऐसा  तो

 पहले  कभी  नहीं  हुआ  ।

 अध्यक्ष  समहोकय  :  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  ।

 ब्रो०  मधु  दण्डचते  :  आरोप  समिति  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  एक  ओर  के  कुछ  लोगों  का  यह
 कहना  है  कि  सभापति  ने  लोक  लेखा  समित्ति  की  मर्यादा  की  अवमानना  की  है  व्यवधा  )

 ललोषतो  शोत्ता  बोकषित  :  में  सही  तरीके  से  बात  बताना  चाहती  क्रिखी  भी  खदस्य  द्वारा
 कोई  आरोप  नहीं  लगाया  सदस्यगण  इस  सदन  में  तभी  उठे  जब  जोक  लेखा  सम्रिलि  के  माननीय
 सभापति  ने  कुछ  मुह  उठाए  और  आरोप  लगाए  और  यहां  तक  कहा  कि  पर्टी  ने  छ्वित्र  जासे  किया  है  ।

 यह  बात  बिल्कुल  गलत

 शी  बसदेव  आचाये  :  यह  सच  है  ।

 श्रीमती  शोला  दोक्षित  :  यह  बात  बिल्कुल  असत्य  है|  इसमें  सच्चाई  नहीं  है  ।  समिति  के  सदस्य
 जानते  हैं  कि  उन्हें  अपनी  भूमिका  किस  प्रकार  निभानी  है  ।  वह  समझदार

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :  दस  सदस्यों  ने  प्रतिवेदन  से  सम्बन्धित  नोट  पर  संबुक्त  हस्वम्भ्षर  किए  ।

 श्री  इन्रजोत  गुप्त  :  इन  समितियों  में  कोई  भी  पार्टी  के  आधार  पर  काम्म  बढ़ीं  करता  ।  एक
 समिति  सम्पूर्ण  सभा  का  प्रतिनिधित्व  करती  यदि  ऐसा  कुछ  हुआ  है  तो  आपको  इस  बारे  में  विचार
 करना  चाहिए  कि  इस  मामले  को  क॑ंसे  हल  किया  जा  सकता  इस  सदन  में  आरोप  लगाने  का  कया
 फायदा  ।

 शो  कूल  खई०  ओरपढे  :  अध्यक्ष  राई  का  पहाड़  बनाया  जा  रहे  कोई
 खास  बात  नहीं  हुई  है  ।  मैं  आपको  तथ्य  बताता  प्र  तवेदन  सदस्यों  को  18  सारीख  को
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 उपलब्ध  कराया  गया  था  ।  इस  बात  में  कोई  खराबी  नहीं  है  कि  सदस्यों  ने  मिलकर  इस  प्रतिवेदन  पर

 विचार  किया  और  उसमें  कुछ  संशोधन  करने  के  लिए  सुझाव  दिया  ।  यही  हुआ  था  ।

 हमने  उन्हें  संशोधन  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए  ।  21  तारीख  को  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया
 सभापति  की  इच्छा  का  सम्मान  करते  हुए  इसे  स्थगित  कर  दिया  गया  क्‍योंकि  उन्होंने  कहा  था  आप
 अपने  सुझावों  पर  विचार  करने  का  समय  दें  ।”  तत्पश्चात्‌  लोक  लेखा  समिति  के  सभी  सदस्य  कुछ  अन्य
 प्रतिवेदनों  पर  विचार  करने  को  सहमत  हो  गए  और  उनके  ही  कहने  पर  रिपोर्ट  स्थगित  की  गई  ।

 भ्रौ  अमल  दत्ता  :  नहीं  नहीं'*ਂ

 श्री  एम०  बाई  ०  घोरपडे  :  जेसाकि  आपने  ठीक  ही  कहा  है  कि  यदि  बह  अभी  इस  रिपार्ट  पर
 विचार  नहीं  करना  चाहते  क्‍योंकि  वह  हमारे  द्वारा  दिए  गए  कुछ  सुझावों  पर  विचार  करना  चाहते  तो
 यह  ठीक  ही  है  कि  अगली  समिति  इस  पर  विचार  हमने  यह  लिखित  रूप  में  इसलिए  दिया  था
 क्योंकि  हम  अपने  सुझाव  और  टिप्पणियां  स्पष्ट  रखना  चाहते  थे  ताकि  समय  व्यर्थ  नहों  और  आपकी
 हिंदायतों  के  अनुसा  र  हमने  उनका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भी  दिलाया  कि

 रपाट
 इस  प्रकार  की  महत्वपूर्ण

 पर  पैरा-वार  विचार  होना  चाहिए  और  यदि  उसमें  कोई  संशोधन  किए  जाने  हैं  तो  वह  भी  पै
 वार  किए  जाने  चाहिए  और  तत्पश्चात्‌  समिति  द्वारा  स्वीकार  किए  जाएं  ।  मेरा  यह  नम्नर  निवेदन
 है  कि  कुछ  भी  अनियमित  नहीं  हुआ

 थ्री  अभल  दत्ता  :  समिति  में  श्री  घोरपड़े  ने  इसकी  जिम्मेदारी  ली  थी  ।

 श्रो  जो०  जो  ०  स्वेल  :  अध्यक्ष  मेरे  विचार  से  श्रो  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  बहुत पझाव  दिया  मेरे  विचार  से  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  लोक  लेखा  समिति के  कार्यंचालन
 री  समिति  द्वारा  की  जानी  वह  तो  आपसे  केवल  यह  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि आप

 जंसा  भी  उचित  समझें  इस  समस्या  का  हल  निक।ल  ।  उन्होंने  केवल  यही  सुझाव  दिया  हैਂ
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उनके  सुझाव  पर  विचार  करूंगा  ।

 श्री  जी०  जो०  स्वेल  :

 हल  ढूंढिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ऐसा  करूंगा  ।  मैं  उन्हें  निदेश  दूंगा  ।

 महोदय  हम  यहां  पर  आरोप  तथा  प्रत्यारोप  नहीं  सुनना  चाहते  ।  कृपया

 )

 श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  अगली  लोक  लेखा  समिति  इस  पर  विचार  कर  सकती

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  अगली  लोक  लेखा  समिति  से  कहूंगा  ।

 भो  संफुद्दीन  चोधरो  :  इस  बारे  में  आपका  क्‍या  निर्णय  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  *गली  लोक  लेखा  समिति  इस  पर  बिचार

 12.37  भ०  प०

 महोदय  पीठासोन
 ॥  प्रो०  सघु  दण्डबते  :  क्या  आप  इस  बारे  में  विचार  उपाध्यक्ष  अध्यक्ष  का

 दी  प्रतिरूप  ।

 aps
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उपाध्यक्ष  मैं  इस  पर  विचार  कर  सकता  हूं  ।  किन्तु  अध्यक्ष

 पहले  ही  अपना  निर्णय  दे  चुके  हैं  ।  अध्यक्ष  महोदय  ने  कहा  है  कि  अगली  लोक  लेखा  समिति  इस
 पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  बसुदेव  आध्वार्य  :  क्या  आप  इस  पर  विचार कर  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अभी  नहीं  ।  जेब  अध्यक्ष  महोदय  ने  अपना  विनिर्णय  दे  दिया  तो

 मामला  समाप्त  हो  गया  ।  अगली  लोक  लेखा  समिति  इस  पर  विचार  करेगी ?  यही  विनिर्णय  दिया
 गया  है  ।

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  अगली  लोक  लेखा  स  मिति  की  सदस्यता  के  लिए  चुनाव  नहीं
 लड़ा  क्योंकि  अगली  लोक  लेखा  समिति  का  भी  यही  हश्न  होगा  ।

 क्रो  संफुद्दीन  चोधरी  :
 इस  पर  सदन  में  विचार  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  निवेदन  प्रस्तुत  किए  जाएं  ।  श्री  राजकुमार  राय  ।

 श्रो  राजकुमार  राय  :  कृपया  निम्नलिखित  के  आज  की  काय॑  सूची  में  शामिल  करने  का
 कष्ट

 पूर्वो  उत्तर  प्रदेश  के  1 6-17  जिले  औद्योगिक  आवागमन  व  दूरसंचार  साधनों  से  पिछड़े

 हैं  ।  साथ ही  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  की  उपेक्षा  भी  बढ़ती  जा  रही  है
 ।  पटेल  आयोग  की  सं  घ्तुतियां

 लाग  नहीं  7  ग्राबादी  और  बढ़ती  जा  रही  है  ।  यहां  के  लोगों  की  यहां  के  बेंकों  में  ओर  अन्य  जगहों के
 बैंकों  में  बहुत  भारी  रकम  जमा  लेकिन  अनुपात  में  न  तो  यहां  के  लोगों  को  ऋण  मिल  रहा  है  और
 न  ही  विकास  हो  रहा  है  ।

 रा

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लोगों  का  बैंकों  में  जितना  धन  जमा  है

 उसके  अनुपात  से  यहां  के  लोगों  को  विकास  के  लिए  कर्ज  दिया  जाए  ।

 क्री  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  ):  पंजाब  में  आगामी  4  1989  यानी  कल  को
 भारतीय  किसान  यूनियन  के  अन्तगंत  सम्पूर्ण  प्रदेश  का किसान  सरकार  को  अनाज  खरीद  नीति  के  विरुद्ध
 अपना  रोष  प्रकट  करने  के  लिए  अनाज  मण्डियों  में  अपनी  फसल  न  लाकर  बहिष्कार  दिवस  मना  रहा

 है  ।  सरकार  ने  गत  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  वर्ष  मात्र  10  रुपया  क्विटल  गेहूं  की  खरीद  में  बढ़ोतरी  की  है

 जबकि  खेती  के  काम  में  आने  वाले  औजार  व  मशीनें  भारी  मात्रा  में  महंगे  हुए

 हैं  । किसान  के  आम  उपयोग  में  आने  वाली  सामान्य  चीजों  के  दामों  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  जो  सर्वमान्य
 किसान  की  आय  का  केवल  उसकी  फसल  ही  स्रोत

 7  लेरकार  से  अनुरोध  है  कि  किसान  को  फसल  का  मूल्य  लाभकारी  तथा  अन्य  राहत  सुविधाएं af  _  सुविधा
 की  घोषणा  करे  ।

 आओ  बढ़  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  प्रदेश  के  सीमावर्ती  जिले के
 मुख्यालय  जैसलमेर  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापना  की  स्वीकृति  को  हुए  तीन  बष  हो  चुके  हैं  परन्तु  रेडियो
 स्टेशन  निर्माण  की  प्रगति  बड़ी  धीमी  है  ।
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 केन्द्र  सरकार  से  भेरा  निवेदन  है  कि  जेसलमेर  में  रेडियो  स्टेशन  की  स्थापना  सन्‌
 1989-90  में  की  ताकि  छेसलमेर  जिले  की  जनता  रेडियो  की  सुविधा  प्राप्त  कर  देश  की  खबरों

 की  जानऊारी  प्राप्त  कर  सके  ।

 2.  पश्चिमी  राजस्थान  एवं  गुजरात  में  जीरे  की  खेती  होती  जब  किसानों  ने  कैरा  बोया
 तब  जीरे  के  भाव  3300  रुपया  प्रति  क्विटल  जो  अब  घट  कर  1400  से  1600  रुपए  प्रति

 क्विटल  हो  गए  जिससे  किसानों  को  बड़ा  नुकसान  हो  रहा  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  पुरजोर  निवेदन  है  कि  जीरे  की  फसल  को  निर्यात  किए  ने  का  अपदेश
 फरमायें  ताकि  किसानों  को  जीरे  की  फसल  का  उचित  मूल्य  मिल  सके  ।

 |

 श्री  कृष्ण  सिह  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  मिध्नलिखित  विषय  को  आगामी  सप्ताह  की

 कार्यंसची  में  सम्मिलित  किया  जाए
 मध्य  प्रदेश  के  मोरेना  और  दतिया  जिलों  में  चम्बल  और  उसकी  सहायक  नदियों  के

 साथ  प्रति  वर्ष  बड़े  पैमाने  पर  उपजाऊ  खेती  योग्य  भमि  का  कटाव  हो  रहा  है  और  वहां  तंग  घाटियां  बन
 रही  हैं  |  प्रतिवर्ष  ऐसी  घाटियों  की  संख्या  बढ़ने  के  कारण  वहां  के  निवासी  मजबूर  होकर  ऊंचे  स्थानों
 पर  चले  जाते  हैं  जिसके  का  रण  उन्हें  भरी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  कक्‍क्‍ल्पति  क्षेत्र  कम  हो
 जाने  से  वहां  का  पारिस्थितिकीय  संतुलन  भी  बहुत  बिगड़  गया  सरकार  को  आठवीं  योजल्ता  में  इन
 जिलों  में  बांधों  का  बड़े  पैमाने  पर  निर्माण  बनसेपण  और  घाटियों  को  सही  करके  भूमि  कटाब  को
 रोकने  की  एक  महत्वाकांक्षी  योजना  शामिल  करनी  चाहिए  ।

 ]

 श्री  शान्ति  छारोवाल  :  उपाध्वक्ष  मेरै  लोक  सना  क्षेत्र  के  बंदी  जिले  में  सिर्फ
 एक  उद्योग  सीमेंट  बनाने  का  60  साल  पहले  स्थापित  किया  गया  उसके  बाद  कोई  मध्यम  व  धरा
 उद्यम  स्थापित  नहीं  किया  भया  |  खनिज  व  कृषि  की  बूष्टि  से  बूंदी  जिला  काफी  मजबूत  है  ।  अच्छे  ग्रेड  का
 चने  का  पत्थर  भारी  मात्रा  में  निकलता  है  उसके  दोहन  के  लिए  वहां  पर  सीमेंट  के  कारखस्ने  लगाये  जा
 सकते  हैं

 मेर  केन्द्रीय  सरकार  से  अभुरोध  है  कि  बूंदी  जिले  को  इच्हस्ट्री  डिस्टिक्टਂ  घोषित्त  कर  बढ़ां
 भारी  व  मध्यम  उद्योग  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  ।

 {  अनुकाद

 क्रो  चिन्तामणि  जेना  :  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  आगामी  सप्ताह  की
 संची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :

 दिनांक  28-4-89  को  उड़ीसा  राज्य  के  बालासोर  और  मयूरभंज  जिलों  में  तेज  रफ्तार  के
 चक्रवात  और  भारी  वर्षा  के  कारण  लाबों  एकड़  भूमि  में  धान  और  रबी  की  अंधिक  उपज  वाली  विभिन्‍न
 फसलें  नष्ट  हो  हजारों  मकान  ढह  अनेकानेक  मकानों  की  छठें  उड़  गईं  ।  12  व्यक्ति मर  गए
 और  हजारों  लोग  गम्भीर  रूप  से  घायल  हो  कए  ।  हजारों पशु  मर  गह  ओर  लाखों  व्कक्ति  बेघर  हो

 इस  स्थिति  का  धुकाचला  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  राज्य  शरकार  की  सहायता  करनी
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 2.  धाबिक  महत्व  के  अलावा  तुत्तस़ी  के  पोधे  का  चिकित्सा  की  दुर्टि  से  भी  बहत्व  है  क्योंकि  इससे
 आंतरिक  चर्म  युर्दा  रोज  का  निदान  होता  है  और  इससे  मृत्रादि  सम्बन्धी  अवरोध

 दूर  हो  जाते  हैं  और  सजन  खब्मप्त  हो  जाती  इससे  कीड़े  और  मच्छर  दूर  रहते  हैं  इसलिए  दक्षिण
 अंधकीका  में  इसे  कहा  जाता  हमारी  जलकायु  के  लिए  यह  पेड़  बहुत  उपयुक्त  है  ।

 क्रन्तु  इतना  लाभत्रद  पौधा  उपयुक्त  ध्यान  के  बिना  लुप्त  होता  जा  रहा  है  ।  समय  की  मांग
 है  कि  तुलसी  के  पौधे  लबाने  के  एक  अभियान  चलामा  भाना  चाहिए  ।

 श्रीमती  शीला  दौक्षित  :  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  प्रस्तावों  को  कार्यमंत्रणा  समिति  के
 समस्त  विभाराय  क्सतुत  किका  जएया  |

 12.44  था०  Fo

 अविलम्बजोय  लोक  महस्व  के  बिथय  को  ओर  ध्यानाकर्षण

 अक्षबारी  कायज  तथा  छपाई  के  कागज़  की  कमो  तथा  उनके
 बढ़ते  हुए  मूल्य  का  समाचार

 श्ही  हरोश  रावत  :  मैं  अविलम्बीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषध्न  की ओर
 उल्लोग  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  ।

 कागज  तथा  छपाई  कागज  की  कथित  कमी  तथा  उनकी  बढ़ती  हुई  लागत  के
 फरिणामस्वरूष  क्रमशः  प्रेस  तथा  पुस्तक  प्रकाशन  उद्योग  को  हो  रही  कठिनाई  तथा  इस  बारे  में  सरकार
 द्वारा  किए  गए  उपाय  ।

 ]

 उद्योय  सन्त्रालव  में  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  महोदय है  ३३,
 देश  में  अखबारी  कागज  की  आवश्यकता  को  स्वदेशी  उत्पादन  तथा  आयात  दोनों  के  जरिए  पूरा  किया
 जाता  है  ।  वर्ष  1988-89  8-89  के  दौरान  इसका  स्वदेशी  उत्पादन  2.76  लाख  टन  था  और  1989-90  के
 दौरान  लगभग  3.00  लाख  टन  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।  स्वदेशी  उत्पादन  और  मांग  के  अन्तर  को
 आयात  के  माध्क्ष्म  से  पूरा  किश  जाता  जो  विदेशी  बुद्रा  के  उपलब्ध  होने  पर  निर्भर  करता

 2.  अवबारी  कायज  का  आयात  एस०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  एस०  टी०  र

 द्वारा  वसूल  किया  जाने  वाला  अखबारी  कागज  का  बिफ्री  मूल्य  अखबारी  कागज  के  मूल्य  निर्धारण  संबंधी

 सलाहकार  समिति  की  सिफारिशों  पर  प्रत्येक  तिमाही  में  तय  किया  जाता  है  जिससे  अखबार  उद्योग  के
 प्रतिनिधि  सम्बद्ध  हैं  ।  89  की  तिमाही  के  लिए  आयातित  मानक  अखबारी  कागज  का
 मल्य  12715  २०  प्रति  मी०  टन  निर्धारित  किया  गया  जिसमें  सीमा  शुल्क  शामिल  नहों  है  ।

 3.  स्वदेश  में  निभित  अखबारी  कागज  पर  कोई  कानूनो  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  तथापि  सरकार  द्वारा
 समय-समय  पर  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  आई०  सी०  की  सिफारिशों  पर  स्वदेशी
 अख्बारी  कागज  के  निर्माताओं  द्वारा  लिया  जाने

 वाला
 मिल-बाह्य  अधिकतम  मूल्य  बताया  जाता  है  ।

 पिजली  बार  स्वदेशी  अखवारी  कागज  का  मूल्य  198  में  संशोधित  किया  गया  जो  बी०



 अविलस्बतीय  लोक  सहत्व  के  की  कोर  ध्यानाकृपेंण  5  1989
 विविध  तीन 3  न  5  +  जय

 आई०  सी०  पी०  द्वारा  किए  गए  विस्तृत  अध्ययन  के  उपरांत  समीक्षा  किए  जाने  की  शर्तं  पर
 खबारी  कागज  के  स्वदेशी  निर्माता  यह  अभ्यावेदन  करते  रहे  कि  उनको  जिस  मल्य

 की

 अनमति  दी  जा  रही  वह  पूरणतया  अलाभकारी  है  जिसकी  वजह  से  उन्हें  भारी  हानि  होती है  ।  जब

 तक  कीमत  में  यथोचित  संशोधन  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  स्वदेशी  अखबारी  कागज  निर्माता  एककों
 की  वित्तीय  जीब्यदा  प्रतिकूलतः  प्रभावित  होती  रहेगी  ।  जिसके  परिणामस्वरूप  देशी  अखबारी  कागज  के

 उत्पादन  में  कमी  होगी  और  इस  उद्योग  में  आधुनिकीकरण  अथवा  अतिरिक्त  क्षमता  के  सृजन  हेतु  और

 अधिक  निवेश  किए  जाने  में  अड़चन  आएगी  ।

 4.  कागज  और  गत्ते  के  बारे  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  का  पूर्वानुमान  है  कि  1989-90  तक
 इसकी  मांग  18.00  लाख  मी०  टन  हो  जाएगी  ।  1989-90  के  लिए  कागज  और  गत्ते  की
 अधिष्ठापित  क्षमता  का  लक्ष्य  27.00  लाख  मी०  टन  और  उत्पादन  का  लक्ष्य  18.00  लाख  मी०  टन

 निर्धारित  किया  गया  है  ।  इसकी  तुलनी  में  1988-89  के  अन्त  तक  कागज  और  गत्ते  की  अधिष्ठापित

 क्षमता  लगभग  30.00  लाख  मी०  टन  और  उत्पादन  17.20  लाख  मी०  टन  पहले  ही  हो  चुकी
 वर्ष  1989-90  के  लिए  उत्पादन  का  अनुमान  18.00  लाख  मी०  टन  इस  प्रकार  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  देशी  उत्पादन  पर्याप्त  है और  देश  में  कागज  व  गत्ते  की  कमी  नहीं  हैं  ।  थोड़ी-सी  मात्रा  में

 कुछ  विशेष  किस्म  के  कागज  का  ही  आयात  किया  जा  रहा  क्योंकि  इसका  उत्पादन  देश  में  नहीं
 होता  ।

 5.  कागज  और  गत्ते  की  कीमत  पर  कोई  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  मिलों  द्वारा  कीमत
 समय  पर  उनकी  उत्पादन  कागज  की  किस्म  और  विद्यमान  बाजार  स्थिति  के  अनसार  वसल  की
 जाती  है  ।

 6.  पिछले  लगभग  एक  वर्ष  के  दोरान  विभिन्‍न  प्रकार  के  कागज  की  कीमतों  में  जो  वृद्धि  हुई  है
 उसके  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  है  ,  लृप्य  में  वृद्धि  मुख्यतया  उन  विभिन्‍न  निविष्टियों  के  मूल्यों  में
 पर्याप्त  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण  हुई  है  जिनसे  कागज  तथा  गत्तें  का  उत्पादन  होता  है  ।

 7.  शिक्षा  क्षेत्र  के  लिए  कागज  की  मांग  के  एक  पर्याप्त  भाग  की  आपूर्ति  केन्द्रीय  सरकार  का
 सार्वजनिक  प्रतिष्ठान  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  द्वारा  रियायती  दर  पर  की  जा  रही  है  ।

 हिन्दुस्तान
 पेपर  कारपोरेशन  द्वारा  शिक्षा  क्षेत्र  को  जिस  कागज  की  आपूर्ति  कीजा  रही  है  उसके  मूल्य  में  कोई  '

 परिवतंन  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  यह  योजना  1987  में  लागू  हुई  थी  ।

 8.  क'गज  एवं  अखबारी  कागज  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  की  दृष्टि  सरकार  ने
 ईस  दिशा  में  कई  कदम  उठाए  हैं  ।  इसमें  अतिरिक्त  क्षमता  की  विद्यमान  कागज  मिलों  को
 अखबारी  कागज  का  उत्पादन  करने  के  लिए  लचीलेपन  की  अनुमति  क्षृषि  अवशिष्टों  रही  तथा  खोई  पर
 आधारित  बने  छपाई  और  लपेटने  के  कागज  के  उत्पादन  को  लाइसेंस  मुक्त

 लकड़ी  के  चिप्स  तथा  रद्दी  कागज  का  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  आयात  करने  की
 कार्य-संचालन  के  लिए  न्यूनतम  आथिकमान  और  कागज  उद्योग  का  विशद-वर्गीकरण
 सम्मिलित  है  ।

 श्री  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  हमें  उम्मीद  थी  कि  माननीय  मंत्री  जी  जो  युज़्ञल  स्टैप्स
 जिनका  जिक्र  सरकार  बार-बार  रहती  उसके  अलावा  क्‍या  एक्स्ट्रा-आडिनरी  स्टैप्स
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 15  1911  ऑचिसस्मतीय  लोक  महर्व॑  के  विषय की  और  ध्यानांकर्षण
 —  3  -

 न्यूज़-प्रिन्ट  की  बढ़ती  हुई  कोमल  को  देख़ते  हुए  और  केश  में  उसको  शार्टेन  को  देखते  उठाने  जा
 रही  उसके  विषय  में  कुछ  लेकिन  मुझे  दुःख  है  कि  इस  रिप्लाई  से  वह  कात  शाफ
 नहीं  है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  इन्स्टाल्ड  कंपेसिटी  यूटिलाइजेशन  की  दिशा  में  सरकार

 कुछ  कदम  उठाएगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बात  कौ  सरकार  करीब  छः  साल  से  कहती  चली  आ  रही
 है  कि  इन्स्टाल्ड  कैपेसिटी  यूटिलाइजेशन  को  बढ़ाने  के  लिए  वह  कदम  उठाएगी  |  लेकिन  आज  भी  यह
 की  कत  है  कि  60  परसेन्ट  जितनी  इन्सटाल्ड  कंपेसिटी  यूटीलाइज  नहीं  हो  पा  रही  है  और  इन

 |  में  हार्डंली  कोई  बढ़ोतरी  हुई  है  बल्कि  हालत  इतनी  बुरी  है  कि  इसमें  जो  आपका  प्रीमियर
 आाइजेशन  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  का  उसकी  स्थिति  इतनी  बदतर  हो  गई  है  कि  उसका  लास

 करोड़ों  और  अरबों  रुपयों  में  पहुंच  चुका  तो  मैं  नहीं  समझता  कि  पालियामेंट  में  कुछ  बातीं  की
 रिपोर्ट  करने  से  सिचुएशन  में  कोई  फरक  आने  वाला  है  या  इस्सटाल्ड  कंपेसिटी  यूटीलाइज्ेशन  में  कौई  फर्क
 आने  वाला  है  ।  यदि  गवरनमेंट  निश्चित  तौर  यह  चाहती  है  कि  स्वदेशी  कागज  का  निर्माण  ज्यादा  से
 ज्यादा  तो  उसके  लिए  अलग  से  कोई  कमेटी  नियुक्त  सरकार  को  जितनी  पेपर  चाहे  वे
 पढिलिक  सेक्टर  में  हों  या  प्राइवेट  सेक्टर  में  उनकी  स्टडी  करवानी  चाहिए  जौर  यह  देखना  चाहिए
 कि  उनकी  क्या  प्राव्लम्त  उनकी  कया  दिफ्कतें  हैं  ओर  रुमका  समाधान  लिकालमने  की  चेथ्टा  कश्नी
 चाहिए  ।  जब  तक  गवनेमेंट  कोई  प्रालिसी  इस  विधय  मैं  नहीं  बनाएगी  और  इसकी  प्राज्सम  को  देखने  की
 चेष्टा  नहों  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  प्राब्लम  हल  होने  वालो  ब्रवों  से  पुरानी  मशीनरी  फ्ड़ी

 लेबर  प्राब्लम  अलग  से  है  और  दुनिया  भर  की  जिलरी  प्राब्लम  हो  सकती  सारी  पेपर  इन्डस्ट्री  मैं
 इस  समय  मौजूद  हैं  ।  हम  करोड़ों  रुपया  इसमें  व्यय  कर  रहे  हैं  इम्पोटं  कह॒के  |  में  समझता  ढ्रूं  कि इस
 बात  को  एकदम  हम  नहीं  रोक  सकते  और  एकदम  थी  काव्य  ड़  हुवे  विद  इम्प्प्रेट  वहू  तो  करना  ही
 पड़ेगा  मगर  हमारी  लोकल  इण्डस्ट्री  की  जो  प्राब्ल्म  पेपर  दृण्डक्ट्री  की  जो  प्राब्लम  कुक  वाइंडिंग
 इण्डस्ट्री  की  जो  प्राब्लम  उनको  घटाया  जा  श्रकता  इनको  घटाने  के  विश्नग्न  में  गक़नओ्रेंढ़  ते  कोई
 स्टैप  नहीं  उठाया  दै  ।  मैं  समझता  हूं  कि  35  प्रत्रिशत  आयग्ात्तित्र  पेफर  और  &$  भ्रद्िश्वत  स्वद्वेश्नी  पेपर
 जिसके  मूल्य  में  इस  समय  भारी  अन्तर  पैदा  हो  गया  है  ।  मैं  ग्यक्धीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  ऋाहता  हूं
 कि  वे  इस  दिशा  में  क्या  उठाने  जा  रहे  हैं

 ।
 केलकर  कमेटी  ने  अप्रनी  रिपोर्ट  दी  है  और  हश्नमें  उसने

 बहुत  सारे  सुझावों  का  जिक्र  किया  उन  सुझावों  के  ऊपर  मदन  में  चर्चा  करना  आक्श्यक  है  ।  सदन
 के  बाहर  तो  उसके  विषय  में  बहुत  कुछ  निकला  है  और  हम  इन्ट्रेस्टेड  ग्रुप  अपने-अपने  ब्यूज  को  रेप्रेजेन्ट
 करने  की  कोशिश  में  हे  मगर  पालियामेंट  क्रा  काम्प्रीहैंसिंव  व्यू  कया  हो  सकता  लेजिस्लैचर  का  उसके
 बिषय  में  क्‍या  व्यू  हो  सकता  उसके  विषय  में  सरकार  की  तरफ  से  पहल  होनी  काहिए  और  मैं  समझता

 हँ  कि  उद्योग  मम्वी  जी  केलकर  कमेटी  की  रिपोर्ट  पर  इस  सदम  में  अर्चा  करवाना  चाहेंगे  ।

 आपने  5  पेपर  यूनिट्स  को  10  से  लेकर  20  प्रतिशत  तक  कीमत  बढ़ाने  की  इजाजत  दें
 जबकि  इस  सदन  के  पटल  पर  आप  स्वयं  और  आपके  पूकंबर्ती  मंत्री  यहु  आश्वासन  दे  चुके  थ्रे  कि  न्यूजपेपर से

 बातचीत  करने  के  बाद  ही  स्वदेशी  पेपर  की  कीमत  बढ़ाने  के  विषय  में  जो  मिलों  करे  रेप्रेजेम्ठेशक्
 विचार  किया  जाएगा  लेकिन  आपने  भ्यूजपेपर  इंडस्ट्री  के  लोगों  से बात  नहीं  आपने  बुक

 बाइंडिंग  इंडस्ट्री  के  लोगों  से  बातचीत  नहीं  की  ।  आपने  उस  फैक्टर  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  कि  इसकप
 असर  जो  कागज  पढ़ाई-लिखाई  के  लिए  बनता  उस  पर  क्या  पड़ेगा  और  आपने  एकतरफा  कीमत

 बढ़ाने  की  इजाजत  दे  दी  केबल  इस  आधार  पर  कि  इनवुट्सਂ  की  पीमतें  बढ़  गई  हैं  ।  इसघुंष्टस  की  कीमतें

 किस्  रेशों  में  उसके  विक्षय  में  आाज्ञ  तक  घिचार  नहीं  हुआ  और  इस  बात॑  को  देखने  की  कोशिश
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 नहीं  की  गई  कि  जो  प्राइस  स्ट्रक्चर  है  और  बहुत  दिनों  से  जो  न्यूजपेपर  इंडस्ट्री  की सोसाइटी  वह
 इस  बात  को  रेप्रेजेन्ट  कर  रही  है  कि  जो  प्राइस  स्ट्रक्चर  है  मिलों  उसके  विषय  में

 वे  बात  करना

 चाहते  हैं  ।  उनका  जो  रेप्रेजेन्टेशन  उस  पर  आपने  कोई  कदम  नहीं  उठाया  है  |  मैं  आपसे  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  आप  किसी  स्वतन्त्र  आर्गेनाइजेशन  किसी  इन्डिपंन्डेंट  आर्गेनाइजेशन  को  इस  बात

 की  जांच  करने  का  मौका  जो  इन  सारी  न्यूजपेपर  मिल्स  के  प्राइस  स्ट्रक्चर  की  जांच  कर  सके  और
 उसकी  कास्ट  स्ट्रक्‍्चर  न्यायसंगत  है  या  उसके  विषय  में  कोई  जानकारी  दे  सके  ।  यदि  आप  यह  नहीं
 करने  जा  रहे  तो  क्या  आपने  गवनंमेंट  की  तरफ  से  कभी  इसकी  जांच  करवाई  है  ओर  अगर  करवाई

 तो  इस  विषय  में  क्‍या  फाइंडिंग्स  यह  जानकारी  आप  सदन  को  देने  की  कृपा  इस  समय  जो

 न्यूज  प्रिट  की  कीमत  मैं  समझता  हूं  कि  वह  हिन्दुस्तान  में  दूसरे  देशों  के  मुकाबले  में  सब  से  ज्यादा

 हम  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  महंगा  अखबार  पढ़ते  अभी  जो  और  प्राईस  इंक्रीज  हुआ  है  उसका
 असर  न्यूज  पेपर  इंडस्ट्रीज  पर  नहीं  पड़ने  जा  रहा  उसका  असर  उन  स्माल  पेपस  पर  पड़ेगा  जो
 वीकली  निकलते  गांवों  ओर  देहातों  से  निकलते  उन  पर  पड़ेगा  |  उनमें  से  बहुत  सारे  तो  मर
 जाएंगे  ।

 जब  केलकर  कमेटी  ने  रिपोर्ट  दी  थी  तो  उसने  सुझाव  दिया  था  कि  जो  इस्पोर्टड  पेपर  की  मात्रा
 उसके  आवंटन  को  घटा  दिया  फिर  तो  उनके  सरवाईव  करने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 मैं  मंत्री  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  न्यूज  प्रिंट  की  प्राइसिज  में  जो  वृद्धि  हुई  उसका  असर

 न्यूज  पेपर  इंडस्ट्री  पर  नहीं  पड़े  और  जितना  पड़े  उसको  दूसरे  तरीके  से  कम्पेनसेट  कर  दिया  स्माल
 पेपस  पर  असर  बिल्कुल  न  पड़े  इसके  लिए  आप  क्‍या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?

 सबसे  महत्वपूर्ण  प्रश्न  जो  इसके  साथ  जुड़ा  हुआ  है  वह  है  कि  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  बक्स
 और  कापियों  के  लिए  कागज  सप्लाई  करता  है  ।  लेकिन  उनको  कितना  मिल  पाता  है  ?  जितना  उनका
 कोटा  निर्धारित  होता  है  उसका  बहुत  कम  +ए7शत  उनको  मिल  पाता  उसके  लिए  भी  कई-कई  बार
 जाना  पड़ता  है  ।  उसका  तरीका  इतना  कम्पलीकेटिड  है  कि  सामास्य  व्यक्ति  तो  उसका  लाभ  उठा  ही  नहीं
 पाता  ।  ट्बन्टी  प्वाएंट  प्रोग्राम  में  हमने  वादा  कर  रखा  है  कि  हम  सस्ती  किताबें  और  कापियां  आज
 स्थिति  यह  है  कि  बच्चों  के  पढ़ने  की  जो  बुक्स  हैं  उनकी  कीमतें  बहुत  बढ़  गयी  जो  लोग  इस  इंडस्टी
 में  काम  करने  वाले  जो  किताबों  और  कापियां  बनाते  हैं  उनको  कुछ  मदद  मिल  सके  इसके  लिए  आप
 क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?

 छोटे-छोटे  प्रिट्स  जो  कांट्रेक्ट  बेसिस  पर  काम  लेते  उनको  बहुत  सारी  दिक्‍कतें  उठानी
 पड़  रही  हैं  ।  आखिर  उनकी  दिक्कत  के  समाधान  के  लिए  सरकार  को  आगे  आना  पड़ेगा  ।  उनकी  मदद
 करने  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?  इस  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करने  की  कृपा  करें  ।

 ]

 भरो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  सरकार  को  मालूम  है  कि  कागज  की  उपलब्धता  एवं
 मूल्य  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  अत्यन्त  गम्भीर  संकट  पैदा  हो  गया  मैं  केवल  अखबारी  कागज  की  बात
 नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  मैं  उस  कागज  की  बात  कर  रहा  हूं  जो  प्रकाशक  तथा  मुद्रक  विभिन्‍न
 अखबार  प्रकाशित  करने  से  लेकर  बच्चों  की  पाद्यपुस्तकों  के  प्रकाशन  तक--इस्तेमाल  करते  हैं  ।

 इस  भ्रस्ताव  को  रखने  का  हमारा  उद्देश्य  यह  जानना  था  कि  हम  सरकार  से  इस  विषय  में  स्पष्ट
 जानकारी  प्राप्त  कर  सकंगे  कि  इस  बतंमान  कमी  और  मूल्य  वृद्धि  का  मूल  कारण  क्या  है  ।  पिछले  कुछ
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 महीनों  में  मूल्यों  में  कम  से  कम  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इसका  क्‍या  रण  है  ?  कौन  सी  नई  एवं
 असाधारण  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  जिससे  इस  प्रकार  का  संकट  पैदा  हुआ

 यह  सच  है  कि  अनुमानित  मांग  और  उपलब्ध  आपूर्ति  में  अन्तर  स्वदेशी  आपूर्ति--जिसके
 लिए  सरकार  कहती  है  :

 हम  आयात  द्वारा  अन्तर  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  करते
 परन्तु  इसमें  कहीं  भी  '**

 श्री  एम०  अरुणाखलम  :  अन्तर  केवल  अखबारी  कागज  में  कागज  और  कागज  से  बनी  अन्य
 मदों  में  नहीं  ।

 ओर  इन्द्रदोत  गुप्त
 :  ठीक  परन्तु  इस  वक्तव्य  में  भी  स्पष्ट  रूप  से  नहीं  बताया  गया  है  कि  आप

 कितनी  मात्रा  में  आयात  कर  रहे  हैं  ।

 )

 श्री  एम०  अरुणाचलम  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 उद्योग  मंत्री  जे०  बेंगल  :  उन्होंने  बताया  है  ।

 श्री  इन्द्रजोत  गप्त  :  मैं  वक्‍तग्य  की  बात  कर  रहा
 अन्तर  के  मुकाबले  कितनी  मात्रा  में  कागज  का  आयात  गया

 भ०  १०

 भो  एम०  अरजासलम  :  हम  बताएंगे  ।

 श्री  इन्त्रजोत  गुप्त  :  आपने  वक्तव्य  में  यह  नहीं  दिया  ।  हम  उस  काल  में  रह  रहे  हैं  जिसे  देश  में
 आर्थिक  नीति  को  उदार  बनाए  जाने  का  काल  कहा  गया  गत  चार-पांच  वर्षों  से  अनेक  वस्तुओं  के
 बारे  में  उदार  आयात  नीति  लागू  सैकड़ों  वस्तुओं  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  की  श्रेणी  में  डाल  दिया
 गया  है  ।  हमारे  बिचार  में  इससे  देश  को  लाभ  होने  की  आशा  नहीं  परन्तु  सरकार  की  नीति  है  कि
 अनेकानेक  वस्तुओं  का  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  मुक्त  रूप  से आयात  हो  ।  सर्वप्रथम  मैं

 पूछना  चाहता  हूं  कि  अखबारी  कागज  के  आयात  के  मामले  शेष  वस्तुओं  के  लिए  लागू  खुले  सामान्य
 लाइसेंस  के  अन्तग्गंत  आयात  की  अनुमति  की  भांति  इसे  भी  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दी  गई  |  इसके  बजाय
 इसका  वितरण  सरकार  द्वाल्‍  करने  के  उद्देश्य  से  इसे  सरणीबद्ध  करके  राज्य  ब्यापार  निगम के  नियंत्रण  में
 क्यों  रखा  गया  है  ?  सरकार  अप्रत्यक्ष  रूप  से  मूल्यों  पर  नहीं  अपितु  अखबारी  कागज  को  विभिन्‍न
 समाचारपत्रों  के  प्रकाशकों  के  वितरण  के  मामले  में  नियंत्रण  रख  रही  है  और  इस  नियंत्रण  का  दुरुपयोग
 होने  की  सम्भावना  है  अर्थात्‌  सरकार  इसका  इस्तेमाल  दबाव  के  रूप  पक्षपात  के  रूप  कुछ
 समाचारपत्रों  को  प्रोत्साहन  देने  गौर  अन्य  कुछ  को  हतोत्साहित  करने  के  लिए  कर  सकती  मैं  पूछना
 चाहता  हूं  कि  जबकि  कुल  मूल्य  विदेशों  से  आयातित  कुल  मूल्य  के  एक  प्रतिशत  से  भी  कम  है--एक
 प्रतिशत  भी  तो  प्रकाशकों  अथवा  समाचारपत्रों  को  अखबारी  कागज  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के
 अन्तगंत  आयात  किए  जाने  की  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दी  जाती  जेसी  कि  अन्य  उद्योगों  को  दी  गई  सरकार
 ऐसा  करके  अखबारी  कागज  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  प्रेस  पर  कुछ  नियंत्रण  रखना  चाहती
 बारी  कागज  का  आयात  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  करने  में  क्या  कठिनाई  है  ?  दूसरी  बात  यह  है  कि
 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  आयातित  अखबारी  कागज  का  मूल्ण  देश  में  बने  अखबारी  कागज से  बहुत  अधिक
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 नहीं  है  ?  आयाशित  अखजबारी  कागज  के  मूल्म  कौन  निश्चित  कश्ता  जब  तक  सरकार  अपने  अनुकूल
 समाचारपत्रों  का  विकास  रोकना  नहीं  चाहेगी  तब  तक  आयात्तित  कागज  का  मूल्य  स्वदेशी  कागज  से  इतना

 अधिक  क्‍यों  होगा  ?  क्या  यह  अखबारी  कागज  और  अन्य  किस्म  के  कागजों  के  स्वदेशी  उत्पादन  का  प्रश्न

 है  जिसके  बारे  में  आपने  इस  वक्‍तब्य  में  भी  स्वीकार  किया  है  कि  सातवीं  योजना  में  18-9-1990  तक

 18  लाख  टन  कांगज  की  मांग  दर्शायी  गई  है  और  इस  चालू  वर्ष  में  27  लाख  टन  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  परन्तु  27  लाख  टन  की  अधिष्ठापित  क्षमता  के  मुकाबले  उत्पादन
 कैषल  17.20  लाख  टन  अधिष्ठाफित  क्षमता  और  आस्तविक  उत्पादन  के  कैच  इतना  अन्तर  क्‍यों
 है  ?  इसका  अर्थ  हुआ  कि  अधिष्ठापित  क्षमता  का  कम  उपयोग  हो  रहा  प्राइवेट  क्षेत्र  की  भांति
 सरकारी  उपक्रमों  में  भी  यह  स्थिति  है  मेरे  विचार  से  15,000  टन  अखबारी  कागज  के  आयात  से

 थोड़े  समय  के  लिए  यह  समस्या  हल  हो  सकती  मैं  आयात  बढ़ाने  और  आयात  पर  निर्भर  रहने  के  पक्ष
 में  नहीं  हूं  '  परन्तु  फिलहाल  थोड़े  समय  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  हुई  कमी  के  कारण  उत्पन्न  इस
 संकट  को  दूर  करने  के  लिए  कम  से  कम  50,000  टन  की  आवश्यकता  होगी  ।  स्वदेशी  उत्पादन  को  कया
 हो  रहा  है

 ?  मैं  सरकार  से  इस  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  क्योंकि  समाचारपत्र  और  पत्रिकाएं  लिख  रही
 हैं  कि  पेपर  मिलों  ने  क्रत्रिम  कमी  पंदा  कर  दी  है  ताकि  सरकार  पर  स्वदेशी  अखबारी  कागज  के  मृल्यों
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  दबाव  डाला  जा  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  अथबा  नहीं  ।

 मैं  किसी  अन्य  सम्ाचारपत्र  से  नहीं  बल्कि  इं डयन  एक्सप्रेस  से  उद्धत  कर  रहा  हूं  जोकि  सरकारी
 उपक्रमों  का  नहीं  बल्कि  गर-सरकारी  उपक्षमों  का  हमदर्द  है  । इस  समाचारपत्र  को  भी  मजबूर  होकर
 अपने  सम्पाटकीय  में  लिखना  पड़ा  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 यह  संयोग  की  बात  नहीं  है  कि  पिछले  छह  महीनों  से  पेपर  मिलें  इस  तक  के  आधार
 पर  सरकार  पर  3000  Fo  प्रतिटन  की  दर  से  अखबारी  कागज  के  मूल्य  बढ़ाने  के  लिए  दबाव
 डाल  रही  हैं  कि  सरकार  द्वारा  निधारित  वतंमान  मूल्य  अत्यन्त  अलाभप्रद  इससे  संतोष  न
 करते  तमिलनाडु  पेपर  मिल  ने  इसकी  आड़  लेते  हुए  कि  इसके  अखबारी  कागज  की  मांग  नहीं

 अचानक  ऐसा  भ्रिटिंग  पेपर  तैयार  करना  शुरू  कर  दिया  है  जिसकी  कीमत  बहुत  अधिक  है  ।”

 इस  प्रकार  यहां  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  पेपर  मिलें  दबाव  डालने  की  नीति  भ्रपना  रही  हैं  भौर
 बहां  तक  पुस्तक  उद्योग  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  मैंने  कहा  वहां  प्रयुक्त  कारज  की  कोमतें  पिछले  कूछ
 फ्रद्दीनों  में  40  से  50  प्रतिशत  बढ़  चुकी  हैं  ।

 मुझे  याद  है  कि  श्री  बेंगल  राब  ने  औटोमोबाईन  टायरों  की  कीमतों  के  लिए  इस  सभा  में  अनेकों
 बार  इस  बात  पर  अफसीस  जाहिर  किया  था  कि  टायरों  का  विनिर्माता  एकाधिकारिक  जो  कि
 शैर-सरकारी  उत्पादकीं  का  एक  समूह  संगठित  होकर  कीमतों  में  वृद्धि  कर  रहे  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध
 मैं  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकी  है  ।  विदेश  की  एक  अन्य  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  से  भी  उन्होंने  सीमित  मात्रा
 थें  टायरों  का  आयात्त  कियप  है  !

 जहां  तक  कीमतों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  पर  दबाव  डालने  वाली  कागज  मिल्रों  का
 क्षस्कन्ध  यदि  सरकार  सहमत  नहीं  होती  है  और  यदि  उन्होंने  अपसे  उत्पादन  में  कमी  करके  कृत्रिम
 अभाव  उत्पन्न  कर  दिया  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  करने  का  प्रस्ताव  है  ?  अन

 करीब  70  से  75  कागज  मिलें  ऐसी  हैं  जो  बन्द  पड़ी  हैं।वे  बन्द  पड़ी  यदि  उनमें  से

 कम  से  कम्र  आधी  भी  उत्पादन  करने  लगें  तो  यह  कमी  पूरी  ब्रहू  दूर  हो  सकती  है  +  लेकिन  इसके  लिए
 कोई  भ्रग्नास नहीं  किये  जा  रहे  हैँ  ।  ठिटलामह़  पेपर  मिल  तथा  रानीयंज  पेपर  मिल  जेसी  बहुत  ही
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 प्रतिष्ठित  कम्पनी  तथा  काबयज  की  अन्य  मिलें  वर्षों  से  बन्द  पड़ी  क्‍या  इन  मिलीं  को  शुरू  करने
 के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  योजना  है  ?

 कामज  एक  आवश्यक  वस्तु  इसे  एक  आवश्यक  सामग्री  समझा  जाना  चाहिए  ।

 हमारी  नई  पीढ़ी  की  शिक्षा  ऐसी  पुस्तकों  के  प्रकाशन  पर  नि्नर  करती  है  जिन्हें  वे  आसानी  से  खरीद
 सके  ।  साक्षरता  कार्यक्रम  और  अन्य  सभी  प्रकार  के  शैक्षिक  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  बहुत
 अधिक  चर्चा  कर  रही  बदि  अपेक्षाकृत  निर्धन  परिवार  के  बच्चों  को  ये  प्रस्तकें  आसानी  से  उपलब्ध
 करांनी  यह  बात  अलग  है  कि  कागज  की  कमी  के  कारण  पुस्तकों  का  प्रकाशन  अभी  नहीं  हो  रहा
 तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  असफलता  का  अर्थ  यह  है  कि  वास्तव  में  वह  हमारे  बच्चों  के  ज्ञान  अर्जन
 पर  रोक  लगा  रही  है  भौर  यह  सभी  प्रकार  की  शिक्षा  तथा  ज्ञान  विस्तार  पर  लगाया  गया  अवरोध  है  ।
 अतः  सरकार  को  क्‍या  राय  है  ?  इस  बात  के  कि  चालू  पेपर-प्रिल्ञों  की  कुछ  अतिरिक्त  क्षमता
 बढ़ाने  की  अनुमति  वे  दे  रहे  हैं  तथा  कुछ  कच्चे  माल  के  लिए  लाइसेंस  समाप्त  करने  का  वे  उपाय  कर

 हे  इस  वकक्‍्तव्थ  से  हम  कुछ  भी  निष्कर्ष  निकालने  में  असम Af

 में  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बिदेशों  से  आयात्त  किए  जाने  वाले  कागज
 की  कुल  मात्रा  कितनी  यह  किस  किस्म  का  इसका  लागत  मूल्य  क्या  है  ओर  स्वदेश
 में  इसके  उत्पादन  की  समस्या  का  निदान  करने  के  बजाए  थे  कब  तक  इस  तरह  से  आयात  करते  रहेंगे  ?

 जहां  तक  वितरण  का  सम्बन्ध  है  राज्य  व्यापार  नियम  द्वारा  इसे  निमन्‍्त्रण  और  दबाव  डालने  के  शास्त्र
 के  रूप  में  इस्तेमाल  करने  की  अपेक्षा  आप  इसके  सीमित  आयात  की  भी  ओ०  जी०  एल०  के  अन्तमंत
 करने  की  अनुमति  क्‍यों  नहीं  दे  रहे  और  इन  बन्द  पेपर  मिलों  को  फिर  से  शुरू  करने  के  लिए  आपके
 पास  क्‍या  कोई  योजना

 अन्त  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उत्पादकों  द्वारा  कीमतों  जिन्हें  ब ेअलगभभद  मानते  वृद्ध
 किए  जाने  के  लिए  सरकार  पर  डाले  गए  दबाव  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  सरकार
 इस  पर  सहानुभतिपूर्ण  रबंया  अपना  रही  है  तथा  कीमतों  में  वृद्धि  करने  का  विचार  कर  रही  है  ?  यह
 मैं  जानता  हूं  कि  कोई  भी  वेधानिक  मूल्य  नियन्त्रण  नहीं  लेकिन  मुद्रण  और  प्रकाशन  उद्योग  में  मूल्यों
 की  विनियमित  करने  के  सम्बन्ध  में  उनका  क्‍या  प्रस्ताव  है  ?  मैं  बड़े  अखबारों  के  लिए  अफसोस  नहीं
 प्रकट  कर  रहा  हूं  क्योंकि  उनके  लिए  अपने  मूल्यों  अथवा  बिक्री  मूल्यों  में  वद्धि  करना  सम्भव  है  |  वे  ऐसा
 करते  भी  हैं  ।  अपनी  विज्ञापन  दरों  में  वृद्धि  करना  भी  उनके  लिए  सम्भध  बड़े  समाचारपत्र  ऐसा
 कर  सकते  हैं  ।  लेकिब  छोटी  श्रेशी  के  छोटी-मोटी  देश  के  अनेक  जिलों  से  श्रकाशित

 होने  वाले  छोटे  स्थानीय  अखबारों  का  कमा  होगा  ?  अतः  इस  सम्बन्ध  में  आफ्का  क्या  करने  का  विचार

 है  ?  भाप  सप्लाई  तथा  कीमतों  को  कैसे  नियोजित  करेंगे  ?  और  कंसे  आप  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि
 बिद्यालय  जाने  वाले  बच्चों  को  कम  कीमतों  वाली  पुस्तक  उपलब्ध  हों  जो  कि  सरकार  की  मीति  का
 एक  आवश्यक  भाग  है  ?

 भोमतोी  गोता  लुखूझों
 :  मैं  अधिक  समय  नहीं  लूंगी  क्योंकि  आपके  भोजन

 का  सप्रः का  समय  हा  गया  हू  ।

 उपाध्यक्ष  नहोदय  :  मुझे  भूख  नहीं  है  क्योंकि  आपसे  मुझे  अनेक  विचार  मिल  रहे  हैं  ।

 श्रीमती गीता  मुखछों  :
 मैं  भूख  को  बात  कर  रही  क्रोश्न  की  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  भहोवय  :  म॒  तो  मैं  भूख  हू  जोर  न  ही  क्रीधित  ।
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 श्रोमतो  गोता  मुखर्जो  :  यह  अच्छी  खबर  है  कि  आपको  भूख  नहीं  है  ।

 पहले  ही  कही  जा  चुकी  बातों  को  मैं  नहीं  मैं  कुछ  वातों  को  जानना

 चाहती  हू  ।  इसके  पहले  मुझे  एक  सामान्य  टिप्पणी  अवश्य  करनी  है  कि  ऐसे  संवेदनशील  विषय  के  बारे
 में  इस  प्रकार  का  आत्म  सन्तुष्टिपरक  वक्तव्य  बास्तव  में  मंत्री  महोदय  की  एक  उपलब्धि  है  ।  मैं  नहीं
 जानती  हू  कि  उन्हें  बधाई  देनी  चाहिए  या  उनकी  निन्‍्दा  करनी  चाहिए  लेकिन  स्थिति  यही  है

 अनेक  बातों  की  चर्चा  यहां  की  गयी  एक-एक  कर  मैं  उनकी  चर्चा  जहां  तक
 आयात  का  प्रश्न  मैं  उस  पर  विस्तृत  चर्चा  करने  नहीं  जा  रही  हूं  ।  लेकिन  मैं  सिर्फ  एक  बात  जानना
 चाहती  हूं  कि  क्या  यह  भी  सच  है  कि  अखबारी  कागज  के  आयात  मूल्यों  में  1989  में  2  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई  है  और  यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  यह  आयात
 हम  उन  देशों  से  ही  कर  रहे  हैं  जिनसे  हम  बराबर  करते  आये  हैं  और  क्या  हम  नए  देशों  जैसे  बंगलादेश
 के  साथ  आयत  करने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  अखबारी  कागज  और
 कागज  विलासिता  की  सामग्री  नहीं  है  । आप  पेपरਂ  में  कटोती  कर  सकते  हैं  लेकिन  अन्य  में  नहीं  ।

 आयात  करना  आवश्यक  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगी  कि  अन्य  देशों  के  साथ  हम  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  मैं
 यह  भी  जानना  चाहूंगी  कि  आयात  कोटे  को  300  टन  से  घटाकर  50  टन  करने  के  सम्बन्ध  में  केलकर
 समिति  की  सिफारिशों  के  प्रति  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  मेरी  राय  में  यदि  इस  सिफारिश  को
 स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तो  इससे  छोटे  और  मध्यम  श्रेणी  के  अखबार  अधिक  प्रभावित  होंगे  और
 उन्होंने  पहले  ही  इसका  विरोध  किया  इस  सिफारिश  के  प्रति  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है

 अखबारी  कागज  के  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहूंगी  कि  क्या  यह  सच  है  कि
 1986  और  1989  के  बीच  अखव्गरी  कागज  के  मूल्य  को  7,837  रुपए  से  बढ़
 रुपए  करीब-करीब  दुगना  कर  दिया  गया  है  ।
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 वक्तव्य  के  पैरा  3  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  बात  यहीं  समाप्त  नहीं  होती  यहां
 बत  ए  सभी  कारणों  से  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  वित्तीय  क्षमता  आदि  का  विवरण  देते  हए  सरकार
 फिर  से  मूल्य  वृद्धि  करने  का  विचार  कर  रही  क्‍या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  जितनी  मृल्य  वद्धि  की  है

 ्रधिक  वृद्धि  करने  जा  रहे  हैं  ?

 छोटे  ओर  मध्यम  श्रेणी  के  अखवारों  के  सन्दर्भ  में  मैं  कुछ  अन्य  बात  भी  कहना  चाहती
 उनकी  कठिनाई  यह  नहीं  है  कि  उन्हें  सिफ  यह  कीमत  ही  चुकानी  पड़ती  है  बल्कि  उन्हें

 माध्यम  से  इसे  खरीदना  भी  पड़ता  है  ।  एक  एजेंट  के  माध्यम  से  000  रुपए  से  1500  रुपए  प्रतिटन
 हिसाब  से  उन्हें  यह  खरीदना  पड़ता  है|  अतः  मूल्य  वृद्धि  में  यह  ऐजेंसी  लागत  भी  जोड़ी  जाती
 और  यह  फिर  बहुत  अधिक  हो  जाती  अतः  वे  वास्तव  में  कठिनाई  में  हैं  we:  अतः  इस  कोटे  में  उनके
 हिस्से  में  ओर  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  इस  सन्दर्भ  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 कागज  और  गत्ते  के  सन्दर्भ  में  में  यह  पैरा  देखकर  वास्तव  में  आश्चर्यंचकित  हो  गयी
 पहले  ही  श्री  गुप्त  ने  क्षमता  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  यह  प्रश्न  किया  मैं  इसे  दृहरा  नहीं  र
 मैं  सिफ  इसका  समर्थन  कर  रही  मुझे  आश्चर्य  है  कि  इसमें  इस  सम्बन्ध  में

 किया  गया  है  कि  मांग  को  पूर्ति  के  लिए  स्वदेशी  उत्पादन  ही  पर्याप्त  है  और  देश  में
 की  कमी  नहीं  मैं  अभ्रल  को  प्रकाशक  उद्योग  को  संयुक्त  कायंकारी  समिति के  कार्यवाहक  चेयरमन
 श्री  एस०  एन०  मेहता  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य  को  पढ़  रही  वे  कहते  हैं  कि  वर्तमान  मांग  करीब

 जहा
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 30  लाख  टन  की  है  ।  यह  सही  प्रतीत  होती  अन्यथा  यदि  यह  पर्याप्त  होता  और  सभी  कुछ  सही
 के  दौरान  कागज  के  मूल्य  में  40  प्रतिशत  की  बृद्धि  क्‍यों  की  गई  होती ?

 यहां  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त  उत्पादन  हो  रहा  मैं  समझती  हू  कि

 यह  मंत्रालय  का  भ्रम  है
 ।

 मैं  उन्हें  यह  बात  स्पष्ट  करना  चाहती

 मैं  एक  अन्य  बात  भी  कहना  चाहती  है  ।  यदि  यह  वर्ष  चुनावी-वर्ष  होने  जा  रहा  है  तो  इस  वर्ष

 कागज  की  मांग  के  लिए  और  अधिक  दबाव  क्‍या  यह  ठीक  है  या  नहीं  ?  यदि  तो इसके  लिए
 किसमें  से  कटौती  की  जाएगी--साहित्यिक  कार्यत्रम  में  से  या  छात्रों  की  पाठ्यपुस्तकों  में  क्योंकि

 इस  पैराग्राफ  में  कहा  गया  है  कि  पाठय-पुस्तकों  को  पर्याप्त  कागज  मिल  रहा  है  ?

 श्री  जे०  वेंगल  राव  :  चुनावी  काय॑  के  लिए  भी  कागज  पर्याप्त  मात्रा  में  है  ।

 श्रीमती  गीता  मखर्जो  :  यह  काला  बाजार  में  अत्यधिक  मूल्य  पर  उपलब्ध  है  जिसे  केवल

 घारी  दल  ही  वहन  कर  सकता  है  ।

 श्री  जे०  वेंगल  राव  :  यह  आपकी  पार्टी  के  लिए  भी  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  चुनाव  के  लिए  कागज  का  प्रावधान  कि

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  कागज  का  पर्याप्त  उत्पादन  हो  रहा  है  ।

 आ्रौज्ली  गीता  मलर्जो  :  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्‍या  मंत्री  महोदय  अपनी  बात  को  ही  ठीक

 माने  बिना  यह  स्पष्ट  रूप  से  बताएंगे  कि  मूल्य  छोटे  और  मध्यम  समाचार  पत्रों  को  अधिक  कोटा

 प्रकाशकों  को  साधारण  कागज  की  सप्लाई  के  विषय  में  वह  क्‍या  करने जा
 रहे  हैं  ताकि  हम  इस  क्षेत्र  में  थोडा  और  आगे  बढ़  सकें  क्योंकि  हमारे  देश  का  स्थान  प्रकाशन  जगत  में

 डी  कम  होकर  हो  गया  है  ।

 बन्द  मिलो  की

 क्री  जे०  बेंगल  राज  :  मैं  पहले  अखबारी  कागज  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  दूंगा  और  फिर  लेखन  के

 लिए  कागज  तथा  गत्ते  के  बारे  में  उत्तर  दूंगा  ।

 हमारी  अखबारी  कागज  की  कुल  मांग  लगभग  $  लाख  टन  है  ।  स्वदेशी  उत्पादन  2.75  लाख

 3  और  हम  लगभग  2  लाख  5  हजार  टन  आयात  कर  रहे  1988  में  अखबारी  कागज  के

 अन्तर्राष्टीय  मल्य  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई  है  !  1987  के  दौरान  आयातित  मानक  अखबारी

 क्रागज  का  बित्री  मूल्य  6,195  रुपए  प्रति  टन  था  जो  बढ़कर  12,715  रुपए  प्रति  टन  हो  गया  और  .

 इस पर 550 रुपए प्रति टन आयात शुल्क भा अब आयातित अखबारी कागज का मूल्य रुपए है । यह राज्य व्यापार निगम का मूल्य इससे हमारे विभाग का कोई सरोकार नहीं यथ व्यापार निगम एक स्वतन्त्र निकाय है । इस अखबारी कागज का वितरण भी हमारे अन्तगंत जय टन रा पा नहीं यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तगत है । श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन यह सरकार के अन्तगंत है । हरी जे० बेंगल राव : जी यह भारत सरकार के अन्तगंत है । तीनों माननीय सदस्य श्रमिक नेता एक तरफ तो वे श्रमिकों के लिए अन्तरिम राहत और अधिक मजदूरी की बात करते हैं दूसरी वे बड़े बहुराष्ट्रीय समाचार पत्रों की तरफ से जिरह कर रहे हमारा अखबारी कागज स्वदेशी मूल्य बहुत कम यह लगभग
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 10,000  रुफ्तू  बी०  भाई०  सी०  पी०  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  हमें  इसे  बढ़ाकर  लगभग  13,000

 रुपए  करना है  ताकि  यह  आ्रयातित  अखबारी  कागज  के  मूल्य  के  बराबर  हो  लेकिन  हमने  अभी
 इसमें  वृद्धि  नहीं  की  अखबारी  कामज  की  एक  फैक्ट्री  को  छोड़कर  बाकी  सभी  फंक्ट्रियां  सरकारी  क्षेत्र
 में  एक  तरफ  तो  वे  यह  कहकर  सरकारी  क्षंत्र  के  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  की  आलोचना  कर  रहे
 हैं  कि  वे  घाटा  उठा  रहे  हैं  और  दूसरी  तरफ  वे  श्रमिकों  की  अन्तरिम  राहत  तथा  मजदूरी  को  बढ़ाना

 हहते  है
 ।  और  इसके  साथ-साथ  वे  बड़े  समाचारपत्र  घरानों  की  तरफ  से  भी  बोल  रहे  हैं

 एक  साननोय  सवस्थ  :  छोटे  ओर  मध्यम  समाचारपत्रों  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 श्री  जे०  बेंगल  उनका  हिस्सा  तो  बहुत  कम  ये  माननीय  श्रमिक  नेता  तो

 पूंजीपतियों  की  तरफ  से  बोल  रहे  हैं  ।  आप  देख  रहें  हैं  कि  पहले  मद्रास  से  प्रकाशित
 एक  प्रति  का  क्‍या  मूल्य  था  और  आज  इसका  क्‍या  मूल्य  वे  इसकी  अदायगी  अपनी  जेब से

 बल्कि  पाठकों  से  लेकर  कर  रहे  हैं  ।  अब  स्वदेशी  फैक्ट्रियों  को  घाटा  हो  रहा  ये  सरकारी  क्षेत्र
 उद्यम  हैं  और  इसीलिए  बी०  आई०  सी०  पी०  ने  अपनी  रिपोर्ट  दी  हमें  स्वदेशी  अखबारी  कागज

 का  मूल्य  भी  बढ़ाना  पड़ेगा  क्‍योंकि  जसाकि  मैंने  कहा  है  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  बहुत  अधिक  है  ।  उत्पादन  के
 बारे  में  भी  में  यह  कहूंगा  कि  जब  मैं  आन्प्र  प्रदेश  का  मुख्य  मंत्री  था  तब  हम  कागज  मिलों  से  रायर्ल्ट
 एकत्र  करते  थे  ।  एक  समय  तो  यह  सिफं  तीन  रुपये  प्रति  टन  थी  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ऐसा  था  ।

 श्री  जे०  बेंगल  राव  :  जी  बिरला  ने  तीस  वर्षों  तक  3  रुपए  प्रति  टन  की  दर  से  अदायगी
 की  ।  मैंने  इसे  30  रुपए  से  बढ़ाकर  60  रुपए  कर  दिया  ।  अब  आमन्प्न  प्रदेश  में  बांस  पर  प्रति  टन
 रायल्टी  536  रुपए  तथा  सख्त  लकड़ी  पर  331  दपए  हैं  ।  फिर  कोयले  के  मूल्यों  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ?
 हाल  ही  में  कोयले  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  थी  ।  रेलवे  के  माल-भाड़  में  धी  वृद्धि  हुई  है  ?  हाल

 ही  में
 बजट  में  रेल्वे  के  माल-भाड़े  में  वद्धि  की  गई  ।  इत  सभी  कारणों  से  कागज  के  दाम  तो  बढ़ेंगे  ।  महोदय
 ये  सदस्य  श्रमिक  नेता  हैं  और  वै  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  लेकिन  रेलवे  के  मालभाड़े  में  वद्धि  किसने  की  ?

 श्री  जे  बेंगल  राव  :  इसलिए  इन  कारणों  से  कागज  तथा  अखबारी  कागज के  म॒ल्यों  में
 द्वि  हुई  है  ।  मैं  यह  इसलिए  बता  रहा  हूं  कि  इन  सबसे  मूल्य  में  वृद्धि  होती  है  ।  लेखन  का  कागज

 र  गत्ता  हमारे  पास  अतिरिक्त  मात्रा  में  हमारे  पास  अतिरिक्त  क्षमता  भी  है  ।  हमने  इन  कागज
 निर्माता  इकाईयों  को  आशय  पत्र  दिए  दो  वर्ष  पहले  तक  कागज  उद्योग  अत्यधिक  घाटे  में  चल  रहा
 था  |  इसलिए  हमने  दो  वर्ष  पहले  कागज  पर  से  नियन्त्रण  हटा  लिया  ।  अब  लेखन  के  गत्ते  और
 अखबारी  कागज  पर  भी  कोई  वंधानिक  नियन्त्रण  नहीं  फिर  भी  क्‍योंकि  हम  इन  सरकारी  क्षेत्र  की
 इकाईयों  पर  नियन्त्रण  रखे  हुए  उन्हें  घाटा  हो  रहा  है  ।  कल  भी  आप  कहेंगे  कि  आपके  सरकारी  क्षेत्र
 के  सभी  उद्यम  अत्यधिक  घाटे  में  चल  रहे  अब  आप  हमें  कह  रहे  हैं  कि  मल्यों  में  वद्धि  न  करें  ।  यह
 कैसे  सम्भव  है  ?  इसीलिए  अखबारी  कागज के  क्षेत्र  में  भी  हमें  पहले  स्वदेशी  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देना
 है  |  मैं  श्रीमती  गीता  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  और  अपनी  पार्टी  के  सदस्य  श्री  हरीश  रावत  को  बता  दूं

 के  हमने  पर  की  अदायगी  कर  दी  वह  इसके  लिए  लड़े  और  मेरे  निवास  पर  एक  जलूस
 के  साथ  आः  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  के  श्रमिकों  के  लिए  अन्तरिम  राहत  की  मांग की  थी  ।  मैं

 इसके  लिए  धनराशि  कहां  से  प्राप्त  करूंगा  ?  ये  सारे  व्यय  बहन  करने  के  लिए  हमें  मूल्यों  में  वृद्धि  करनी
 इसका  और  कोई ब्रिकल्व

 ब्हीं  है  ।
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 हाल ही  में  हमने  सीमेंन्ट  पर  भी  नियन्त्रण  हटा  लिया  पश्चिम  बंगाल  के  लोग  अब ~
 आंध्र  प्रदेश  से  सीमेंट  आयात  करना  चाहते  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  में  यह  बहुत  सस्ती  है  ।

 श्री  इख्रजोत  गुप्त  :  आंध्र  प्रदेश  में  सीमेंट  अतिरिक्त  मात्रा  में  आप  इसे  हमें  क्‍यों  नहीं
 देते  ?

 ४ਂ  श्री  जें०  बेंगल  राव  :  कच्चे  मालभाडा  तथा  रसायनों  के  मूल्यों  के  कारण  भी  लागत  बढ़
 गयी  है  ।  सरकार  के  पास  इन  पर  नियन्त्रण  रखने  की  कोई  शक्ति  नहीं

 अब  बच्चों  के  लिए  पाठ्य  पुस्तकों  और  अभ्यास  पुस्तिकाओं  के  सम्बन्ध  इस  पर
 विचार  करना  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  का  कत्तंव्य  यदि  मैं  एक  उद्योगपति  हूं  तो  मुझे  अपने

 से  लाभ  तो  मिलना  ही  यदि  वे  सस्ती  दर  पर  कागज  चाहते  हैं  तो  उन्हें  हिन्दुस्तान
 कागज  निगम  को  सहायता  देनी  हम  उन्हें  कागज  सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  उन्हें  घनराशि
 देनी  पड़ेगी  ।  उनकी  आवश्यकता  1.5  लाख  टन  वे  80,000  टन  के  लिए  धनराशि  की  अदायगी
 करने  में  असमर्थ  यह  मामला  अब  मन्त्रिमण्डल  के  सम्मुख  है  ।  उन्हें  अवश्य  ही  बाजार  भाव  पर
 हिन्दुस्तान  कागज  निगम  को  अदायगी  करनी  चाहिए  ।  हम  केवल  तभी  उन्हें  इसकी  सप्लाई  कर  सकते  हैं

 मैंने  वास्तविक  स्थिति  बताई  हैं  ।  यह  सरकार  का  दोष  नहीं  है  ।  मूल्यों  में  वृद्धि  सभी  क्षेत्रो  में
 ca  3,

 हुई  है  ।  इसी  प्रकार  कागज  के  मूल्य  भी  बढ़  हम  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 ही न्ज्त्ाकिता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  है  और  2.30  म०  प०  पर

 समवेत  होगी  ।

 1.29  प०

 तत्पश्थात  लोक  सभा  मध्याह्ल  मोजनं  के  लिए  2.30  म०  प०  तक
 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.35  म०  प०

 लोक  सभा  मध्याह्लु  भोजन  के  पश्चात्‌  2.35  म०  प०  पर  पुनः  समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुए  |]

 नियम  193  के  अधोन  चर्चा

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  साम्प्रबायिक  स्थिति--जारी

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  हम  श्री  बलवन्त  सिंह  रामूवालिया  द्वारा  वेश  के  विभिन्‍न  भागों  में

 साम्प्रदायिक  स्थिति  के  बारे  में  24  1989  को  उठाई  गई  चर्चा  पर  आगे  चर्चा  श्री

 आरिफ  मोहम्मद  खां  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 ओ  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  माननीय  उपाध्यक्ष  कल
 जब

 मैंने  यह ।
 कहा  कि  मुख्य  समस्या  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  बल्कि  वह  साम्प्रदायिक  विचारधारा  जो  साम्प्रदायिक

 दंगे  को  जन्म  देती  जिसके  कारण  इस  देश  के  विभाजन  का  जख्म
 अपना  सीने  पर

 झेलना  जिसके
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 वन  नञजज+-+

 कारण  शहर  सूनसान  हो  जाते  वाहनों  के  सुहाग  लुट  जाते  हैं  और  बच्चे  यतीम  हो  जाते  हैं  ।  चिन्ता

 उस  साम्प्रदायिक  विचारधारा  के  बारे  में  करनी  चाहिए  ।  और  उस  वक्‍त  जब  मैंने  यह  प्रश्न  किया  कि

 अगर  हम  इस  बीमारी  का  उपचार  चाहते  हैं  तो  हमें  यह  समझना  चाहिए  कि  साम्भ्रदायिकता  है  क्या  ।

 साम्प्रदायिक  दंगे  मात्र  लक्षण  है  अलामत  उस  बीमारी  जिसका  नाम  है  फिरकेवाराना  जहनीयत  ।

 जिसका  नाम  साम्प्रदायिक  विचारधारा  है  !  जब  मैं  यह  कहने  जा  रहा  था  तो  माननीय  राबट

 गंज  ने  खड़े  होकर  पिछले  इलाहाबाद  के  उपचुनाव  के  संदर्भ  में  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  के ऊपर  आरोप
 लगाते  हुए  साम्प्र  दायिकता  को  परिभाषित  करने  की  कोशिश  की  )

 थी  राम  प्यारे  पतिका  :  उपाध्यक्ष  इन्होंने  मेरा  नाम  लिया  इन्होंने
 कहा  है  साम्प्रदायिक  विचार  और  भावा  क्‍या

 ]
 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मैं  उन्हें  बोलने  का अवसर  नहीं  दे  सकता  ।  मेरे  पास  अधिक

 समय  नहीं <  केश

 जपाध्यक्ष  महोकय  :  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 )

 शी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मैं  आरोप  व।पिस  लेता  जो
 कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा  ।

 मैं  यह  मानता  हूं  कि  यह  साम्प्रदायिकता  की  समस्या  बहुत  गम्भीर  समस्या  है  ।  पिछले  दो  सालों  में  इस
 बल्कि  मैं  यह  कहूं  कि  पूरे  देश  ने  बहुत  से  आथिक  घोटालों  के  बारे  में  अपनी  चिन्ता  व्यक्त

 बराबर  चर्चा  हुई  |  मैं  उसमें  नहीं  जा  रहा  हूं  कि  वह  बेईमानी  का  पैसा  किसके  पास  गया  लेकिन  अगर
 बेईमानी  तो  बोफोसं  जैसे  कांड  में  ज्यादा  से

 ]

 क्रो  मुरलोधर  सामे  :  हम  साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  वह  बोफोस  के
 बारे  में  बोल  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  विषय  पर  बोलिए  ।  आप  स्वयं  को  विषय  तक  ही  सीमित  रखें  ।

 श्री  आरिफ  सोहम्मद  खां  :  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  मैं  अंग्रेजी  में  बोल  रहा  होता  तो  आप  यह
 समझ  जाते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  द्वास  हिन्दी  या  उदू  में  बोलने  पर  भी  समझ  रहा  हूं  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्भद  ख्लां  :  इन  सभी  कांडों  को  मिलाकर  देश  को  कुल  घाटा  300  करोड़  या
 400  करोड़  रुपए  से  ज्यादा  नहीं  हो सकता  ।  दूसरी  जब  1985  में  अहमदाबाद  में  साम्प्रदायिक
 दंगे  हुए  तो  वे  लगभग  तीन  महीने  चलते  रहे  ।  अहमदाबाद  के  प्रबन्ध  संस्थान  ने  एक  अध्ययन  के  लिए
 एक  दल  गठित  किया  और  इस  अध्ययन  दल  के  विषय  क्षषेत्र  के  अन्तगंत  तीन  म  ह्ठीने  तक  अहमदाबाद
 शहर  में  चले  साम्प्रदायिक  दंगे  के  फलस्वरूप  गृजरात  राज्य  को  हुए  आर्थिक  नुकसान  का  उन्हें  जायजा
 लेना  आपको  यह  जानकर  ब्रा  श्चयं  होगा  कि  प्रबन्ध  संस्थान  का  अध्ययन  दल  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा
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 कि  इन  साम्प्रदायिक  दंगों  क ेकारण  गुजरात  को  अर्थ-व्यवस्था  को  3,000  करोड़  रुपए  से  अधिक  की

 हानि  मैं  यह  बहुत  स्पष्ट  करने  का  प्रयास कर  रहा  था  कि  साम्प्रदायिकता हमारे  हमारी
 व्यवस्था के  लिए  सबसे  बड़ा  खतरा

 क्योंकि  समय  की  समस्या  हो  रही  इसलिए  अगर  आप  इजाजत
 तो  मैं लौटकर  हिन्दी  से

 बात  सुझाव  के  लिए  बहुत  बहुत  धन्यवाद  लेकिन  जिस  भाषा  को  समझने
 में  आसानी  मैं  उसे  बोलूंगा  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  आप  किसी  भी  भाषा  में  बोलिए  ।

 ]

 श्री  आरिफ  भोहम्मद  खां  :  मेरे  कहने  का  तात्पयं  इतना  है  कि  मैं  इस  मामले  को  बहुत  गम्भीर
 समझता  हूं  और  मैं  यह  मानता  हूं  कि  साम्प्रदायिकता  के  ऊपर  चर्चा  करते  हमें  इस  चुनौती  का
 प्रभावी  ढंग  से  मुकाबला  करने  की  कोशिश  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहमति  बनाने  की  कोशिश  करनी

 चाहिए  और  इसका  इस्तेमाल  राजनीतिक  आरोप  ओर  प्रत्यारोप  के  लिए  नहीं  करना  चाहिए  लेकिन
 क्‍योंकि  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  का  नाम  लिया  इसलिए  इतना  स्पष्टीकरण  देना  जरूरी  है  कि
 इलाहाबाद  न  जाने  का  फैसला  मेरा  अपना  फैसला  था  और  वह  फैसला  इसलिए  मुझे  यह  कहने  में
 कोई  संकोच  नहीं  है  कि  चुनाव  प्रचार  में  कुछ  ऐसे  लोग  मौजूद  जिनसे  साम्प्रदायिकता  के  प्रश्न  पर  मेरे

 गहरे  मतभेद  थे  और  अपनी  बात  कह  रहा  हूं  और  मुझे  अपनी  बात  कहने
 दीजिए  ।  मेरे  उनसे  गहरे  मतभेद  थे  और  इस  कारण  मैं  उनके  साथ  चुनाव  प्र  चार  की  साझीदारी  नहीं
 करना  चाहता  था  ।  ये  मतभेद  सावंजनिक  हुए  और  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  एक  बार  नहीं  बल्कि
 दो  बार  सावंजनिक  रूप  से  खेद  व्यक्त  किया  और  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  ने  यह  घोषणा  की  कि

 चुनाव  प्रचार  में  चाहे  जो  हिस्सा  लेने  आया  साम्प्रदायिकता  के  खिलाफ  लड़ाई  में  किसी  किस्म  को

 ढील  नहीं  बरती  जाएगी  ।  एक  तरफ  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  का  यह  शालीन  और  शराफतपूर्ण  रवया

 और  दूसरी  तरफ  इसकी  तुलनी  कीजिए  उस  रवंया  से  कि  इस  साम्प्र  दायिकता  के  प्रश्न  पर  मैंने  इस

 सरकार  से  इस्तीफा  दिया  और  मेरे  इस्तीफा  देने  के  बाद  मेरे  ऊपर  और  मेरे  घर  के  ऊपर  एक  दो

 दो  बार  हमले  कराए  गए  और  हमला  करने  वालों  के  खिलाफ  कोई  कारंवाई  करने  के  उनको  एक
 घंटे  के  अन्दर  थाने  में  विठा  थाने  से  छोड़  दिया  गया  ।  लेकिन  मैं  इस  विवाद  को  नहीं  बढ़ाना  चाहता

 मैं  विषय  की  तरफ  लौट  कर  आना  चाहता  मैं  उसी  के  बारे  में  फिर  इस  बात  को  कहता  हूं  श्रीमन

 यह  विषय  ऐसा  नहीं  सरकार  में  जो  साम्प्रदायिक  तत्व  साम्प्रदायिकता  के  बारे  में  उसकी  जो

 नीति  मेरा  उससे  सबसे  ज्यादा  मतभेद  इसीलिए  मैंने  सब  से  पहले  इस्तीफा  लेकिन  मैं
 उन  लोगों  में  नहीं  हूं  कि  मैं  यह  कहूं  कि  साम्प्रदायिकता  इस  सरकार  ने  पैदा  की  मेरी  यह  भी

 गलतफहमी  नहीं  है  कि  अगर  यह  सरकार  बदल  जाए  ।

 |  प्लखात | ०  कर

 प्रो०  पी०  जे०  क्षुरियन  :  एक  प्रश्म  है  |

 भरी  आरिफ  मोहस्मद  झ्लां  :  मैं  उन्हें  यह  अवसर  नहीं  दे  सकता  |  मैं  कोई  विवादास्पद  बात  नहीं

 कह  रहा  हूं  और  माननीय  मन्‍्त्री  मुझसे  सहमत  लगते  हैं  ।
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 ]

 श्रीमन्‌  मैं  यह  बात  कह  रहा  था  ।

 ]
 श्री  रास  प्यारे  पनिका  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  ख्तां  :  भाषण  के  बीच  में  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 ]
 वास्तविक  समस्या  दंगे  नहीं  बल्कि  वास्तविक  समस्या  सर  थोड़ा  मुझे  बोलने

 दिया

 ]
 मन्‍्त्री  महोदय  ने  कहा  है  :  कट्टरपंथी  होने  पर  गवं  है  ।”  यह  कायंबाही  वृत्तांत  में  है  ।

 ] ”.
 झौ  राम  प्यारे  पनिका  :  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  कुछ  तत्व  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह

 के  प्रचार  में  लगे  हुए  थे  जो  साम्प्रदायिक  इसीलिए मैं  वहां नहीं  तो  उससे  क्या  मैं  यह  मान  लूं
 कि  वहां  साम्प्रदायिक  प्रचार  करने  वाले  लोग  भी  थे  ।

 श्री  आरिफ  भोहम्मद  खां  :  इसी  सदन  में  कहा

 ]
 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  सर  मुझे  बोलते  दिया  जाए  ।

 मैं  बार-बार  कह  रहा  हूं  कि  मैं  आरो५-प्रत्या रोप  नहीं  लगाना

 ]
 बे  एक  ऐसे  दल  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  जिसके  एक  मन्‍्त्रो  ने  कहा  है  कि  अपने  कट्टरपंथी

 होने  पर  गवं  है  ।”  आप  रिकार्ड  देखें  तो आपको  मालूम  होगा  कि  किस  मन्‍्त्री  ने  ऐसा  कहा  ड़

 सर  जैसा  मैंने पहले  असल  समस्या  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  साम्प्रदायिक  दंगे  केवल
 बीमारी  का  लक्षण  हैं  ।  साम्प्रदायिकता  कहां  पैदा  होती  है  ?  यह  साम्प्र  दायिकता  की  परिकल्पना  क्या

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  साम्प्रदायिकता  की  परिकल्पना  वह  आधारहीन  बात  है  जहां  यह  कहा  जाता
 है  कि  एक  धर्म  के  मानने  वाले  न  केवल  उनकी  धाभिक  शास्त्राएं  बल्कि  बुनियादी  भौतिक  हित

 भी  एक  हैं  ।
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 ]

 केवल  यह  कि  उनके  धर्म-निरपेक्ष  हित  समान  है  अपितु  उनके  धर्मनिरपेक्ष  हित  अन्य  धामिक
 समुदायो ंसे  अलग हैं  ।  औ  लग  ही  नहीं  परस्पर  विरोधी  हैं  ।

 ]

 सारी  समस्या  यहां  इस  इस  सपोजीशन  से  उत्पन्न  होती  है  ।  समस्या  यहां  पैदा
 होती  मेरा  कहना  यह  है  कि  मैंने  जो  भाषण  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  चिन्ता  व्यक्त

 ः
 गाव  दिए  लेकिन  चाहे  वे  सुझाव  पुलिस  फोर्सिज  के  बारे  में  विभिन्‍न  सम्प्रदायों  का  जो

 धित्व  है  उसके  बारे
 में

 या  दूसरे  बारे  में  मैं  बहुत  अदब  के  साथ  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि
 हैं  कि  मिक्‍सड  फोस  होनी  चाहिए  तो  क्या  इसका  मतबल  यह  है  कि  जो  हमारी

 फोर्सिज DS  कि
 है  उसमें  रिप्रेजेन्टेशन  मिक्‍्सड  नहीं  इससे  मुझे  लगता  है  कि  यह  बड़ी  जघन्य  बात  गम्भीर

 श्रीमन  मैं  बुनियादी  तौर  पर  इस  बात  के  खिलाफ  हुं  कि  साम्प्रदायिकता  के  आधार  किसी
 खास  सम्प्रदाय  के  नाम  पर  कोई  रिक्रुटमेंट  किया  किसी  सेवा  में  भर्ती  की  जाए  ।  मैं  निश्चित  तौर
 पर  इसके  खिलाफ  हूं  ।  लेकिन  किसी  को  इस  कारण  से  सेवा  में  भर्ती  न  किया  जाए  कि  किसी  का  ताल्लुक
 किसी  सम्प्रदाय  से  इसका  विरोध  ही  इसकी  निन्‍दा  होनी  कोई  खास  फोसं  क़्ियेट  करने

 क्री  जरूरत  है  ।  निश्चित  तौर  पर  यदि  कुछ  खास  परिस्थितियों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  लेकिन  उस
 खास  फोसे  में  हो  सिफफं  प्रतिनिधित्व  होगा  तो  फिर  यह  मान  लिया  जाएगा  कि  जो  जनरल  फोर्स  है  उसमें
 जो  छोटे  समुदाय  हैं  उनका  प्रतिनिधित्व  नहीं  जैसे  हमने  इस  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 बहत  नेकनीयती  से  सुझाव  दिए  गए  ।  यह  उसी  तरह  है  जैसे  बुखार  का  इलाज  थधर्माम्रीटर को  ठण्डा
 करके  करने  की  कोशिश  की  जाए  ।  थर्मामीटर  पर  पानी  डालने  से  बुखार  नहीं  बीमारी  का

 इलाज  करना  ही  होगा  ।

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  वात  समाप्त

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  ख्वां  :  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुझे  कुछ  और  समय  दिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  संक्षेप  में  कहें  । आप  पहले  ही  मिनट  ले
 चुके  कल  आपने  5

 मिनट  लिए  थे  ।  अतः  आप  कुल  20  मिनट  ले  चुके  हैं  ।

 [  हिन्दो  |

 क्री  आरिफ  मोहम्मद  खत्वां  :  यह  जो  स्थिति  आज  पैदा  हो  गई  है  जिस  तरह  हम  रोजाना  अखबार

 पढ़ते  जिस  तरह  साम्प्रदायिक  दंगों  और  तनावों  की  खबरें  आती  ऐसे  लगता  है  जैसे  हम  एक  राष्ट्र

 न  होकर  विभिन्‍न  समूहों  का  महासंघ  हा  जहां  हर  समृदाय  अपने  लिए  विशेष
 अधिका

 र  प्राप्त  करने  की

 पर्धा  में
 दौड़  रहा  है  जिन  अधिकारों  से  वह  दूसरों  को  बंचित  रखना  चाहत

 है  हमारा  संविधान

 कानून  के  समक्ष  समान  अवसर  उपलब्ध  कराना  सुनिश्चित  करता  धर्म  और  लिंग  के

 आधार  पर  किसी  भी  विभेद  को  निषंद  करता  है  ।  इसी  के  साथ  धाभिक  स्वतन्त्रता  सुनिश्चित  की  गई

 है  तथा  शिक्षा  और  संस्कृति  क्षेत्र  में  अल्पसंख्यक  वर्गों  के  लिए
 विशेष

 प्रावधान  भी  किए  गए  हैं  ।

 संविधान  सभा  में  यह  आशा  व्यक्त  की  गई  थी  कि  न्यायिक  रूप  से  परिवततंनीय  ज्युडिशियल  एनफोरसिएवल
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 राइट्स  जो  प्रोवाइट  किए  गए  इनके  रहते  अल्पसंख्यक  वर्गों  के  हितों  को  रक्षा  हो सकेगी  और
 नैतिक  तथा  शासकीय  स्तर  पर  जो  बहुसंख्यक  और  अल्पसंख्यक  का  भेद  यह  गुजरते  हुए  वक्‍त के  साथ
 मिट  जाएगा  ग्ीलिए  जो  हमारा  संविधान  उसके  अन्दर  जो  उपनिवेशी  प्रावधान  थे  जिनसे
 साम्प्रदायिकता  बढ़ती  थी  और  पैदा  होती  थी  जैसे  सैपरेट  अलग  चुनावी  उनको
 संविधान  से  अलग  कर  दिया  गया  ।  उस  वक्‍त  जो  आशा  की  गई  हमारी  बदकिस्मती  है  कि  वह  आशा
 पूरी  तरह  फलीभूत  नहीं  हुई  है  ।  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  जो  यह  कहूं  कि  स्थिति  तभी  से  खराब  हुई

 निश्चित  तौर  पर  नहीं  ।  हमने  यकीनन  उस  स्थिति  में  सुधार  किया  है  जो  स्थिति  गुलामी  के  दिनों  में
 लेकिन  रह-रहकर  यह  खतरा  इतने  खतरनाक  तरीके  से  अपना  सिर  उठाता  कभी-कभी  यह  लगने

 लगता  है  कि  कहीं  यह  खतरा  हमारी  पूरी  व्यवस्था  को  खा  तो  नहीं  जाएगा  या  व्यवस्था  को  खत्म  तो  नहीं
 कर  देगा  ।  माननीय  सदस्यों  द्वारा  दूसरी  बात  कही  गई  है  ।  अब  सवाल  यह  है  कि  यह  जो  साम्प्रदायिक
 विचारधारा  यह  जो  साम्प्रदायिकता  इसकी  जड़  में  क्या  यह  सोच  कि  मुसलमान  के  हित  हिन्दू
 या  सिख  या  ईसाई  के  हितों  से  भिन्‍न  है  या  विभिन्‍न  समुदायों  के  हित  भिन्‍न  इसका  कारण  क्‍या  है  ।
 क्या  इसका  कारण  है  मजहब  जिसके  कारण  यह  अलगाव  और  दूरी  पैदा  होती  यह  सवाल  और
 भी  माननीय  सदस्यों  ने  उठाया  है  |  मेरा  मानना  है  कि  धर्म  और  साम्प्रदायिकता  का  आपस  में  कोई

 |  मजहब  का  उद्देश्य  आदमी  को  इन्सान  बनाना  है  जबकि  सःम्प्रदायिकता  आदमी  को
 हैवान  बनाती  है  ।  धर्म  दूसरे  को  दया  और  करुणा  ज॑ंसी  भावना  जगाता  साम्प्रदायिकता
 उसे  नफरत  करना  सिखाती  हिसा  के  लिए  उकसाती  है  ।  मजहब  का  मकसद  क्‍या  है  :

 दर्दे  दिल  के  वास्ते  पैदा  किया  इन्सान

 वरना  ताअत  के  लिए  कुछ  कम  न  थे  करों  बंया  ।'

 इसको  इस  प्रकार  भी  कहा  गया  है  :

 क्रबीरा  सोई  पीर  जो  जाने  पर

 जो  पर  पीर  न  सो  काफीर  बे  पीर  ।

 संसद  की  एक  दीवार  पर  लिखा  हुआ  है

 वेष्णव  जन  ते  तेने  जो  पीड़  पराई  जानी  रे  ।

 मैं  समझता  धर्म  का  मकसद  यद्ढी  है इसलिए  स्वामी  विवेकानन्द  ने  धर्म  को  परिभाषित  करते  हुए  कहा

 उनका  प्रकटीकरण  होना  ही  अपने  आप  में  धर्म  है  ।  इसी  सन्दर्भ  में  मैं  एक  उद्धरण  और  देना  चाहूंगा  ।
 मशहूर  सूफी  सन्‍्त  हजरत  निजामुद्दीन  औलिया  को  उनके  मुरीद  ने  उन्हें  कैंची  का

 तोहफा  पेश  किया  ।
 हजरत  निजामुद्दीन  औलिया  ने  उसे  कंची  लौटा  दी  ओर  कहा  कि  मियां  हम  जोड़ने  के  लिए  आए  हैं  काटने
 के  लिए  नहीं  आए  हैं  ।  हमें  कंची  मत  हमें  देना  है  तो  सुई  दो  ।  उसके  बाद  उन्होंने  शेर  पढ़ा  :

 मा  वराय  वसल  गरदन  आम
 तर  वराये  वसल  गरदन  आम  देन  ।”

 उनके ही  शिष्य  हैं  हजरत  अमीर  जिन्हें  तूतिये  हिन्द  कहा  जाता  इसी  दिल्ली  के  पास

 महरौली  से  गुजर रहे  वह  बहुत  बड़े  सन्‍त  थे  ।
 वहां  के  गांव  वालों  का  जुलूस  गाजे-बाजे  के  साथ  देवी

 के  मन्दिर  में  जा  रहा  था  और  उसमें  शामिल  कुछ  लोग  भक्ति  से  भाव-विभोर  होकर  मस्ती  के  साथ
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 नाच  रहे  थे  ।  उनकी  भक्ति  का  भाव  देखकर  हजरत  अमीर  खुसरों  से  न  रुका  गया  और  उनके  साथ
 शामिल  हो  गए  और  नाचने  ल  अमीर  खुसरो  के  साथ  जो  लोग  थे  उन्होंने  कहा  कि  हुजूर  यह  तो
 मूर्ति  पूजक

 देवी
 के  मन्दिर  में  जा  रहे  हैं  आप  इनके  साथ  कहां  शामिल  हो  गए  ।  हजरत  अमीर  खुसरो ने  कहा  कि  हर  कौम  रास्त  हर  दिल  किबला  गाहे  ।  यानि  जो  भी  व्यक्ति  अपने  धर्म  के  साथ

 आचरण  करता है  वह  सही  रास्ते  पर  है  ।  इसी  बात  को  हिन्दुस्तान  की  पुरानी  पुस्तकों  में  इस  तरह  से
 कहा  है  कि  एकतम  सत  वियरात  सत  बहु  दन्ति  ।

 अनुवाद  ]

 सत्य  एक  सन्त  इसे  भिन्‍न  नामों  से  पुकारते  हैं  ।

 मेरे  कहने  का
 मकसद  यह  है  कि  मजहब  नफरत  करना  नहीं  सिखाता  ।  यह  बात  तब  पैदा  होती

 है  जब  मजहब  का  नाजायज  इस्तेमाल  किया  जाए  सियासी  मकासित  को  भड़काने  के  अपनी
 नीतिक  महत्वकांक्षाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  जब  स्वार्थ  के  बाजार  में  राजनीतिक  माल  बेचने  के  लिए
 उस  पर  धर्म  का

 आकर्षक  लेबिल  लगाया  जाता  तब  वहां  पर  साम्प्रदायिकता  फैलती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मुझे  बोलने  महोदय  ।  मैं  अधिकतर  नहीं  बोलता  ।

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  25  मिनट  का  समय  ले  चके  हैं  ।  अनेक  सदस्यों  ने अभी  बोलना

 है  ।  और  3.30  बजे  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  पर  विचार

 व्यवधान )

 आ्रौ  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  आप  उनसे  पूछ  सकते  हैं ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  उनका  काम  नहीं  3.30  बजे  हमें  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य

 पर  विचार  करना  है

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  ठीक  महोदय  ।  मैं  केवल  पांच  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर

 दूंगा  ।
 विददिक्डिम न्द्‌

 जैसा  मैंने  पहले  कहा  साम्प्रदायिकता  विचारधारा  है  तो  फिर  यह  भी  स्पष्ट  कहना  चाहिए  कि
 किसी  भी  विचारधारा  को  ताकत  के  बल  से  नहीं  दबाया  जा  सकता  ।  उस  विचारधारा  को  एक  उससे
 ज्यादा  बेहतर  विचारधारा  के  द्वारा  ही  बदला  जा  सकता  इसीलिए  धर्म-नि  रपेक्षता  का  आदर्श

 हमारे  संविधान
 ।  र्माताओं  ने  स्थापित  किया  था  जिससे  हमें  साम्प्रदायिकता  के  जहर  इस  खतरे  से

 मुक्ति  मिल  सके  ।  साम्प्रदायिकता  के  खिलाफ  संघर्ष  की  चंकि  हम  बात  कर  रहे  हट  तो  मैं  यह  कहना

 चाहूंगा  और  खासतौर  से  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  गौर  चाहूंगा  कि  साम्प्रदायिकता  के  खिलाफ

 संघर्ष  किसी  भी  दूसरे  संघर्ष  से  भिन्‍न  जब  हम  वर्ग  संघर्ष  में  लगते  हैं  तो  हम  वर्ग  शत्रु  क ेखिलाफ

 लड़ते  हैं  और  वर्ग  शत्रु  हमारा  हमारा  मित्र  या
 हमारा  रिश्तेदार

 *  ह्टीं  होता  ।  उसके  खिलाफ

 लड़ाई  लड़ने  में  परेशानी  नहीं  होती  ।  लेकिन  जब  हम
 साम्प्रदायिकता  के  खिलाफ  लड़ते  हैं  तो

 न  केवल
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 अपने  सम्बन्धियों  के  खिलाफ  लड़ना  न  केवल  अपने  मित्रों  और  नजदीकी  लोगों  के  खिलाफ  लड़ना
 बल्कि  खुद  अपनी  उस  सोच  के  खिलाफ  भी  लड़ना  होगा  जो  सामाजिक  घटना  ओं  से  प्रभावित

 होती  है  और  जहां  अच्छे  से  अच्छा  धर्म-निरपेक्ष  व्यक्ति  सामाजिक  घटनाओं  को  देखकर  उसके  मन

 भी  यह  भावना  पैदा  हो  जाती  है  ।  इसलिए  यह  प्रसंग  विशेष  महत्व  का  है  और  इस  संघष्ष  में  ध्यान  रखना
 होगा  कि  इसमें  जरा  सी  ढिलाई  आती  है  तो  उसका  फायदा  साम्प्रदायिक  तत्व  उठाते  बाज  वक्‍त

 हमें  उनके  आन्दोलनों  से  परेशान  होकर  वक्‍ती  तौर  पर  शान्ति  खरीदना  चाहते  उनके  साथ  समझोता

 करते  वकती  तौर  पर  सुकून  हो  जाता  लेकिन  उसका  इस्तेमाल  साम्प्रदायिक  तत्व  अपनी
 नीयता  और  साख  बढ़ाने  के  लिए  करते  हैं  ।  मैं  हाल  की  घटना  की  बात  नहीं  करना  चाहता  ।  इतिहास
 में  जाइए  1916  में  लखनऊ  में  पेक्ट  हुआ  तिलक  जैसे  व्यक्ति  ने  पैक्ट  होने  के  बाद

 ३3.00  भ०  प०

 जिस  समय  1916  में  मुस्लिम  लीग  की  सारी  मांगें  मान  ली  गयी  लखनऊ  पेक्‍्ट  हुआ
 उस  वक्‍त  यह  कहा  गया  था  कि  अब  भारत  की  साम्प्रदायिक  समस्या  का  हमेशा  के  लिए  समाघान  हो

 लेकिन  आने  वाले  वक्‍त  ने  यह  साबित  कर  दिया  कि  वह  समस्या  का  समाधान  नहीं  था  बल्कि
 1916  में  उस  दिन  साम्प्रदायिकता  के  आधार  पर  इस  देश  के  विभाजन  के  बीज  बोये  गए  थे  ।  वह

 समझौता  विभाजन  के  खतरे  की  घण्टी  इसलिए  समझौते  कभी-कभी  बहुत  खतरनाक  सिद्ध
 होते  ते el

 इसी  पारेप्रेक्ष्य  मैं  आखिरी  बात  यह  क्योंकि  राम  जन्मभूमि  और  बाबरी  मस्जिद
 विवाद  से  सम्बन्धित  इस  चर्चा  के  दौरान  अनेक  बातें  कही  माननीय  इन्द्रजीत  गुप्त  जी  ने  बड़ा
 प्रभावी  भाषण  उन्होंने  कहा  कि  इस  देश  में  एक  पार्टी  यह  कह  रही  है  कि  हम  न्यायालय  के  फंसले
 को  नहीं  मानेंगे  ।  मैं  यह  समझते  में  बिल्कुल  असफन  हूं  कि  सरकार  को  न्यायालय  का  फंसला  लागू  कराने
 में  अभियुक्त  की  सहमति  लेने  की  जरूरत  कब  से  पड़ने  लगी  |  यह  काम  सरकार  का  है  कि  अगर  दो
 पक्षों  के  बीच  कोई  विवाद  है  तो  चाहे  दोनों  पक्ष  आपस  में  बातचीत  के  जरिए  उसे  तय
 यदि  बातचीत  के  जरिए  तय  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं  तो  न्‍्यायालय  के  जरिए  उस  विवाद  का  फैसला
 कराया  जाए  ।  न्यायालय  जो  फंसला  उसे  लागू  कराने  की  जिम्मेदारी  सरकार  पर  वह  इससे
 कंसे  बच  सकती  है  ।  यह  कंसी  अजीब  बात  है  कि  राम  जन्म  भूमि  में  अगर  किसी  अवतार  के
 अवतरण  की  बात  हो  तो  मैं  नहीं  अगर  वहां  दशरथ-नन्दन  राम  की  बात  तुलसी  और  बाल्मीकि
 के  राम  को  बात  है  या  कबीर  और  गांधी  के  राम  की  बात  वे  राम  तो  मर्यादा  पुरुषोत्तम  मर्यादा
 की  रक्षा  के  लिए  उन्होंने  अपने  अधिकार  तो  क्या  अयोध्या  तक  को  छोड़  दिया  था  ।  लेकिन  आज  अयोध्या
 में  जिस  तरह  का  नाटक  हो  रहा  उसे  देखकर  ऐसा  लगता  है  कि  ज॑ंसे  सारी  राष्ट्रीय  मर्यादाओं  को
 तोड़  दिया  जाएगा  ।  दूसरी  तरफ  वे  लोग  हैं  जो  इस  सदन  के  अन्दर  धर्मनिरपेक्षता  की  दुहाई  देते  कभी
 स्वतन्त्रता  दिवस  के  बाईकाट  का  आह्वान  करते  हैं  ।  कभी  अयोध्या  मार्च  का  आह्वान  करते  हैं  ।
 सबसे  अजीब  बात  यह  है  कि  जिस  दिन  वे  काल  देते  उससे  एक  दिन  पहले  काल  को  वापस ले  लेते  हैं  ।
 उनकी  काल  तो  वापस  हो  जाती  है  लेकिन  इस  बीच  में  जो  तनाव  या  नफरत  पैदा  होती  वह  वापस
 हीं  होती  ।  एक  मौका  भी  ऐसा  आपको  नहीं  मिलेगा  कि  काल  दी  गयी  हो  और  उसके  बाद  किसी  न

 किसी  शहर  में  दंगे  न  भड़क  उठे  चाहे  वह  15  अगस्त  के  बाईकाट  की  काल  थी  या  कोई  और  |  मैं

 मानता  हूं  दोनों  कॉल्स  को  वापस  लिया  गया  लेकिन  दोनों  कॉल्स  के  बाद  मुख्तलिफ  शहरों  में  दंगे  हुए  और
 भयंकर  दंगे  हुए  यह  चीज  मुझे  सबसे  ज्यादा  परेशान  करती  है  कि  गर  यह  कोई  धाभिक
 मामला  जिस  दिन  से  यह  विवाद  शुरू  हुआ  चाहे  बाराबंकी  मुजफ्फरनगर  अलीगढ़
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 फैजाबाद  या  वे  शहर  जहां  हाल  में  साम्प्रदायिक  हिंसा  हुई  उसके  बाद  न  जाने  कितने  लोगों

 की  जानें  जा  चुकी  यदि  यह  कोई  घाभिक  विवाद  है  तो  राम  जन्मभमि  समिति  या  बाबरी  मस्जिद

 एक्शन  कमेटी  का  कोई  लीडर  क्‍या  आज  तक  वी  रगति  को  प्राप्त  होता  सुना  क्‍या  स्वर्ग  पाने  का

 कुरबानी  देने  का  सि्फ  रिक्षा-तांगे  वालों  का  ही  क्या  गरीब  और  मजदूर  लोग ही
 इसमें  क्रबानी  देने  के  लिए  हैं  ।  यदि  यह  धार्मिक  है  तो  दोनों  फक्षों  के  जितने  नेता  उन्हें  आगे
 आकर  है  स्वगं  पाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  आज  वे  पीछे  क्‍यों  हैं  और  गरीब  तथा  कमजोर  लोग  ही
 मारे  जाते  हैं  ।  )

 मैं  उस  वक्‍त  सरकार  में  था  जब  यह  विवाद  शुरू  हुआ  इसलिए  ऐसी  बात  मत  वरना
 मैं  बता  दूंगा  कि  कैसे  शुरू  हुआ  और  उससे  क्‍या  फायदा

 3.05  भ०  प०

 शो  सेयद  शाहबुद्दोन  :  किसने  ताला  क्‍यों  ताला  क्‍या  वह  नहीं

 बताएंगे  ?

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  किसने  ताला  मैं  एक  मिनट  का  वक्‍त  लेना  चाहता
 हं  ।  मैं  एक  बात  जानता  हूं  कि  शायद  49  था  50  में  जब  पहली  ब्मर  मस्जिद  में  क्ला  लगा  और  जिस
 रात  उस  विवाद  स्थल  पर  मूर्तियां  मिली  हैं  और  अगले  दिन  ताला  लगा  उसके:बाद  उस  डिवीजन  के
 कमिश्नर  को  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  उस  वक्‍त  प्रधान  मन्त्री  उन्होंने  उसको  24  घण्टे  के  अन्दर

 मुअत्तिल  किया  और  शायद  महीने  या  डेढ़  महीने  के  अन्दर  उसको  स्िस  से  अलग  कर  दिया  इस
 बार  जो  ताला  कोर्ट  के  आडंर  से  कोर्ट  का  आडंर  क्‍यों  क्योंकि  जिला  अधिकारी  ने  जो
 अफेडेविट  पुलिस  ने  जो  अफेडेविट  उसमें  कहा  गया  था  कि  ताला  खुलने  के  बाद  यहां  पर
 शांति  ओर  व्यबस्था  भंग  होने  का  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  मैं  सिफे  एक  बात  जानना  चाहता  इसलिए  कि
 पीछे  से  सवाल  करने  इत्तिफाक  से  आजकल  दोस्ती  बहुत  मैं  एक  ही  सवाल  करना  चाहता  हूं  कि
 कभी  यह  पूछा  कि  वे  अफेडेविट  देने  वाले  कौच  क्‍या  उनसे  भाज़  तक  कोई  पूछताछ  की
 गई  कि  उन्होंने  यह  अफेडेविट  क्‍यों  दिया  ?  अगर  इस  बात  की  जानकारी  कर  ली  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  सारे  रहस्यों  की  गुत्थी  खुल

 मेरा  पहला  सुझाव  यह  है--मैं  बहुत  विनञ्र  निवेदन  कर  रहा  हूं  सरकार  श्रीमन्‌  आरोप  की
 बात  नहीं  इस  देश  के  संविधान  बनाने  बालों  ने  साम्प्रदायिकता  के  खतरे  को  1946  में  ही  महसूस  कर
 लिया  था  |  1946  में  संविधान  द्वारा  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  गया  था  जिसमें  राजनीति  और
 धर्म  को  अलग  करने  के  लिए  कहा  गया  और  जब  मैं  धर्म  की  बात  कह  रहा  तो  मैं  सिर्फ  उस  धर्म  की
 बात  कर  रहा  जो  धर्म  का  दुरुपयोग  राजनीति  उद्देश्यों  को  पूरा  करने  के  उनको  अलग  करने
 के  संविधान  सभा  ने  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  ।  मैं  समझता  हूं  कि आज  इसकी  जरूरत  सरकार
 की  तरफ  से  आह्वान  होना  उस  प्रस्ताव  पर  एक  बार  फिर  न  केवल  इस  सदन  बल्कि  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  हम  भागकर  साउथ  अफ्रीका  जाते  हैं  और  बिलकुल  सही  जाते
 रंगभेद  की  नीति  के  खिलाफ  और  दुनिया  में  जनमत  बनाते  अगर  हम  रंगभेद  की  नीति  के  खिलाफ
 तो  धर्म  के  आधार  पर  जो  विभेद  होता  उसके  खिलाफ  हमें  अपने  यहां  कायंवाही  करनी  चाहिए  ।  इसकी
 इजाजत  नहीं  देनी  चाहिए  कि  धर्म  के  आधार  पर  मासूमों  की  जान  ओरतें  बेवा  बच्चे  यतीम

 हों  ।  इसकी  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  ।  अगर  हम  क्षपा्थहीड  के  खिलाफ  लड़  रहे  हैं  और  बहां  पर  हम
 इकनौमिक  सैंक्शंस  की  बात  कर  रहे  आर्थिक  प्रतिबन्ध  की  बात  कर  रहे  तो  यहां  पर  साम्प्रदायिक
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 शक्तियों  के  राजनीतिक  और  प्रशासनिक  प्रतिबन्ध  लगाने  चाहिए  ।
 ये  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं

 कि  प्रधान  मन्त्री  अपने  भाषण  में  राजनीति  और  घर्मं  को  अलग  करने  की  बात  कही  है  ।  अगर

 वाकई  सरकार  चाहती  है  कि  इस  पर  कोई  कायवाही  तो  आप  राष्ट्रीय  स्तर  पर  चचाी  दी

 उसके  बाद  आप  कदम  उठाएंगे  तो  आपको  पूरे  देश  में  उसके  लिए  समर्थन  भी  मिलेगा  ।
 ।

 मेरा  अगला  सर्जश्चन  यह  है  कि  धर्म  या  जाति  के  नाम  पर  जो  राजनीतिक  दल  काम  कर  रहे

 हैं  और  खासतौर  से  जब  आपने  रिप्रजैंटेटिब  पीपुल्स  एक्ट  में  अमेंडमेंट  किया  यकीनन  बम्बई  के  वे

 जज  काबिले  तारीफ  और  काबिले  मुबारकबाद  हैं  जिन्होंने  अभी  यह  फैसला  किया  है  कि  उन  पार्टियों  पर

 पाबन्धी  लगनी  चाहिए  और  जब  तक  उन  पर  पाबन्दी  न  तब  तक  सरकारी  पक्ष  और  विपक्ष  की

 सारी  जो  राष्ट्रीय  पार्टियां  होने  की  बात  करती  उनके  बीच  में  सहमति  होनी  चाहिए  कि  चाहे
 जो  साम्प्रदायिक  राजनीतिक  दल  हम  उसके  साथ  किसी  किस्म  का  चुनावी  तालमेल  नहीं  कोई
 राजनीतिक  सम्बन्ध  उनके  साथ  नहीं  यह  तो  लांगटमं  सजेश्चन  मेरा  आखिरी

 सुझाव  यह  है  कि  दंगों  क ेबीच  मरने  वाले  जिनका  नुकसान  होता  वे  कोई  देबिक  विपदा  का

 शिकार  नहीं  क्या  आप  उनके  लिए  राहत  का  इन्तजाम  करेंगे  ?  यह  उन्हीं  के  खिलाफ  अपराध  नहीं

 यह  राष्ट्र  के  खिलाफ  अपराध  होता  उनक्रा  जितना  नुकसान  होता  उसकी  पूर्ति  सरकार  को

 करनी  चाहे  आप  अपने  कोष  से  चाहे  दंगाग्रस्त  इलाकों  में  जो  ध्यूनिटिब  टैक्स  होता
 जो  दंड  के  तौर  पर  टैक्स  लगाया  जाता  वह  लगाकर  करें  लेकिन  उनकी  क्षतिपूर्ति  का  इन्तजाम  आप

 करें  ।  इन  शब्दों  के साथ  उपाध्यक्ष  आपका  बहुत-बहुत  घन्यवाद  |

 श्रो  प्रताप  मानु  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  आज  सदन  में  राष्ट्र  के  अन्दर  हो  रही
 साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  चर्चा  हो  रही  है  और  खासतौर  पर  ऐसे  अवसर  पर  जबकि  पूरा  देश  अपने  देश

 की  दो  महान  राष्ट्र  निर्माता  और  राष्ट्रनायक  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  और  राष्ट्र  की एकता  और

 सदृभावना  के  प्रतीक  मौलाना  अब्दुल  कलाम  आजाद  की  जन्म  शताब्दी  मना  रहा  उस  समय  सदन  में

 इस  गंभीर  राष्ट्रीय  मसले  पर  चर्चा  होना  अपने  आप  में  एक  अहमियत  रखता

 हमारे  देश  के  निर्माताओं  और  आज  के  आधुनिक  भारत  के  निर्माताओं  ने  देश  की  आजादी  के
 साथ  ही  जो  देश  में  लोकतंत्र  की  बुनियाद  उसमें  धर्म-निरपेक्षता  और  समाजवाद  जैसे  महान  आदर्श
 और  सिद्धान्त  की  आधारशिला  जिसके  आधार  पर  घमंनिरपेक्ष  आजाद  भारत  मजबूती  से  दुनियां
 में  अपना  दृष्टिकोण  अपनाए  हुए  है  ।  प॑ं०  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  आज  से  41  साल  पहले  इसी  सदन  में
 साम्प्रदायिक  स्थिति  पर  चर्चा  करते  हुए  स्पष्ट  रूप  से  अपना  विचार  रखा  था  कि  धर्म  को  राजनीति  से
 अलग  रखना  हमारे  राष्ट्र  के  लिए  नितान्त  आवश्यक  जब  धर्म  राजनीति  से  जुड़  जाता  है  या  धर्म  का
 राजनीतिक  स्वार्थों  क ेलिए  गठबन्धन  या  गठजोड़  कर  लिया  जाता  है  तो  उससे  एक  विस्फोटक  मिश्रण
 तैयार  हो  जाता  है  और  उससे  देश  की  एकता  और  अखेंडता  पर  आंच  आती  आज  हम  देखते  हैं  कि
 40-4  वर्षों  के बाद  उनके  विचार  और  दृष्टिकोण  तथा  दूरदर्शिता  उतनी  ही  सामयिक  और  उतनी  ही
 जरूरी  हमारे  देश  में  बनी  हुई  हैं  जिसके  ऊपर  आज  सदन  में  हमारे  सभी  साथी  पक्ष  और  विपक्ष  के  सभी
 विचार  कर  रहे  हैं  ।

 धर्मं  निरपेक्षता  के  मायने  सर्वधर्म  समभाव  है  और  हमारे  संविधान  के  निर्माताओं  आधुनिक
 आजाद  हिन्दुस्तान  के  बनाने  वाले  रहनुमाओं  के  समभाव  की  भावनाओं  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता
 देने  के  रूप  में  धर्मनिरपेक्षता  के  सिद्धान्तों  को  हमारे  संविधान  में  रखा  ।  सर्वधर्मं  समभाव  की  बात  आज
 से  हजारों  वर्षों  से  स ेचली  आ  रही  है  और  भारतवर्ष  में  सभी  धर्मों  के  अनुयायी  और  अपनाने  वाले
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 जाया  व  यथयथ  a  —  मिमनरनक्ीककर

 लोग  अपनी-अपनी  भावनाओं  और  श्रद्धा  के  अनुसार  अपने  धर्म  का  पालन  करते  हैं  और  उसके  अनुसार
 अपने  समाज  और  राष्ट्र  को  एकता  के  सूत्र  में  ढ़ालने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 इन्हीं  सब  बातों  के  बीच  में  कुछ  ऐसी  कुछ  ऐसी  जो  धर्म  की  आड़  लेकर

 साम्प्रदायिक  भावना  और  विचारधारा  के  जरिए  देश  में  एक  ऐसा  गन्दा  वातावरण  बनाकर  अपने
 नीतिक  स्वार्थों  को  हल  करने  की  कोशिश  करती  उनके  ऊपर  अंकुश  लगाना  जरूरी  है  ।  इन्हीं  के कारण
 देश  में  समय-समय  पर  कठिनाइयां  आई  दंगे  हुए  हैं  और  हजारों  लोगों  का  नुकसान  हुआ  जान-माल
 का  नुकसान  तो  हुआ  ही  है  पर  एक  सबसे  बड़ी  जो  साम्प्रदायिक  सद्भावना  हमारे  राष्ट्र  के  अन्दर

 इन  40-4  वर्षों  में  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  माध्यम  से  देश  के  विभिन्‍न  अंचलों  में  पहुंची  उसको

 नुकसान  पहुंचाने  का  एक  असफल  प्रयास  समय-समय  पर  किया  गया

 हम  यह  गये  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  हमारे  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  पं०  जवाहरलाल
 मौलाना  अब्दुल  कलाम  सरदार  बल्‍लभ  भाई  लाल  बहादुर  शास्त्री  और  हमारी

 राष्ट्रीय  मां  इंदिरा  गांधी  ने समय-समय  पर  ऐसी  साम्प्रदायिक  शक्तियों  के  खिलाफ  तेजी  से  राष्ट्र  को

 जागत  और  अपने  प्रयासों  के  माध्यम  से  ऐसे  तत्वों  को  कुचलने  में  पूरा-पूरा  प्रयास  करते  जब

 भी  किसी  क्षेत्र  या  किसी  प्रान्त  में  साम्प्रदायिक  दंग्रे  हुए  हैं  या  साम्प्रदायिकता  की  आड़  लेकर  अपने
 नीतिक  स्वार्थों  को  हल  करने  का  किन्हीं  ने  प्रयास  किया  है  तभी  हमारे  राष्ट्र  की  सदभावना  ओर  राष्ट्र
 की  एकता  की  आंच  आई  है  |  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  वह  लोग  जो  सदन  के  अन्दर  बढ़-चढ़  कर  बातें

 कर  रहे  हैं  और  खुद  साम्प्रदायिक  होने  के  बावजूद  भी  अपनी  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं  करते  ।  कहीं  वह

 हिन्दू  महासभा  के  नाम  कहीं  वह  विश्व  हिन्दू  परिषद  के  नाम  कहीं  वह  शिव  सेना  के  नाम  से  इस

 काम  में  जुटे  हुए  हैं  और  उससे  अपने  स्वार्थों  की  पूर्ति  कर  रहे  हैं  । भारतीय  जनता  पार्टी  को  यदि  हम  परानी

 भारतीय  जनसंघ  पार्टी  कहें  तो  उसमें  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  होगी  ।  उनके  मुंह  से  साम्प्रदायिक  सदृभावना
 की  बात  या  साम्प्रदायिकता  के  खिलाफ  सुझाव  हास्यास्पद  लगते  हैं  ।  हम  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  हमारे

 राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  जी  हत्या  से  जिनके  हाथ  रंग  हुए  हों  और  आज  जिस  तरह  से  वह  देश  में

 निरपेक्षता  की  बात  करते  हैं  और  देश  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  साम्प्रदायिक  सदूभावना  बनाने  की

 वह  जो  बातें  करते  हैं  वहां  वे  एक  प्रकार  से  साम्प्रदायिक  सद्भावना  की  पीठ  में  छुरा  भोंकते  हैं  ।  जहां
 इन्होंने  हमेशा  साम्प्रदायिक  शक्तियों  स ेतालमेल  करके  और  गठजोड़  बनाकर  देश  की  एकता  और  अखंडता

 को  नुकसान  पहुंचाने  का  पूरा  प्रयास  किया  हो  वहां  उनके  मुंह  से  यह
 **

 श्रो०  सी०  जंगा  रेट्डो  :  यह  बातें  बाहर  जाकर  कहो  ।  इसे  सदद  के  अन्दर  ही  क्‍यों

 कहते  हो  ।  महात्मा  गांधी  जी  की  आप  लोगों  ने  हत्या  करायी  थी  '**

 क्री  प्रताप  भान्‌  शर्मा  :  आप  क्या  राष्ट्र  की  बात  करेंगे  ।  आप  तो  हिन्दू  राष्ट्र  बनाने  की  बात

 करते  हैं  ।

 श्री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  आप  ऐसी  गलत  बातें  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ।  40  साल  की  आजादी  के  बाद  भी

 ऐसी  बातें  करनी  अच्छी  नहीं  लगती  हैं  ।

 श्रो  प्रताप  भानु  शर्मा  :  आप  कहते  कुछ  हैं  और  करते  कुछ  आप  राजनीतिक  स्वार्थों  क ेलिए

 हिन्दू  भावना  को  भड़काते  हैं  ओर  देश  में  एक  विस्फोटक  स्थिति  पैंदा  करते  हैं  ।  जंगा  रेड्डी  जैसे  लोगों
 को  देश  की  जनता  ने  तिरस्क्ृत  कर  दिया  है  ।  भारत  की  जनता  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  एक  मजबूत
 राष्ट्र  धर्मनिरपेक्ष  भारत  हो  सकता  है  और  एक  सैकुलर  राष्ट्र  ही  मजबूत  राष्ट्र  हो  सकता  जेसे

 227



 93  के  अध्ोन  बच

 भारत  में  अल्पसंख्यक  वर्ग  के  लोग  मान-सम्मान  के  साथ  रह  सकते  हैं  ओर  अपने  आपको  गौरवान्वित

 महसूस  कर  सक  ने  आज  हमें  स्वार्थी  राजनीतिक  ग  ठजोड़ों  से  सावधान  रहने  की  आवश्यकता  है
 हे

 5  1989

 नन>नीा  चना  -  चलता  पक

 महात्मा  गांधी  के  हत्यारों  की इनकी  जमायत  ऐसी  जमायत  का  समर्थन  करके  यह  बहुत  बड़ी
 गलती  कर  रहे  हैं  ।  हम  मांग  करते  हैं  कि  ऐसी  साम्प्रदायिक  राजनीतिक  पार्टियों  पर  प्रतिबन्ध  लगा  देना

 चाहिए--चाहे  वह  जमायते  इस्लामी  चाहे  आर०  एस०  एस०  चाहे  बी०  जे०  पी०  हो  या  चाहे

 दूसरे  साम्प्रदायिक  दल  हों  ।  राष्ट्र  की  राजनीति  में  इनका  कोई  स्थान  नहीं  है  ओर  राष्ट्र  की  राजनीति  में

 आने  के  लिए  इनको  कोई  महत्व  नहीं  मिलना  चाहिए  ।

 हम  यह  भी  देख  रहे  हैं  कि  हमारे  नेता  आदरणीय  राजीव  गांधी  जी  ने  पिछले  चार-साढ़े  चार
 सालों  में  इस  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  काम  किया  है  और  देश  को  प्रगति  के  रास्ते  पर  ले
 जाने  के  लिए  काम  किया  है  ।  जो  मुद्दे  और  जो  विचारधा  रायें  हमारे  राष्ट्र  निर्माताओं  ने  इस  हिन्दुस्तान  के
 निर्माण  के  लिए  दी  थीं  राजीव  गांधी  जी  ने  हैंड  परसेंट  उन  विचारधाराओं  को  लागू  किया  है  ।  आज
 हम  गवे  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  हमारे  नेता  ने  देश  की एकता  और  अखण्डता  में  व  देश  में  साम्प्रदायिक

 सद्भावना  को  मजबूत  बनाने  में  जो  मेहनत  की  जो  योजनायें  दी  हैं  उनकी  जितनी  प्रशंसा  की  जाए
 उतनी  कम  है  ।  एक  तरफ  वह  लोग  हैं  जिन्होंने  चार-साढ़े  चार  साल  कोई  काम  नहीं  किया  जनता  के
 दुख-दर्दों  में  नहीं  राष्ट्र की एकता  और  अखण्डता  में  कोई  सहयोग  नहीं  दिया  और  आज  कहीं  हिन्दू
 सम्मेलन  के  नाद  कहीं  बावरी  मस्जिद  के  नाम  कहीं  रामजन्म  भूमि  का  नारा  देकर  जनता  की
 धामिक  भावनाओं  को  भड़का  रहे  उनके  सैण्टीम॑ण्ट्स  को  उखाड़ने  की  कोशिश  कर  रहे  हमें  ऐसे
 तत्वों  से  सावधान  होना  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  कि  राम  जन्म  भूमि  की  जो
 बात  शुरू  की  जो  पुराने  गड़े  हुए  मुद्दों  को  उघाड़ा  वह  ऐसी  ही  साम्प्रदायिक  ताकतों  ने  उखाड़ा
 है  ।  पूरा  भारतवर्ष  भगवान  राम  की  जन्म  भूमि  है  और  भारत  में  महात्मा  ग्रुरू  नानक  भगवान
 महावीर  स्वामी  और  महात्मा  बुद्ध  जैसी  हस्तियां  हुईं  जिन्होंने  दुनियां  दूसरे  धर्म  के  लोगों  को
 चिन्तन  आदर्श  दिए  और  पूरे  समाज  को  एक  नई  दिशा  ऐसी  महान  हस्तियों  का  देश  भारतवर्ष
 है  ।

 अन्त  में  मैं  एक  बहुत  ही  ज्वलन्त  मुहं  की  ओर  होम  मिनिस्टर  साहब  का  ध्यान  आकर्षित  करना

 चाहूंगा  कि  आजादी  से  लेकर  अब  तक  करीब  200  ऐसे  प्रमुख  दंगे  हुए  जिन्हें  गृह  मंत्रालय  ने
 दायिक  दंगे  के  रूप  में  समझा  है  या  जिनको  रीकग्नाइज  किया  है  और  उन  दंगों  के  बाद  उनको  शान्त
 करने  के  उनमें  प्रभावित  लोगों  की  राहत  देने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  और  हमारे  विभिन्‍न
 प्रशासनिक  अधिकारियों  ने  बहुत  मेहनत  की  है  और  एक  साम्प्रदायिक  सद्भावना  उन  क्षेत्रों  में  स्थापित
 की  जो  दंगे  से  प्रभावित  ने  ।  मैं  चाहूंगा  कि  भारतवषं  में  इन  स्थानों  का  गहराई  से  अध्ययन  किया
 जाए  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  बने  और  उन  दंगों  के  कारणों  की  जांच  करे  ।  दंगों
 मेंਂ  जाकर  आग  बुझाना  या  फायर  ब्रिगेड  का  काम  करना  सरकार  का  मकसद  नहीं  होना  हमारे
 प्रशासनिक  अधिकारियों  को  सिर्फ  वहीं  तक  सीमित  नहीं  रहना  चाहिए  बल्कि  उस  दंगे  के  पीछे  कारण
 क्या  सामाजिक  कारण  आर्थिक  कारण  धामिक  कारण  है  या  राजनैतिक  स्वार्थ  उसके  पीछे  काम
 कर  रहे  उनका  विश्लेषण  उनका  अध्ययन  करके  पूरे  राष्ट्र  की  ऐसी  नीति  तैयार  होनी  चाहिए
 कि  भारतवर्ष  के  उन  क्षेत्रों  उन  नाजुक  इलाकों  में  दोबारा  कभी  दंगे  न  हो  सकें  और  इतने  अधिकार
 वहां  के  प्रशासन वहां  के  राजनेताओं  वहां  के  समाजसेवी  लोगों  को  दिए  जाने  चाहिए  कि  इन  दंगों
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 पर  कड़ाई  से  प्रतिबन्ध  लगाया  जा  सके  और  साम्प्रदायिक  सदुभावना  का  वातावरण  वहां  पर  पैदा  किया
 जा  सके  ।

 अन्त  में  मैं  आदरणीय  गृह  मंत्री  जी  का  ध्यान  उस  तथ्य  की  ओर  भी  आकर्षित  करना  चाहुंगा
 कि  आदरणीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  की  बंठक  शीघ्र  बुलाने  की  बात  की  यह  एक
 बहुत  सूझ-बूझ  भरी  पहल  है  और  इस  पहल  का  पूरे  हृदय  से  स्वागत  किया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  एकता
 परिषद्‌  राष्ट्र  की  अनेकता  को  एकता  के  सूत्र  में  बांघने  के  लिए  एक  ऐसी  राष्ट्रव्यापी  मजबूत  संस्था  है
 जिसके  विचारों  का  फायदा  और  जिसका  संदेश  देश  के  कोने-कोने  तक  देश  के  हर  वर्ग  तक

 देश  के  हर  प्रान्त  तक  पहुंचेगा  क्योंकि  भारतवर्ष  अनेक  धर्मों  का  देश  अनेक  धर्मों  से  जुड़ी  हुई
 अनेक  संस्क्ृतियों  का  देश  है  और  अनेकता  में  एकता  हमारे  भारतवर्ष  का  चरित्र  है  और  इसको  भारतीय

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  माध्यम  आदरणीय  राजीव  जी  के  नेतृत्व  के  माध्यम  से  हम  इसको  एकता  के  सूत्र  में
 बांध  कर  रख  सकते  हैं  ।  सी०  पी०  आई०  के  आदरणीय  गुप्ता  जी  ने  बहुत  अच्छे  विचार  उनकी
 हम  प्रशंसा  करना  चाहेंगे  और  हम  अपेक्षा  रखते  हैं  कि  राष्ट्रीय  मुद्दों  घमेनिरपेक्षता  के  मुद्दों  पर
 समाजवाद  के  मुद्दों  घामिक  सद्भावना  के  मुद्दों  राष्ट्रीय  एकता  के  मुद्दों  पर  हमारी  सभी  सेकुलर
 फोर्सेज  एक  होकर  हम  लोगों  को  सहयोग  राष्ट्र  के  प्रधान  मंत्री  आदरणीय  राजीव  गांधी  को

 सहयोग  करेंगी  ।

 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  उपाध्यक्ष  साम्प्रदायिक  स्थिति  के  सम्बन्ध  में
 वार्ता  चल  रही  अभी  आरिफ  मोहम्मद  साहब  कुछ  बोल  रहे  वह  चले  गए  ।  मैं  अनेक  नेता  को
 एक  शेर  प्रजेण्ट  करना  चाहता  हूं  :

 रहबरी  में  यों  चलेगी  रहजनी  कब
 दगा  देती  रहेगी  दोस्ती  को  दुश्मनी  कब  तक  ।

 यह  तो  एक  उर्द  का  एक  शेर  मैं  हिन्दी  में  उनको  एक  सुना  देना  चाहता  उनके  नेता  के  लिए  ।

 दिनकर जी  का  एक  संदर्भ  है

 सरल  वचन  मघुमय  तन  पर  शुम्र  बसन
 बचो  इस  नागिन  का  विष  से  भरा  बदन  है  ।”

 दांवपेच  में  जो  बहुत  कुशल  लोग  तबदील  करके  एक  ऐसी  ऊंचाई  पर  सप्तम-सूर  में  बोलना  शुरू  करते

 लेकिन  जो  सत्य  उसको  अपनी  आवाज  की  करकशता  में  डुवा  देना  चाहते  हैं  ।  सच्चाई  छुपती  है

 नहीं  चाहें  बनावट  के  उसुलों  से  या  गांधी  जी  के  उन  उसुलों  से  :

 विश्व  सत्य  के  विरुद्ध  चलेगा  तो  मैं  विश्व  के  विरुद्ध  चलूंगा  ।

 एक  प्रसंग  था  जामिया-मिलिया  विश्वविद्यालय  जो  कि  हबलेवतनी  के  प्रतीक  के  रूप  में

 बहां  भी  पहले  हिन्दू  विद्या
 री  पढ़ते  मैं  आपको  एक  प्रसंग  आनन्दशंकर  माद्योन का  बता  देना  चाहता

 जो  बिहार  में  ही  बस  गए  और  वहां  विद्य  पीठ  चला  रहे  हैं  ।  उन्होंने  एक  संस्मरण  जब  मैं

 विद्यार्थी  तो  मैं  महात्मा  गांधी  के  पास  उन्होंने  कहा--बहां  तो  बहुत  से  मुसलमान  विद्यार्थी  हैं
 और  तुम  लोग  भी  हो  ।  मुसलमान  विद्यार्थी  लोग  हमारे  बारे  में

 क्या  कहते  हैं
 ?

 उन्होंने  कुछ
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 मुसलमान  तो  आपकी  बड़ी  आलोचना  करते  गांधी  जी  ने  पूछा--तुम्हें  कैसा  लगता  जब  वे  हमारी
 आलोचना  करते  हैं  ?  उन्होंने  कहा--मुझे  बड़ा  बुरा  लगता  फिर  गांधी  जी  ने  कहा--यही  है

 दायिकता  और  यही  है  कम्यूनलिज्म  ।  किसी  को  कुछ  कहने  का  और  अपने  सैन्‍्टीमैंटस  को  व्यक्त  करने
 का  अधिकार  है  ।  भला  तुम्हें  क्यों  बुरा  लगता  इसलिए  कि  तुम  हिन्दू  इसलिए  तुम्हें  इन
 भावनाओं  से  चोट  लगी  है  ।  इसी  को  साम्प्रदायिकता  कहते  इस  तरह  की  साम्प्रदायिक  भावनाओं  में
 बहना  नहीं  चाहिए  ।  गांधी  जी  ने  साम्प्रदायिकता  को  सूक्ष्म  ढंग  से  माननीय  मूल्यों  की  स्थापना  की  दृष्टि

 जितनी  सूक्षमता  से  उसका  अध्ययन  किया  उतना  शायद  किसी  ने  उसका  अध्ययन  नहीं  किया
 अभी  आरिफ  मोहम्मद  जी  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  बात  कर  रहे  थे  ।  कल  ही  हमारे  राजीव  गांघी  ने

 इतनी  बात  शायद  किसी  देश  के  नेता  ने  कहने  की  हिम्मत  नहीं  की  होगी  ।  उन्होंने

 इंडिया  हू  इज  ए  कम्यूनल  हैज  नो  राईट  टू  सरवाईब  ।”
 को  टिके  रहने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  जो  साम्प्रदायिक  भारत  हो  ।”

 हिन्दुस्तान  को  अगर  साम्प्रदायिक  होना  ही  तो  वह  जमाना  टल  उपाध्यक्ष
 भारत  में  साम्प्रदायिक  तनाव  नहीं  है  ।  आज  हिन्दुस्तान  में  हिन्दू-मुसलमान--सिक्‍्ख-ईसाई  सभी  लोग
 रहते  किसी  भी  प्रकार  किसी  भी  क्षण  और  किसी  भी  स्तर  पर  वे  साम्प्रदःयिक  दंगों  के  लिए  तैयार
 नहीं  हैं  ।  मानसिकता  काफी  ऊंची  हो  गई  लेकिन  राजनीतिक  कुण्ठा  और  दांव-पेंज  तथा  पराजित  शक्तियां
 प्रतिशोध  की  भावना  से  तड़पने  लगती  जिसको  फासिज्म  कहते  प्रतिशोध  की  भावना  से  जिसका
 तारतम्य  जब  ते  अपनी  सफलताओं  और  विफलताओं  पर  तड़पने  लगती  तो  ये  घामिकता
 और  रीजनलिज्म  व  भासायी  कदुताओं  का  आधार  लेती  हैं  ।  आजादी  की  पूर्व  संध्या  पर  साम्प्रदायिकता
 तो  एक  बार  क्‍योंकि  अंग्रेज  सरकार  ने  उस  वक्‍त  साम्प्रदायिकता  का  जहर  घोल  दिया  विष  क

 मन  में  उतार  दिया  इसलिए  साम्प्रदायिक  रंऐ  हुए  और  नतीजा  यह  हुआ  कि  भारत  वंट  गया  ।  उसके

 बाद  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  हजारों  बार  साम्प्रदायिक  दंगे  हिन्दू  और  मुसलमान  आपस  में  लेकिन

 कहीं  पर  भी  साम्प्रदायिक  चीज  नहीं  बढ़ी  ।  कन्टीन्यू  नहीं  क्‍यों  नहीं  की  ?  क्‍योंकि  साम्प्रदायिकता  के
 लिए  कोई  तैयार  नहीं  है  |  आज  हिन्दू  और  मुसलमान  उन  साम्प्रदायिक  संकी्णंताओं  से  ऊपर  उठ  गया

 मैं  लम्बी-चौड़ी  बात  कहने  वालों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  बाबर  ने  हुमाऊं  को  लिखा  था--खुदा  ही
 रहमत  है  तुम्हारे  ऊपर  कि  तुमको  हिन्दृओं  के  देश

 में
 हिन्दुस्तान  की  ऊंची  कुर्सी  मिली  है  ।  तुम्हारे  हाथ

 से  ऐसी  कोई  हरकत  नहीं  चाहिए  जिससे  अवसरियत  का  दिल  दुखता  हो  ।  मुगलिया  सल्तनत  के  अन्दर

 बड़ी  उदार  विचारधारा  के  लोग  थे  ।  इसलिए  मह  बावरी  मस्जिद  और  राम-जन्म  भूमि  के  बारे  में
 विवाद  पैदा  करना  एक  बड़ी  विश्वासधातक  चीज  होगी  ।  रांची  हजारीबाग  अहमदाबाद  और

 हैदराबाद  में  जो  भी  दंगे  हो  रहे  जो  भी  दंगे  यह  कोई  नेशनल  मुद्दा  नहीं  है  ।  राष्ट्रीय  मुह्दा  बनाकर
 दंगे  नहीं  किए  लेकिन  इस  वाबरी  मस्जिद  और  रामजन्म  भूमि  को  एक  राष्ट्रीय  इशू  बनाया  जा
 रहा  दंगे  और  साम्प्रदायकता  का  जहर  ऐसे  विषाक्त  वातावरण  का  भण्डार  बनता  जा  रहा
 जिसको  सभूल  नष्ट  करने  की  आवश्यकता  इसको  कभी  भी  हल्के  ढंग  भे  लेने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं
 होम  मिनिस्टर  साहब  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  अगर  कहीं  दंगे  हो  रहे  तो  उनसे  बहां  की
 पुलिस  और  वहां  के  हिन्दू  और  मुसलमान  आपस  में  मिलकर  निपट  लेंगे  लेकिन  यह  जो  बाबरी  मस्जिः
 और  राम  जन्म  भूमि  का  मसला  यह  एक  भयंकर  विवाद  का  विषय  बन  रहा  है

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  सोमवार  को  जारी  रख  सकते  हैं  ।  अब  हम  गैर-सरकारी
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 3.303  म०  प०

 गर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  राम  अवध  प्रसाद  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  3  1989  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए गए  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  है  कि  :

 यह  सभा  3  1989  को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  गए  गेर  सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 म०  प०

 बद्धावस्था  पेंशन  विधेयक

 आओ  एस०  एम०  ग्रड्टो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  पेंशन  का  संदाय
 तथा  अन्य  सुविधाओं  की  ब्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 वृद्ध  व्यक्तियों  को  पेंशन  का  संदाय  तथा  अन्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  एस०  एम०  ग्रड्डी  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.314  मभ०  प०

 संविधान  विधेयक*

 340  का

 श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 +दिनांक  5-5-89  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.32  म०  प०

 संविधान  विधेयक*

 का

 श्रो  शांताराम  नायक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुनति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थोकृत

 ओ  शांताराम  नायक  :  मैं  विधेयक  ५  करता हूं  ।

 3.323  म०  प०

 संविधान  विधेयक*

 अच्नुछेद  347  क  का

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।
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 3.33  भझ०  प०

 भारतीय  दंड  संहिता  विधेयक*

 323  का

 श्री  शांताराम  नायक
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दंड  संहिता  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह
 है

 भारतीय  दंड  संहिता  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  शांताराम  नायक  :  मैं  विधेयक  पुन:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.333  म०  प०

 उचित  दर  दुकान  विधेयक--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  जी०  एस०  बासवराजु  द्वारा  2  1989  को  प्रस्तुत
 किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेंगे  अर्थात्‌

 उचित  दर  दुकानों  के  कार्यंकरण  को  विनियमित  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  मामलों

 के  विधेयक  पर  विचार  किया

 श्री  संयद  शाहबुद्दीन

 ओर  सेयद  शाहबहीन  :  आध्यक्ष  हमारे  समक्ष  विधेयक  सा्वंजनिक  वितरण

 प्रणाली  के  कायंकरण  के  विनियमन  हेतु  एक  प्रणाली  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  है  ।

 3.35  न०  प०

 एन०  वेंकट  रत्नस  पोठासीन

 आज  भी  सरकार  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर
 नियन्त्रण  तथा  बिनियमन  किया  जाता  है  ।  मूल  अन्तर  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  एक  केन्द्रीय  बोर्ड  के

 सुजन  अथवा  स्थापना  की  मांग  की  गई  है  जिससे  राज्य  बोर्ड  न  केवल्न  खाद्याननों  की  खरीद  के  लिए
 बल्कि  वितरण  के  विनियमन  तथा  उनकी  कीमतों  के  निर्धारण  आदि  प्रयोजनों  के  लिए  सम्बद्ध  होंगे  ।  मैं
 इस  विधेयक  के  उद्देश्य  से  पूर्णतः  सहमत  हूं  ।  पूरे  देश  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  के
 प्रति  असंतोष  है  ।  कभी-कभी  सप्लाई  बहुत  कम  और  अपर्याप्त  होती  कभी-कभी  उसकी  ग्रुणवत्ता
 आवेक्षत  नहीं  होती है तथा  कभी-कभी  अनियमित  सप्लाई  होती  है  ।  कभी  वस्तुएं  उपलब्ध  होती  हैं  तो
 किसी  समय  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं  ।  वहां  ये  कठिनाइयां  परन्तु  स्पष्ट  रूप  से  मेरी  समझ में  नहीं

 +दिनाक  5-5-89  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 जन  —  जज  पय

 आता  कि  सरढारी  विभाग  के  स्थान  पर  केन्द्रीय  स्तर  या  राज्य  स्तर  पर  एक  बोर्ड  बना  दिए  जाने  से  मे
 कठिनाइयां  किस  प्रकार  दूर  उनका  हमेशा  निरीक्षण  होती  आखिरकार  केन्द्रीय  सरकार
 उपफोक्ताओं  की  शिकायतों  तथा  सप्लाई  या  मूल्य  नीति  सम्बन्धी  कठिनाइयों  की  जांच  कर  सकती  56

 था  मैं  समझता  हूं  कि  जब  उन्हें  जनता  की  शिकायतें  मिलेंगी  तो  वे  उनकी  उपेक्षा  नहीं  वे  उन
 पर  मभौर  करेंगे  और  स्थिति  को  यथा  सम्भव  सुधारने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 इसलिए  यह  मेरी  समझ  के  बाहर  है  कि  इस  भारी  ढांचे  को  बराबर  कौन-सा  उद्देश्य  पूरा
 होगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  प्रणाली  को  विकेन्द्रित  कर  दिया  मैं  सरकार  के  समक्ष  उसके  विचार  हेतु
 यह  विचार  प्रस्तुत  करता  हूं  कि  हमें  वितरण  प्रणाली  को  विकेन्द्रित  कर  देना  चाहिए  तथा  स्थानीय
 उचित  दर  की  दुकान  पर  स्थानीय  तथा  सामाजिक  नियन्त्रण  स्थापित  करना  जहां  तक  ग्रामीण
 इलाकों  का  सम्बन्ध  उचित  दर  की  पर  ग्राम  पंचायत  का  नियन्त्रण  होना  चाहिए  ।  वास्तव  में
 प्रत्येक  ग्राम  पंचायत  की  यह  कानूनी  जिम्मेदारी  बनाई  जानी  चाहिए  कि  वह  जहां  कहीं  भी  आवश्यक
 एक  या  अधिक  उचित  दर  की  दुकान  खोले  ।  इसी  प्रकार  कस्बों  और  शहरी  इलाकों  में  बार्ड  समिति  या
 बा्ड  आयुकतों  के  बीच  कुछ  सम्बन्ध  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें  वितरण  प्रणाली  की
 रेख  हेतु  कुछ  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  सावंजनिक  वितरण  की  दुकानों  को  जनता  के
 नजदीक  लाया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  उनको  देख-रेख  व  नियंत्रण  में  चल  सक॑  ।  हम  तभी  इस  सावंजनिक
 वितरण  ब्यवस्था  में  सुधार  की  आशा  कर  सकते  दिल्‍ली  या  राज्य  की  राजधानियों  ज॑से  पटना  में  नया
 बोर्ड  बनाकर  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 यह  मेरी  बुनियादी  आलोचना  है  ।  मैं  प्रणाली  की  दिक्कतों  जो  विद्यमान  बारे  में  प्रश्न

 कहीं  कर  रहा  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  सरकार  को  मालूम  हैं  तथा  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  महोदय
 हमें  बताएंगे  कि  वह  इस  कमी  का  किस  प्रकार  मुकाउला  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  क्तिरण  प्रणाली
 को  सुधारने  का  क्या  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  इन  कमियों  जो  मुझे  मालूम  प्रणाली  को  केन्द्रित
 करके  नहीं  सुधारा  जा  सकता  ।  उन्हें  प्रणाली  को  विकेन्द्रित  करके  सुधारा  जा  सकता  है  ।  मेरा  मन्त्री
 महोदथ  जिन्होंने  बह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  अनुरोध  है  कि  इस  पर  बिचार  करें  कि  प्रणाली
 को  किस  प्रकार  विकेन्द्रित  किया  जाए  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  किस  प्रकार  स्थानीय  और
 सामाजिक  नियंत्रण  के  अधीन  रखा  जाए  ।

 जिस  दूसरे  पहलू  को  ध्याब  में  रद्धा  जाए  बह  यहू  है  कि  आज  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से
 जनता  की  उपभोग  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  केवल  10  प्रतिशत  सप्लाई  किया  जाता  यही  स्थिति
 खाद्यास्नों  के  सम्बन्ध  में  कपड़ा  और  जन  उपभोग  की  अन्य  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  सप्लाई  अब  भी
 कम  होती  परन्तु  हमें  खाद्याननों  10  सप्लाई  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  इस  देश  में
 90  प्रतिशत  खाद्यान्न  अभी  भी  निजी  खुदरा  विक्रेताओं  के  माध्यम  से  बेचे  और  खरीदे  जाते
 कभी  मैं  यह  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि सरकार  और  खुदरा  विक्रेता  की  तुलना  क्‍यों  की  जाती  है  ।  खुदरा
 विक्रेता  की  कोई  विशेष  भूमिका  नहीं  खुदरा  विक्रेता  जनता  का  शोषण  नहीं  कर  वह  माल
 का  संचय  नहीं  कर  सकता  |  उसके  पास  आधारभूत  ढांचा  नहीं  होता  है  ।  वह  लघु  सीमांत  लाभ  पर
 निर्भर  रहता  है  यदि  उसे  एक  रुपए  में  से  दस  पैसे  मिलते  हैं  तो  उसे  बड़ी  खुशी  होती  है  ।  इससे  अधिक
 कुछ  नहीं  मिलता  वह  मुनाफा  खोर  नहीं  वह  जमाख्वोर  नहीं  है  ।  वह  जनता  का  दुश्मन  नहीं  है

 वह  उनका  दुश्मन  नहीं  है  जिनसे  हमें  लड़ना  चाहिए  और  उन्हें  परास्त  करना  चाहिए  ।  जनता  के  असली
 दुश्मन  मुनाफाखोर  और  थोक़  विक्रेता  हैं  । थोक  विक्रेता  के  पास  घन  और  संसाधन  उसके
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 पॉस  शक्ति  ह ैऔर  उसका  उस  संगठन  से  सम्बन्ध  है  जिसके  द्वारा  उसे  कमी  का  पता  लग  जाता  है  तथा

 बह  पहले  से  व्यक्स्था  कर  लेता  है  और  खाद्यान्‍्नों  तथा  जन  उपभोग  की  वस्तुओं  को  सस्ती  खरीद  कर

 संचय  कर  लेता  है  और  तब  तक  रखता  है  जब  तक  कि  कमी  नहीं  हो  जाती  कह  कृत्रिम  रूप  से  कमी
 पैदा  करके  भी  जनता  का  शोषण  करता  यह  वास्तव  में  राजनेलिक  रूप  से  आश्यर्य  जतक  बात  है  कि
 देश  के  सभी  राजनैतिक  दल  खुदरा  विक्रेता  को  ही  दोषी  ठहराते  हैं  परन्तु  थोक  विक्रेता  को  कोई  दोषी
 नहीं  ठहराता  है  ।

 यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आत्ता  जब  तक  थोक  घिक्रेता  पर  नियंत्रण  नहीं  तब  तक

 मूल्य  कम  करना  कठिन  है  ।  थोक  बिक्रेता  के-समान्तर  व्यवस्था  कायम  की  जानी  चाहिए  ।  थोक  बिक्रेता
 द्वारा  मूल्य  बढ़ाने  और  संचय  करने  की  स्थिति  में  उस  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  किसी  सामांजिक  या
 सरकारी  एजेंसी  को  खुदरा  विक्रेता  को  सप्लाई  करमी  चाहिए  ताकि  दाम  कम  किए  जा  सके  ।  यदि  थोक
 विक्रेता  मूल्य  बढ़ाकर  खुदरा  विक्रेता  को  अधिक  मूल्य  में  बेचता  है  तो  खुदरा  विक्रेता  को  दोषी  कंसे  ठहराया
 जा  सकता

 हमें  व्यापक  दृष्टिकोण  से  इस  पर  ध्यान  देना  हमारे  देश  में  बेरोजगारी  की
 समस्या  है  ।  खुदरा  व्यापार  से  अंधिकतम  स्वरोजगार  मिलता  हमें  इन  छोटी-छोटी  तथा  खुदरा
 दूकानों  की  जो  लोगों  के  जीवन  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  हैं  तथा  समाज  में  स्व-रोजगार  देने  में

 सहायता  देती  अपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिए  ।  प्रत्येक  दूकान  का  एक  मालिक  होता  है  ।  वह  स्वयं  श्रमिक
 वह  अपने  हाथों  से  का्यं  करता  है  और  वह  किसी  का  भी  शोषण  नहीं  करता  है  ।  मेरे  विचार  से

 खुदरा  व्यापारी  समाज  की  समाजवादी  विचारधारा  में  बिल्कुल  ठीक  बंठता  वह  किसी  पर  भी  निर्भर
 नहीं  यहां  तक  कि  श्रसिक  पर  भी  वह  अपने  कार्य  में  अपने  लड़के  को  भी  लगाये  हुए

 है
 ।।  मुझे

 विश्वास  है  कि  समाजवादी  व्यवस्था  में  भी  यह  व्यक्तिगत  स्वतंत्रता  दी  जाती  है  ।  इसलिए  यदि  हम  इस
 विधेयक  के  द्वारा  सावंजनिक  विवरण  प्रणाली  में  सुधार  खुदरा  ब्यापारियों  को  समाप्त  करना  तथा
 उचित  दर  की  दूकानों  द्वारा  जनता  को  सप्लाई  करना  चाहते  हैं  तो  इसे  इस  बोर्ड  अर्थात  राज्य  बोर्ड  या
 केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  संचालित  करना  यह  दूसरी  बात  है  कि  हमें  सफलता  मिले  या  न  मिले  ।  यदि

 हमें  सफलता  मिल  गयी  तो  हमें  क्या  मिला  ?  हमने  सिर्फ  निजी  उद्योग  को  बिफल  करने  का  भश्रयास  किया
 है  परन्तु  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  हमें  ऐसा  क्‍यों  करना  चाहिए  ।  इसलिए  इन  तीनों  दृष्टिकोणों

 पहला  आज  सार्वजनिक  घितरण  प्रणाली  का  हमारी  वित्तरण  प्रणाली  के  बहुत  कम  भाग  अर्थात  दस
 प्रतिशत  तक  सम्बन्ध  है  इसे  निजी  वितरण  प्रणाली  का  चिकलप  नहीं  माना  जा  सकता  यह  निजी  वितरण

 जैसी  कि  आज  वह  विद्यमान  को  नियंत्रित  और  संचालित  करने  के  लिए  दूसरा  विकेन्द्रीकरण
 और  नियंत्रण  के  बारे  में  सामाजिक  नियंत्रण  गलत  प्रवृत्तियों  जो  प्रणाली  में  विद्यमान  रोक
 सकता  है  परन्तु  कैन्द्रीयकरण  यह  केवल  सिर्फ  अधिकारी  तंत्र  बनकर  रह  जाएगा  जिसका  अर्थ  है
 अधिक  निरीक्षक  और  अधिक  निरीक्षकीं  का  तात्पयं  है  अधिक  अधिक  अधिक

 धोखाधड़ी  और  अधिक  रिश्वत  जुटाने  के  णो  निरीक्षक  तंत्र  को  दी  जाती  सप्लाई  को  खुले  बाजार

 से  काले  बाजार  में  ले  जाने  से  तीसरे-सरकार  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  थोक  व्यापार

 को  किस  प्रकार  नियंत्रित  किया  मुझे  अभी  विश्वास  नहीं  है  कि  क्या  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण
 व्यवहारिक  जवाब  है  ।  परन्तु  जंसे  खुदरा  ब्यापार  के  मामले  में  आप  सार्वजनिक  विवरण  प्रणाली  की

 उचित  दर
 दुकानों  द्वारा  समान्तर  व्यवस्था  कायम  करके  सम्भावित  दुरुपयोग  को  नियंत्रित  करने  का  प्रयास

 कर  रहे  उसी  तरह  से  सरकार  को  एक  ऐसी  ब्यवस्था  बनानी  चाहिए  जिसमें  खुदरा  ध्यापारी  होना
 अआहिए  तथा  भ्रत्येक  जिले  में  थोक  बिक्री  डिपो  बनाया  जाना  इन  थोक  बिक्री  डिपो  को  बाजार  में
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 सीधी  सप्लाई  करनी  जब  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  दिखायी  दे  तो  इन्हें  तुरंत  हस्तक्षेप  करना  चाहिए
 गैर  यदि  माल  फालतू  हो  तो  बाजार  से  खरीदना  चाहिए  ताकि  मूल्य  न  बढ़  सकें  ।  यदि  थोक  विक्रेता

 संचय  करने  और  मूल्य  बढ़ाने  का  प्रयास  करे  तो  सरकारी  तंत्र  को  थोक  बिक्री  स्तर  पर  हस्तक्षेप  करके

 मूल्य  कम  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 इसलिए  यह  मानते  हुए  कि  माननीय  सदस्य  ने  हमारा  ध्यान  उन  कठिनाइयों  की
 ओर  आकर्षित

 किया  है  जो  हम  सब  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वतंमान  व्यवस्था  में  देख  रहे
 और  हम  सब

 सरकार  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  प्रत्येक  स्तर  पर  जनता  की  शिकायतों  की  जांच  की  जाए  और  प्रणाली  में

 सुधार  करने  का  प्रयास  किया  जाए  ।  मेरे  विचार  से  हम  जिन  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  यह
 विधेयक  अपने  वर्तमान  स्वरूप  में  उनका  समाधान  नहीं  कर  पायेगा  ।  मेरे  विचार  से  देश  जहां
 4,50,000  से  अधिक  गांवों  जो  अब  5,00,000  से  अधिक  800  मिलियन  लोग  रहे  रहे  ऐसी
 प्रणाली  कायम  करने  के  और  अधिक  बुनियादी  व्यवस्था  और  नयी  अवधारणा  की  आवश्यकता
 जिसमें  प्रत्येक  नागरिक  को  जन  उपभोग  की  सभी  वस्तुओं  की  सप्लाई  मिल  सके  चाहे  वे  खाद्यान्न  हों  या
 घटिया  किस्म  का  कपड़ा  या  घरेलू  उपभोग  की  आवश्यक  वस्तुयें  जंसे  माचिस  या  मोमबत्ती  हों  अथवा
 सामान्य  औषधियां  हों  जिनकी  प्रत्येक  घर  को  आवश्यकता  होती  जहां  जन  उपभोग  की  ये  सभी  वस्त॒यें
 निजी  दूकानों  के  माध्यम  से  मिलती  हैं  जो  समूचे  देश  में  उनकी  एक  ऐसी  प्रणाली  के  माध्यम
 की  जाती  है  जिस  पर  राज्य  का  नियंत्रण  हो  सकता  है  तथा  जहां  सरकार  उसे  संचालित
 जखरां

 में  सप्लार्डट

 कर  सकती  है
 सरकार  सप्लाई  को  नियंत्रित  कर  सकती  है  वहां  खुदरा  व्यापारी  कम  लाभ  कमाकर  जनता  की  सेवा
 सकता  है  ।

 अपने  अनुभव  में  मैंने  अपने  गांव  के  मोहल्ले  में  देखा  है  कि  जब  स्थानीय  खुदरा  व्यापारियों  को
 के  ५

 सप्लाई  को  जाती  है  तो  वह  छिपती  नहीं  है  '  तथ्य  तुरन्त  मालूम  पड़  जाता

 आज  चीनी  आयी  आज  कपड़ा  आया  है  ।

 झ्ल  बात्जे वह  भले  ही  अन्य  लोगों  को  सच्चाई  न  बताएं  किन्तु  वह  इस  सच्चाई  को  उन  लोगों  से  नहीं  छिपा
 सकते  है  जिनके  साथ  बह  रहते  वह  इसे  उस  समाज  से  भी  नहीं  छिपा  सकते  जिसका  कि  वह  एक
 हिस्सा  है  ।  सच्चाई  तो  सामने  आ  ही  जाती  यदि  वह  किसी  व्यक्ति  को  उसके  हिस्से  से  अधिक  देते
 है  ता  वह  भी  पता  लग  जाता  यदि  वह  किसी  व्यक्ति  को  उसका  हिस्सा  नहीं  देते  हैं  तो  उसका  भी
 प्रता  लग  जाता  इसके  पीछे  समाज  को  नियंत्रित  रखने  की  प्राचीन  व्यवस्था  पहले

 से  ही  कार्य  कर
 रही  है  ।  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पूर्ति  के  स्लोत  और  थोक  व्यापार  पर  ध्यान
 दिया  जाए  और  सरकार  को  इसे  नियंत्रित  करने  का  साहस  दिखाना  चाहिए  ।

 मैं  इसकी  कठिनाइयों  को  पूर्णतः  महसूस  करता  हूं  और  मैं  विपक्ष  के  सदस्य  के  रूप  में  नहीं  बोल  रहा

 किन्तु  मैं  समझता  हूं  इसमें  कुछ  राजनीति  है  ।  हम  पिछले  40  वर्षों  से  मुनाफाखोरी  और

 थोक  ब्यापार  की  जमाखाोरी के  प्रति  चुप्पी  क्‍यों  साधे  हुए  इसका  कोई  राजनीतिक  कारण  उस  राज

 नीतिक  कारण  को  मुझे  सदन  में  बताने  की  आवश्यकता  नहीं  सच  तो  यह  है  कि  फुटकर  व्यापारी  चुनावों  के
 समय  हमारी  सहायता  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  उसके  पास  फालतू  धन  होता  ही  नहीं  है  जिसे  वह  किसी  को  दे
 सके  ।  राजनीतिक  दल  चुनावों  के  समय  भारी  राशि  लेने  के  लिए  भोक  व्यापारियों  पर  ही  निर्भर  करते  हैं  और
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 ॒रवेदनशी  गोले  हम  अपने  पति  ब  गत  को  लगाने  के  इच्छक इसलिए  हम  अतिसंवेदनशील  होते  हम  अपने  पूर्ति  के
 स्रोत

 को  हाथ  लगाने  के  इच्छुक  नहीं  होते  हैं
 न  से  वंचित  न  रह  जाएं  ।  किन्तु  राष्ट्र  के  हित  समाज  के  व्यापक  हित
 ।  उत्पादन  को  राष्द्रीयकृत  करना  संभव  नहीं  इतने  बड़े  देश  और  भारत

 भन्‍नता  को  देखते  हुए  ऐसा  करना  असंभव  हम  फुटकर  वितरण  की  सम्पूर्ण  प्रणाली  क
 नहीं  कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  यदि  हम  उन  स्थानों  पर  सामाजिक  नियंत्रण  लागू  करें  जहां  वे

 प्रत्यधिक  प्रभावी  साबित  हो  सकते  हैं  अर्थात्‌  थोक  व्यापार  स्तर  पर  तो  मेरे  विचार  में  हम  अधिकांश
 जनता  के  लिए  अत्यधिक  खपत  वाली  वस्तुओं  की  पूर्ति  की  नियंत्रित  प्रणाली  सुनिश्चित  कर
 सकते  हैं  और  अनियमित  अभाव  और  बाधित  पूर्ति  के  इस  तत्व  को  सम

 सकते  हैं

 मैं  इस  विधेयक  की  भावना  का  समर्थन  करता  हूं  किन्तु  मैं  विधेयक  में  निहित  नए  उच्च  स्तरीय
 ढांचे  के  बनाए  जाने  के  विचार  का  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता
 हूं  तथा  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  सभापति  मैं  विधेयक  में  निहित  भावना  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 मूल्य  वृद्धि  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  उ  प्रभोक्ताओं  के  प्रतिरोध  को
 ए  और  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  किया  विकासशील  देश  में  मूल्यों

 में  बद्धि  होना  स्वाभाविक  ही  है

 सरकारी  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ता  देकर  बाजार  में  अधिक  धन  पहुंच  जाता  हैं  जिसके
 परिणामस्वरूप  मृल्यों  में  वद्धि  होती  है  । इसलिए  यदि  हम  मूल्य  पर  नियंत्रण  कर  सकते  हैं  तो  हम

 स्फिति  पर  भी  नियंत्रण  रख  सकते  हैं  ।

 इस  विधेयक  में  यह  विचार  किया  गया  है  कि  वितरण  प्रणाली  का  प्रबन्ध  केन्द्र  और

 राज्य  स्तरों  पर  बोर्डो  के  माध्यम  से  और  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  उचित  मूल्य  की

 दकानों  के  माध्यम  से  सरकार  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  और  वितरित  की  जाने  वाली  प्रत्येक  वस्तु  का

 मल्य  तय  करने  का  प्रबन्ध  भी  सरकार  द्वारा  किया  जाना  अब  हमारे  पास  उचित  दर  की  दूकानें
 भी  हैं  ।

 उन्हें
 कुछ  व्यक्तियों  द्वारा  या  कुछ  एजेंसियों  द्वारा  जेसे  सरकारी  समितियों  और  ग्राम  पंचायतों

 द्वारा  चलाया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  भाग  लेने  के  लिए  सहकारी
 समितियों  को  सुलभ  ऋणों  के  अतिरिक्त  आर्थिक  सहायता  के  रूप  में  भारी  मात्रा  में  घन  देती
 है  और  ग्राम  पंचायतों  की  सहायता  भी  करती  किन्तु  बहुत  से  राज्यों  में  ऐसा  देखा  गया  है  कि  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिए  उपयोग  करने  हेतु  दिए  गए  घन

 प्रा  राज-सहायता  का  उपयोग  वस्तुतः  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  नहीं  किया  जाता  है  और

 द्रसरी  ओ  राशि  का  उपयोग  सहकारी  समितियों  को  अन्यथा  हुए  नुकसानों  को  पूरा  करने  के

 लिए  किया  जाता  कोई  निगरानी  प्रणाली  नहीं  है  ।  क्रम-परिवर्तत  और  मिश्रण  तथा  समायोजन  द्वारा

 राज्य  केन्द्र  को  सतुष्ट
 कर  देते  और  उपभोक्ताओं  के  लिए  राज्यों  को  दी  गई  राशि  का  दुरुपयोग  किया

 जाता  राज्य  स्तर  पर  भी  कोपरेटिव  विभाग  द्वारा  प्रभावी  पयंवेक्षण  नहीं  है  कुप्रबंध

 सरकार  चाहती  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  लगभग  सभी  वस्तुओं  की  पूर्ति  उचित  मूल्य
 की  दूकानों  के  माध्यम  से  की  जानी  चाहिए  ।  आजकल  उचित  दर  की
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 बस्तुओं की  पूर्ति  की  जाती  है  ।  केन्द्र  सरकार  ने  सात  आवश्यक  लेबी  मिट्टी
 के  आयातित  खाद्य  सॉफ्ट  कोक  और  नियंत्रित  कपड़ों--की  बसूली  और  उनके  उपभोक्ताओं

 को  उपयुक्त  दरों  पर  वितरण  की  जिम्मेदारी  ली  है  1  हम  देखते  हैं  कि  देश  के  एक  भाग  में  कुछ  वस्तुएं
 कम  कीमत  पर  बेची  जाती  हैं  और  देश  के  दूसरे  भाग  में  वही  वस्तुएं  अधिक  दरों  पर  बेची  जाती  हैं  ।
 कारण  यह  है  कि  देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  तक  वस्तुओं  को  स्वतंत्र  रूप  से  लाया  ले  जाया  नहीं  जा
 सकता  ।  विभाग  द्वारा  चार  नगरों  के  दिए  गए  थोक  मूल्य  सूचकांक  से  यही  पता  चलता  है  और  इसमें  यह
 भी  दर्शाया  गया  है  कि  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  थोक  मूल्य  सूचकांक  किस  प्रकार  भिन्‍न  होता  है  ।  हमें
 उपलब्ध  कराए  गए  आंकड़े  यह  सब  जानकारी  देते  सरकार  यह  भी  चाहती  है  कि  साबंजनिक  वितरण
 प्रणाली  को  मजबूत  किया  जाना  चाहिए  और  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  का  तथा  अन्य  कानूनों  का
 कार्यान्‍्यवन  पालन  सख्ती  से  किया  जाए  ताकि  कालबाजारी  करने  वाले  लोग  और  जमाखोर  स्थिति  का

 अनुचित  लाभ  न  उठा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  अतिरिक्त  सरकार  ने
 कमजोर  वर्गों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  विशेष  योजनाओं  के  अधीन  इमदादी  दरों  पर  खाद्यान्नों
 की  पूर्ति  की  है  ।  वर्ष  1988-89  में  4000  से  अधिक  उचित  दर  की  दूकानें  खोली  गई  30-9-88

 1  उचित  दर  की  दूकानों  की  संख्या  3.5  लाख  हो  गई  थी  ।  किन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  दुख  हो  रहा
 है  कि  जमाखो  काला-बाजारियों  और  अन्य  समाज  विरोधी  तत्वों  के  खिलाफ  आवश्यक  वस्तु
 नियम  और  इसी  प्रकार  के  अन्य  कानूनों  को  उतने  सन्‍्तोषजनक  ढंग  से  लागू  नहीं  किया  गया  है  जितना  कि
 किया  जाना  चाहिए  था  ।

 जंसा  कि  १हले  भी  कई  बार  कहा  जा  चुका  है  सरकार  का  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली
 की  कार्यप्रणाली  का  निरीक्षण  करने  के  जिला  और  उचित  दर  दुकानों  के  स्तरों  पर  निगरानी
 समितियों  का  उठन  करना  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ये  जिला  स्तर  की  निगरानी
 समितियां  कितने  राज्यों  में  कार्य  कर  रही  हैं  ।  मर  राज्य  उड़ीसा  में  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  अन्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  खाद्यान्नों  के  उपयोग  पर
 निगरानी  रखने  के  लिए  ऐसी  एक  निगरानी  समिति  जिसका  चेयरमेन  एक  सांसद  और  एक
 पंचायत  समिति  का  एक  चेयरमेन  और  दो  इंजीनियर  उसके  सदस्य  हैं  तथा  मुख्य  परियोजना  अधिकारी
 उसका  संयोजक  है  ।  समिति  का  कार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कायंतक्रम  के  अन्तगंत  खाद्यान्नों  के  वितरण  पर  निगरानी  रखना  मैं  इनमें  से  एक
 समिति  का  चेयरमेन  हमने  देखा  कि  एक  खण्ड  विकास  अधिकारी  ने  आवासਂ  के
 निर्माण  के  लिए  लाभभोगियों  को  अनाज  का  एक  दाना  भी  नहीं  दिया  था  और  इस  तरह  घन  का
 दुरुपयोग  किया  गया  समिति  ने  लिखित  और  मोखिक  सबूत  प्राप्त  करने  के  बाद  यह  सुझाव  दिया
 कि  उसके  खिलाफ  उचित  कारंवाई  की  जानी  चाहिए  तथा  उसे  तत्काल  निलंबित  किया  जाना
 इस  मामले  को  गंजम  जिले  के  कलेक्टर  तथा  राज्य  सरकार  के  नोटिस  में  लाया  गया  ।  किन्तु  खण्ड  विकास
 अधिकारी  सोनाडा  के  खिलाफ  कोई  कारंबाई  नहीं  की  खण्ड  विकास  अधिकारी  वर्ष  से  अधिक
 समय  से  लगातार  वहां  कार्य  कर  रहा  इसलिए  मात्र  निगरानी  समितियों  का  गठन  करना  काफी  नहीं
 है  ।  समिति  को  पर्याप्त  अधिकार  भी  दिए  जाने  चाहिए  ।  समिति  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  भी  संबंधित

 1  रयों  और  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।  दूसरी  ओर  हो  यह  रहा  है  बि

 जस  अधिकारी  को  कारंवाई  करनी  होती  है  वह  उस  अधिका  री  को  बचाने  का  प्रयास  करता  है  जिसने  धोखा
 किया  होता  है  और  जिसने  भिन्‍न-भिन्‍न  योजनाओं  और  कायंत्रमों  के  अन्तगंत  जनता  को  उनके  लाभों  से
 बंचित  किया  होता

 हैं
 ।  यदि  यही  स्थिति  रही  तो  सतकंता  समिति  या  ऐसी  अन्य  एजेंसी  का  गठन  करने  से

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  किए  जा  रहे  प्रयासों  के  प्रति  निष्ठा  की  आवश्यकता  है  और  वह  भी  निचले स्तर  से  ।
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 जैसा कि  केन्द्र  सरकार  ने  कहा  है  कीमतों  पर  नियंत्रण  रखने  और  आवश्यक  वस्तुओं  की
 की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  किन्तु  क्या  इस  बात  का  पर्यवेक्षण  करने  के

 श््ये  गए  हैं  क्या  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  को  इच्छ
 अनुरूप

 कार्य  कर
 3, क्या  उनके  कार्य  निष्पादन  की  निगरानी  करने  के  लिए  कोई  एजेंसी  आवश्यक

 वस्तुओं के  सम्बन्ध  लोगों  की  मांगें  पूरी  करने  के  लिए  विभिन्‍न  आवश्यक  जो  कि  जीवन  के  लिए
 आवश्यक  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  अनिवायं  है  ।  सरकार  भी  कीमत  स्तर  बनाए  रखने  के  लिए
 देश  में  पति  हेतु  कुछ  वस्तुओं  का  आयात  कर  रही  है  और  बाहर  से  खरीदी  गई  कीमत  से  भी  कम  कीमत
 पर  उनको  पति  लोगों  को  कर  रही  है

 एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  इंडिया  फडग्रेन्स  डीलर्स
 सिएशन्स  का  फंडरेशन  स्वेच्छिक  रूप  से  कीमत  कम  करने  पर  सहमत  हो  गया  मैं  माननीय  मंत्री  से
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  आल  इंडिया  फडग्रेन्स  डीलर्स  एसोसिएशन  के  फेंड  रेशन  ने  अपने
 वायदे  के  अनुसार  काये  किया  है  ?  दूसरी  ओर  मुझे  यह,बताया  गया  है  कि  यह  एसोसिएशन  यह  चाहती
 है  कि  कुछ  वस्तुओं  को  खाद्य  अपमिश्रण  अधिनियम  में  से निकाला  जाना  चाहिए  ।  आवश्यकता
 इस  बात  की  है  कि  हम  निचले  स्वर  के  लोगों  को  किस  प्रकार  शामिल  कर  सकते  हैं  ।  स्थानीय  स्तर  पर

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  निगरानी  करने  में  जनता  की  भागेदारी  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 उचित  दर  दुकानों  तक  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  सरना  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि
 परिवहन  लागत  इतनी  अधिक  है  कि  खुदरा  व्यापारी  द्वारा  कुछ  आवश्यक  वस्तुएं  कालाबाजार  में  बेच  दी

 इन  उचित  दर  दुकानों  के  लाभ  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  आरोप  लगाया
 1  है  कि  यह  बहुत  कम

 राज्य  परिषदों  और  जिला  मंचों  के  गठन  के  लिए  वर्ष  1986  में  हमने  उपभोक्ता  संरक्षण
 किया  उसे  कुछ  राज्यों  द्वारा  अभी  तक  कार्यान्बित  नहीं  किया  गया  मानक

 तोल  और  माप  अधिनियम  को  भी  सही  रूप  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  आधार  भारतीय  खाद्य  निगम  है  जिसे  1-1-1965  को  स्थापित
 किया  गया  था  ।  इसे  खाद्यान्नों  की  खरीद  और  वितरण  के  लिए  उत्तरदायी  बनाया  गया  था  ।  यह
 जनिक  वितरण  प्रणाली  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  भी  एक  महत्वपूर्ण  अंग  थी  ।  सरकार  की  नीति

 दुकानों  की  संख्या  को  बढ़ाने  की

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  करोड़ों  रुपए  क॑  भारी  ब्यय  को  राजसहायता  द्वारा  कम  किया  जा  रहा
 है  ।  इससे  राजकोष  को  हानि  होती  है  ।  खाद्यान्न  के  खरीद  भूल्य  और  विक्रय  मूल्य  के  बीच  अन्तर  40

 रुपए  प्रति  क्विटल  है
 और  परिवहन  लागत  35  रुपये  प्रति  क्विटल  आती  है  तथा  वितरण

 इत्यादि  की  लागत  सहित  कुल  लागत  लगभग  100  रुपये  प्रति  क्विटल  अर्थात्‌  1000  रुपये  प्रति  टन
 आती  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  खाद्य  निगम  द्वारा  व्यवस्थित  तथा  उचित  दर  दकानों  द्वारा  वितरित
 किए  गए  खाद्यान्न  पर  राजकोष  को  600  रुपए  प्रति  टन  की  हानि  होती  है  |  भारतीय  खाद्य  निगम

 एक  सरकारी  क्षेत्र  के  व्यापार  निगम  के  अलावा  कुछ  नहीं  है  ।  एक  सरकारी  क्षेत्र  के  व्यापार  निगम  को
 सरकार  द्वारा  राजसहायता  देने  ई  औचित्य  नहीं  है  यह  उचित  समय  है  जब  सरकार  को
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 ऋ्हए  छए  पनिएए  के  इस  अपव्यय  को  रोकने  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  और  यह  भी  सुनिश्चित  करना

 चाहिये  कि  भण्डारण  कार्य  के  लिए  भी  राजसहायता  देने  के  बजाये  इसके  ब्यय  को  कम  किया  जाना

 चाहिए  ।  वस्तुओं के  निर्बाध  परिवहन  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  जिससे  आवश्यक  वस्तुएं
 बिना  किसी  कठिनाई  के  देश के  प्रत्येक  कोने  में  पहुंच  सकें  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  इस  विषय  के  लिए  निर्धारित  समय  समाप्त  हो  चुका  है  ।  क्या  हम  इस
 विषय  पर  चर्चा  के  लिए  समय  को  दो  घण्टे  और  बढ़ायें  ?

 कई  समाननोय  सदस्य  :  हां  ।

 श्री  सोसनाथ  रथ  :  लोगों  को  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  से  बहुत  आशायें  वितरण
 प्रणाली  को  मजबूत  बनाना  वांछनीय  है  और  सभी  स्तरों  पर  इसके  ईमानदारीपूर्वंक  कार्यान्वयन  के  लिए
 ऐसा  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  व्यक्ति  इस  योजना  को  सही  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  उनके  विरुद्ध
 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 इस  सदन  में  हमने  यह  चर्चा  की  है  कि फसल  के  समय  किसान  अपने  उत्पाद  को  मजबरी
 में  बेचने  क ेलिए  विवश  होते  हैं  । बिचौलिये  और  मुनाफाखोर  व्यक्ति  उनके  पास  जाते  हैं  और  बहत  कम
 कीमत  पर  उनके  उत्पाद  को  खरीद  कर  उसका  भण्डारण  कर  लेते  उनके  पास  अपनी  भण्डारण  क्षमता
 होती  है  और  बाद  में  जमाखोरी  द्वारा  वे  कृत्रिम  अभाव  उत्पन्न  कर  देते  हैं  और  उसे  बहुत  ऊंची  कीमत
 पर  बेचते  जमाखोरों  के  व्यक्तिगत  अनुचित  लाभ  को  रोकने  और  उन्हें  किसानों  का
 शोषण  करने  से  रोकने  वेः  लिए  सरकार  को  फसल  के  समय  ही  उनके  उत्पाद  को  खरीदने  के  लिए  आगे
 भ्राना  क्योंकि  अब  हम  पंचायत  स्तर  पर  अपने  प्रशासन  को  विकेन्द्रीकृत  करने  जा  रहे  हैं  और
 हमारे  प्रधानमन्त्री  महोदय  ने  भी  यह  कहा  है  कि  ग्र.म॒  पंचायतों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  और
 उचित  दर  दुकानें  चलाने  के  काये  में  सम्मिलित  करने  पर  बल  दिया  जाना  सरकार  की  नीति

 प्रत्येक  गांव  में  कम-से-ककम  एक  उचित  दर  दुकान  स्थापित  करने  की  ग्राम  पंचायतों  को
 दुकान  चलाने  का  उत्तरदायित्व  दिया  जाना  चाहिए  |  सरकार  द्वारा  ग्राम  पंचायतों  को  सहकारी  सप्मि

 की  भांति  घनराशि  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  इसे  सही  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाये  तो  उचित  दर  ढ़कानें
 गांवों  में  ठीक  तरह  से  चल  सकती  हैं  और  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  कारगर  ढंग  से  सफल  हो  सकती

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  सभापति  फंयर  प्राइस  शाप्स  रंगुलेशन  हो  जो
 सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  मैं  उसके  बारे  में  अपने  विचार  सदन  के  समक्ष  रखना  चाहता

 इसमें  जो  उदहेश्य  बतलाये  गये  इस  विधेयक  के  बारे  में  उह  श्यों  से  तो  मैं  सहमति  प्रकट
 प्रकट  करते  हुए  जो  सुझाव  प्रस्तुत  किया  सैण्ट्रल  बोर्ड  और  स्टेट  बोडं स  के

 बारे  उस  सुझाव  से  मैं  बिलकुल  असहमति  प्रकट  करता  हूं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हमारे  देश  जब  से  हमारा  देश  आजाद  तब  से  यह  प्रणाली
 मौजूद  है  और  यह  प्रणाली  आवश्यक  अगर  यह  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  नहीं  होती  तो  विशेष
 तौर  से  मैं  जिस  क्षेत्र  में  रहता  जो  अकाल  से  हमेशा  प्रभावित  रहता  उन  क्षेत्रों को  तो  इस
 निक  वितरण  प्रणाली  से  बहुत  हो  लाभ  होता  जब  उनको  सस्ता  गेहूं  मिल  जाता  जब  उनको  सस्ता
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 चाक्ल  मिल  जता  है  तो  हमारे  लिए  अकाल  के  समय  में  उससे  बड़ा  भारी  सहारा  हो  जाता  हम  तो
 यह  चाहते  हैं-कि  ट्राइबल  एरियाज  के  जिस  प्रकार  गेहूं  चावल  सब्सिडाइज्ड  रेट  पर  दियत
 ज्यता  मेस  क्षेत्र  जो  कि  विशेष  तौर  से  हर  साल  अकाल से  प्रभावित  रहता  इस  वर्ष  भी  अकाल  से
 प्रभावित  ऐसे  क्षेत्रों  में  तो  गेहूं  और  चावल  जिस  प्रकार  ट्राइबल  एरियाज  में  सब्सिडाइज्ड  रेट  सेਂ  दिय
 जाता  दिया  जाना  जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  चयनित  परिवार  हैं  तो  अक्स्म  ही
 सब्मिझ्मडज्ड  रेट  से  अकाल  प्रभावित  क्षेत्रों  में  गेहूं  और  चावल  का  डिस्ट्रीब्यूशन  किया  जना  चाहिए  ।
 इस  सम्बन्ध  में  मेसा  सरकार  से  लिवेदन  है  कि  वे  गौर  करें  तो  बड़ी  भारी  रिलीफ  मिलेगी  ।  हमने  ज्कहरु
 सेजगार  योजना  कई  उससे  इन  गरीब  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचेगा  और  इन
 चग्मत्तत  पस्वितरों  को  विशेष  तौर  से  जो  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  अकाल  से  प्रभावित  रहते  अन्मज़
 दिला  ट्राइकल  एरियान  की  तरह  सब्सिडाइज्ड  रेट  से  मिलेगा  तो  उनको  बड़ी  राहत  और  सहास
 मिलेगा  और  उन  लोगों  के  साथ  यहू  बहुत  बड़ा  न्याय  होगा  ।

 दूसरे  मेरा  क्षेत्र  बहुत  विस्तृत  फैला  हुआ  है  ।  मेरी  अकेली  कांसटीट्वेंसी  का  क्षेत्र  70,000
 स्क्वायर  किलोमीटर  है  जो  पंजाब  के  बराबर  और  केरल  से  दोगुना  ऐसे  क्षेत्र  उन  रेगिस्तानी
 इलाकों  में  राजस्थान  सरकार  ने  फेयर  प्राइस  शाप्स  खोली  पंचायत  हैडक्वाट्टर  पर  फेयर  प्राइस  शाप्स
 खोली  इसके  लिए  मैं  राजस्थान  सरकार  को  भी  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  प्रयास  किया  हैं
 परस्तु  कुछ  दुर्गम  स्थान  रेगिस्तानी  इलाके  हैं  वहां  मोबाइल  शाप्स  के  द्वारा  पब्लिक  डिस्ट्रिब्यूशन  सिस्टम
 से  फेयर  प्राइस  शाप्स  स्थापित  करके  व्यवस्था  करनी  चाहिए  *  अगर  वहां  मोबाइल  शांष्स  की  व्यवस्था
 नहीं  होती  है  तो  जो  बहुत  ही  दुर्गंम  स्थान  दूरदराज के  क्षेत्र  हैं  वहां  के लोग  इसका  फायदा  भहींਂ  उठा

 वहां  अनाज  बहुत  ही  महंगा  मिलता  है  इसलिए  उन  गरीव  आदमियों  के  लिए  मोबाइल  णाप्स  की
 व्यवस्था  होनी  इसकी  व्यवस्था  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।  हमारे  यहां  गांव  50+
 50  वर्ग  किलोमीटर के  क्षेत्र  में  फैले  हुए  कोई-कोई  गांव  तो  सौ-सौ  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  फैले  हुए

 उन  अकेले  गांवों  के  लिए  अगर  फेयर  प्राइस  शाप्स  झोली  जाती  हैं  तो  वहां  की  जनता  को  बहुतः  ही
 लाभ  होਂ  सकता  है  ।  इस  सम्बन्ध  के  अन्दर  भी  आपको  ठोस  कदम  उठाने  की  है  ।  प्रश्न  यह
 है  कि  जितनी  भी  फेयर  प्राइस  शाप्स  को-आपरेटिव  सोसायटी  चज्नाती  ये  ईमानदारी  से  कांम  करना
 चाहती  लेकिन  ये  ईमानदारी'से  काम  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  क्योंकि  फेपर  प्राइस  शाप  के  अन्दर  ट्रांसपोर्ट
 चार्जेज  बहुत  ही  कम  है  ।  रीयल  ट्रांसपोर्ट  चार्जेज  तो  बहुत  बढ़  गई  लेकिन  उनको  75  परसेंट
 परसेंट  चार्जेज  देते  कमीशन  भी  उनको  ठीक  प्रकार  से  मिलना  लेकिन  यह  कमीशन  भी  उसको
 ठीक  प्रव्यर  से  नहीं  मिलता  इस  प्रकार  उनके  लिए  प्रोफिट  की  गुंजाइश  नहीं  रहती  है  ।  जब  प्राफिट

 की-मुंजाइश  नहीं  रहती  है  और  वे  ईमानदारी  से  काम  करना  चाहते  तो  वे  ईमानदारी  से  काम  नहीं
 कर  सकते  इसलिए  यह  देखने  की  आवश्यकता  सिविल  सप्लाईज  डिपार्टमेंट  को  कि  रीयल  ट्रांसपोर्ट
 चाल्ेंज  ही  उनको  कलेक्टर  उसको  सर्टिफाई  कर  दे  कि  ये  वास्तव  में  ट्रांसपोर्ट  चार्जेज  है  इन-इन
 प्लेक्रों  के  अन्दर  ।  उस  प्रमाण  के  आधार  पर  द्रांसपोर्ट  चार्जेज  उनको  मिल  जाने  उसका  लाभ
 उनको  मिलना  चाहिए  ।  महंगाई  भी  काफी  बढ़  गई  इसलिए  फेयर  प्राइस  शाप्स  में  काम  वालों
 को  कमीशन  भी  डयोढ़ा  मिलना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  जब  व्यवस्था  तो  फेयर  प्राइस  शाप्स  का
 लाभ  अच्छी  तरह  से  हो  सकता  है  ।

 गल  यहां  इश्व  प्राइस  आर  प्रोक्यो  रमेंठ
 है  ।  इतना  डिफ्रँंस  होना  चाहिए  ।  स्टोर
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 रुजस्णए कर  सकतए  स्टोर  कर  सकता  प्रोक्योर  ट्रांसपोर्ट  करके  डिस्ट्रिब्यूट  कर  सकता
 परन्तु  ये  फड  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  वाले  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  हैं  और  इसमें  भी
 काफी  करप्शन  होता  मैं  अभी  भी  इस  विचारधारा  का  हूं  कि  इनको  सब्सिडी  मिलनी  लेकिन
 उस  सब्सिडी  का  सही  उपयोग  होना  चाहिए  ।  सब्सिडी  देने  के  बाद  फेयर  प्राइस  शाप्स  में  प्राइस  और
 कम  होने  तब  तो  सब्सिडी  देने  का  लाभ  दो  हजार  करोड़  रुपए  आप  सब्सिडी  देते  लेकिन
 इतनी  सब्सिडी  देने  के  बाद  भी  हमको  जिस  प्रकार  सस्ता  गेहूं  और  चावल  मिलना

 बह  नहीं  दे  पाते  पाम-ऑयल  और  करोसिन  आयल  का  अभी  तक  इन  क्षेत्रों  में लाभ  नहीं  मिलता
 मैं  यह  स्थिति  करीब  महीने  से  देख  रहा  हूं  ।  राजस्थान  सरकार  और  सैन्‍्टल  गवनंमेंट  ने  गेहे  और
 चावल  जो  डिस्ट्रिब्यूट  किया  50  प्रतिशत  और  करके  जब  एलाट  करते  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  अन्दर
 दस  किलो  गेहूं  प्रति  व्यक्ति  देना  लेकिन  पांच  किलो  दिया  जा  रहा  आप  हमारे  अकाल  से
 प्रभावित  क्षेत्रों  में  नहीं  दे  सके  हैं  ।  वे  मांग  करते  हैं  कि  दस  किलो  प्रति  व्यक्ति  यदि  पांच  किलो  प्रति
 व्यक्ति  देंगे  तो  यह  किसी  भी  तरीके  से  उचित  नहीं  होगा  ।  इसलिए  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  एफ०  सी  ०

 आई०  के  पास  रिजवं  में  अनाज  कम  यदि  आवश्यकता  पड़े  तो  विदेशों  स ेअनाज  आयात  करके  भी  इस
 स्थिति  को  इम्प्रव  करना  चाहिए  |  अगर  आपका  रिजव  मजबूत  दो  करोड़  मिट्रिक  टन  की
 श्यकता  तब  जाकर  आपकी  प्राइस  भी  कन्ट्रोल  होगी  ।  रिजवं  हमारा  अगर  मजबूत  नहीं  होगा  तो  जो
 होल-सेलसं  वे इसका  फायदा  उठायेंगे  और  उसका  दुरुपयोग  करके  कीमतों  को  बढ़ा  देंगे  ।  एसेंशियल
 कामोडिटीज  एक्ट  के  तहत  होडस  और  प्रोफिटियर्स  के  खिलाफ  जिस  प्रकार  से  एक्शन  लेना  राज्य
 सरकारें  एक्शन  नहीं  लेती  हैं  क्योंकि  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  आफीसस  और  क्लक्टसं  जो  वे  उनसे  मिले  हुए
 होते  हैं  और  उनसे  मिले  होने  के कारण  उनके  खिलाफ  कोई  कदम  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  इसलिए
 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  जो  इस  प्रकार  के  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  आफीसस  उनके  खिलाफ  भी  कदम
 उठाने  चाहिए  और  जो  क्लक्टसं  भ्रष्ट  उन१  खिलाफ  भी  कदम  उंठाने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  जानना
 चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  ऐसे  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  आफीसर्स  और  कलकटर्स  के  जिन्होंने  भ्रष्ट
 कायंवाही  की  और  जिनके  कारण  होडिग  को  बढ़ावा  मिला  है  और  जिन्होंने  होड्डस  के  खिलाफ  कोई
 कदम  नहीं  उठाया  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ।  यह  जानकारी  मन्त्री  महोदय  प्रदान  तो  स्थिति  का
 पता  पड़  राजस्थान  में  इस  प्रकार  के  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  आफीसस  और  कलक्टसं  जो  करप्ट
 प्रेक्टिसिज  में  लगे  रहते  हैं  और  उनके  खिलाफ  कोई  ठोस  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  इसलिए  ठोस  कदम
 उठाने  की  आवश्यकता  है  और  मानीटरिंग  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 हमारे  यहां  विजीलेंस  कमेटीज  डिस्ट्रिक्ट्स  के  अन्दर  फंक्शन  कर  रही  हैं  और  उनका  कुछ  प्रभाव
 पड़ता  एम०  एल०  एज  और  एम०  पीज  उनके  सदस्य  हैं  और  पंचायत  समिति  के  प्रधान  और  जिला
 प्रमुव  भी  सदस्य  ऐसी  विजीलेंस  कमेटीज  ब्लाक  भी  होनी  चाहिए  ।  प्रदेश  के  अन्दर  भी  विजीलैंस  कमेटी
 है  और  फंक्शन  कर  रही  है  परन्तु  उनके  फंक्शन  करने  के  बाद  भी  उसके  परिणाम  अच्छे  नहीं  आते  हैं  और
 जनता  को  जो  लाभ  हम  देना  चाहते  वह  उसको  नहीं  मिल  पाता  है  |  इस  तरह  की  स्थिति  रहना  उचित
 नहीं  है  ।

 कपड़े  के  बारे  में  मैंने  देखा  है  कि  सस्ता  कपड़ा  फेयर  प्राइस  शाप्स  पर  नही

 फेयर  प्राइस  शाप्स  पर  कहीं  भी  सस्ता  कपड़ा  नजर  नहीं  आता  है  ।  इसको  भी  देखने

 या  तो  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  को  बहुत  ही  कम  कपड़ा  देती  है  या  फिर  राज्य  सरकारें  जिलों के
 प्रशासन  को  बहुत  कम  सस्ता  कपड़ा  सप्लाई  करती  इसलिए  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  उनको  इतना

 242



 15  उचित  दर  दुकान  विधेयक

 सस्ता  कपड़ा  दिया  जससे  गरोब  जनता  को  लाभ  पहचे  ।  आज  वह  लाभ
 हिन्दुस्तान  की  जनता  को

 नहीं  मिल  रहा  है
 ।

 मैंने  अपने  क्षेत्र  में  यह  लाभ  मिलते  नहीं  देखा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  भी  व्यवस्था  करने

 की  आवश्यकता  है  ।

 में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  मैंने  जो  प्वाइन्ट्स  रखे
 उन

 पर  आप

 ध्यान  दें  और  जो  सेंट्ल  बोर्ड  और  स्टेट  बोर्ड  क ेगठन  की  बात  उसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  यह

 जो  सिस्टम  इसको  सुधारने  को  आवश्यकता  है  और  आवश्यकता  इस  बात  को  है  कि  डस्ट्क्ट  सप्लाई

 आफीसर्स  ईमानदारी  और  सच्चाई  से  काम  करें  और  कलक्टर्स  ईमानदारी  और  सच्चाई  से  काम  करें  ओर

 क्राआपरेटिव  जिनके  द्वारा  यह  डिस्ट्रीब्यूशन  होता  उनको  उचित  लाभ  मिले  और  ट्रांसपोर्ट

 पर  जो  खर्च  आता  उतना  उनको  मिले  और  वे  ईमानदारी  से  काम  करके  जनता  को  पब्लिक

 ब्यूशन  का  लाभ  दें  ।  यही  मेरी  इच्छा  है  ।

 ]

 क्री  आनन्द  पाठक  :  मुझे  भाषण  देने  का  यह  अवसर  प्रदान  करन

 मैं  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  हू

 a  के  लिए

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  सम्पूर्ण  देश  में  उपभोक्ताओं  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  भाध्यम
 से  उचित  दर  पर  आवश्यक  वस्तुओं  की  नियमित  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करना  मैं  इसकी  प्रशंसा
 क्ररता  हूं  ।

 हम  काफो  लम्बे  समय  से  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  आवश्यक  वस्तुएं  सम्पूर्ण  देश  में  सावंजनिक
 प्रणाली  के  माध्यम  से  समान  और  उचित  दरों  पर  सप्लाई  की  जायें  ।  हम  यह  मांग  भी  करते

 रहे  हैं  कि  खाद्य  मिट्टी  के  तेल  के  अलावा  नमक  और
 प्रयां  आदि  भी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  की  जानी  चाहिएं  ताकि  जनता  को

 इससे  लाभ  मिल  सके  ।  पश्चिम  बंगाल  इन  अधिकांश  वस्तुओं  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  जैसे

 उचित  दर  राशन  की  दुकानों  और  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  के  माध्यम  से  वितरित  किया

 जाता  भारतीय  खाद्य  निगम  और  अन्य  केन्द्रीय  एजेंसियों  से  इन  वस्तुओं  की  सप्लाई  की  स्थिति  बहुत .
 ही  कम  है  ।

 केवल  पश्चिम  बंगाल  में  ही  अपितु  विरोधी  पक्ष  द्वारा  शासित  लगभग  सभी  राज्यों  में

 और  कांग्रेस  शासित  कुछ  राज्यों  में  भी  इसी  प्रकार  की  शिकायत  यदि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 को  सफल  बनाना  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्यों  को  आवश्यक  वस्तुओं  को  निर्बाध  तथा  नियमित

 सप्लाई  सनिश्चित  करनी  चाहिए  ।  अन्यथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  विफल  हो  जायेगी  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  की  निर्बाध  सप्लाई  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  कर्मचारियों  की  संख्या

 बढ़ाई  जानी  चाहिए  ताकि  सूखे  और  भू-स्वलन  जेसी  प्राकृतिक  आपदाओं  के  समय  सामान्य  लोगों

 को  कठिनाई  न  हो  ।  यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  |

 हमें  पता  चलता  है  कि  बहुत-सी  उचित
 दर  दुकानों  में  चावल

 तथा  अन्य  चीजें  बहुत  घटिया

 किस्म  की  दी  जाती  हैं  ।  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  के  बावजूद  भी  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुभा
 सरकार  को  इस  मामले  को  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  और  स्थिति  में  सुधार  करने

 के  लिए  इस

 मामले  की  जांच  करनी  चाहिए
 ।

 हमें  पता  चलता  है  कि  बहुत-सी  दुकानों  से  मूल्य  सूची  नहीं  दर्शाई  जाती  है  और  उपभोक्ताओं
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 को  धोखा  दिया  जाता  है  और  उनका  शोषण  किया  जाता  अतः  इस  नियम  का  उल्लंघन  करने  वाले

 व्यक्तियो ंके  क्रिद्ध  कडी  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 में  स्थानीय  कर  के  नाम  पर  शोषण  के  एक  अन्य  तरीके  का  भी  पता  चला  यह  बात

 हमारी  समझ  में  नहीं  आती  कि  यह  स्थानीय  कर  क्‍या  उपभोक्ताओं  से  5  प्रतिशत  से  लेकर  15

 प्रतिशत  तक  अतिरिक्त  शुल्क  वसूल  किया  आता  है  जिसका  उल्लेख  कभी  भी  नहीं  किया  जाता है
 किसी  +  क्त  को  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  यह  अतिरिक्त  शुल्क  किस  आधार  फिस  नियम  के

 अभ्तर्गत  और  कितमे  प्रतिशत  लगाया  जाता  अतः  इस  प्रकार  उपभोक्ताओं  के  अनुन्रित  शोषण को
 रोकने  के  लिए  कोई  क्रिया  विधि  अपनाई  जानी  चाहिए  |

 स्‍्तु  अधिनियम  के  उपबन्धों  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  और  ज

 लाबाजारी  करने  वालों  से  सख्ती  से  निपटा  जाना  चाहिए  ।  सावंजभिक
 उहृश्य  ही  विफल  हो  जायेगा  ।

 सावंजनिक  प्रणाली  के  उचित  कार्यान्‍्वयम  को  सुनिश्चित  करने  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  उसकी
 ईैंरेख  करने  हेतु  एक  समिति  बनाने  के  हमारे  कुछ  माननीय  मित्रों  द्व।र  ।  दिए  गए  सुझाव का  भी

 मैं  समर्थन  करता  हू  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ऐसी  समितियां  गठित  की  जायें  और  इन  समितियों  में
 सांसदों  और  पंचायत  संगठनों  को  सम्मिलित  किया  जाए  ताकि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 का  उद्ृ श्य  भली  प्रकार  पूरा  हो  सके  ।

 ह्न
 ऋरता हुं  | करता  हू  ।

 न्‍्दों  के  साथ  मैं  एक  बार  फिर  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  अपने  भाषण को  समाष्त

 श्री  विजय  एन  ०  पाटिल  सभापति  भ्री  जी०  एस  ०  बासवराज  ने  र

 वितरण  प्रणाली  और  इस  प्रणाली  की  उचित
 बर्जा  नक

 निगरानी  और  कुशल  कार्यंकरण  के  लिए  केन्द्रीय  स्तर

 और  राज्य  स्तर  के  बोर्ड  बनाने  का  विधेयक  प्रस्तुत  किया  विधेयक  के
 प्रतीत  होता  है  कि  इसका  सम्बन्ध  इस  प्रणाली  के  कुशल  कार्यकरण  से  है  जिसका  आजकल  बहुत  मह्ृत्त्व
 है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  तुरन्त  इस  देश  में  केवल  कुछ  हजार  ही  उचित  दर  की  दुकानें  थीं  ।

 क्रिन्तु  अब  इनकी  संख्या  बढ़कर  3,50,000  हो  गई  है  ।  यदि  आप  10  वर्षों  में  हुई  वृद्धि  देखेंगे
 तो  आपको  ज्ञात  होगा  कि  इसमें  एक  लाख  की  वद्धि  हुई  वर्ष  1979  में  केवल  2,39,000  दढ़कानें
 कीं  और  अब  परे  देश  में  3.50,000  दुकानें  हैं॥  इन  दुकामों  के  द्वारा  जरूरतमन्द  लोगों
 सामान्य  और  देश  के  सुदूर  इलाकों  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  को  वितरित  की  जाने  काली  अस्तुओं  की
 मात्रा  भी  बढ़  गई  हैं  ।  यह  इस  बात  से  स्पष्ट  होगा  यदि  हमें  इव  उचित  दर  दुकानों  द्वारा  वितरित  की
 गई  मात्रा  को  आंके  ।  क्‍्षे  1985  यदि  आप  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  को  ही
 के  द्वारा  10

 उहं  श्य  को  देखते  हमें

 गी  इन  उचित  दर  दुकानों
 )7  लाख  टन  खाद्याननों  का  वितरण  किया  वर्ष  1988  यह  मात्रा  बढ़कर  181

 टन  हो  गई  ।  यदि  आप  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  ज॑से  मिद्री  के  तेल  का  विचार
 देखेंगे  कि  वर्ष  1985  में  यह  मात्रा  57  लाख  टन  थी  जबकि  घषं  1988  के  लिए  य यह  मात्रा  74  लाख
 टन  थी  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली के  द्वारा  वस्तुओं  की  आपूत्ति  में  अत्याध्िक

 शृद्धि  इसोलिए  जनता  में  और  सरकारी  निकायों  में  और  सावंजनिक  वित्तरण  अणाली  से  सम्बद्ध
 लोगों  ओर  केन्द्रीय  स्तर  पर  भी  बहुत  जागरूकता

 करेंगे  तो आप

 '
 अहुत  रहले  अर्थात्‌  1955  में  हमने  आवश्यक

 बसस्‍्तु  अधिवियम  बनाया  इस



 अंधिनियभ के  अन्तगेत  लगभग  70  धस्तुएं  रखी  गई  यह  देखने  के  लिए  कि  इन  आवश्यक  बस्तुओं
 के  अभाव में  इनका  चोरबाजारी  आदि  के  लिए  दुरुपयोग  न  किया  हमने  वर्ष  वस्तुओं
 में  एक  दूसरा  अंधिनियम  बनाया  ।  इससे  पूर्ष  आदि  में  एक  अधिनियम  बनाया  गया  अतः  इससे
 पता  चलता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  प्रति  कितनी  चिंतित  है

 हम  इस  विभाग  को  बहुत  राज-सहायता  देते  हैं  ताकि  साधारण  जनता  को  और
 जरूरतमन्द  लोगों  को  उचित  दरों  पर  वस्तुएं  उपलब्ध  की  जाएं  ।  हमने  वर्ष  चिंतित  में  उपभोक्ता  संरक्षण
 अधिनियम  भी  बनाया  था  ।  इस  अधिनियम  के  लागू  होने  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  सरकार  ने  सूचित  किया
 है  कि  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  विवाद  निवारण  आयोग  से  सम्बन्धित  अधिसूचना  जारी  की  जिसने  विभिन्‍न
 मामलों  के  निर्णय  का  काम  आरंभ  कर  दिया  इसको  देखते  हुए  केन्द्रीय  स्तर  और  राज्य  स्तर
 पर  भी  अलग-अलग  बोडं  स्थापित  जरने  की  आवश्यकता  नहीं  क्‍योंकि  राज्व  स्तर  पर  भी  हम  देख

 रहे  हैं  कि  सात  राज्यों  ने  उपभोक्ता  संरक्षण  परिषदें  गठित  कर  ली  हैं  ।  हम  देखते  हैं  कि  बहुत  से  राज्यों
 में  खाद्य  तथा  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  इसी  कारण  से  उनके  नियन्त्रण  में  इसलिए  ऐसे  बोर्ड  बनाने
 की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  साथ  ही  हमें  सार्वजनिक  प्रणाली  की  कायंकुशलता  बढ़ाने  के
 उपायों  पर  विचार  करना  चांहिए  ।  हम  किस  प्रकार  का्ये-कुशलता  बढ़ा  सकते  हैं  ?  मेरे  मित्र  श्री  व्यास
 ने  पहले  ही  सहकारी  समितियों  के  सम्बन्ध  में  कहा  मैं  इस  पर  अधिक  जोर  देना  चाहता  हूं  ।  इस
 समय  28  प्रतिशत  काम  सहकारी  समितिमीं  द्वारा  होता  घितरण  प्रणाली  से  सम्बद्ध  अन्य  काम  निजी

 दुकानदारों  अथवा  ग्राम  पंचायतों  अथवा  अन्य  एजेन्सियों  द्वारा  किया  जाता  यदि  हम  अधिक  से
 अधिक  सहकारिता  को  प्रोत्साहन  देंने  का  प्रयत्न  तो  इस  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  लोग  सीधे
 तौर  पर  अधिक  से  अंधिक  इनमें  भाग  से  दुर्भाग्यवंश  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  शी्ष
 निकाय  सहकारिता  द्वारा  चलाया  जाता  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  संगठन  के  समक्ष  फिलहाल  कुछ  समस्याएं

 यह  ठीक  तरह  से  कार्य  सहीं  कर  रहा  |  इस  पर  कुछ  बकाया  राज्य  उपभोक्ता  सहक।री  संगठन
 की  कुछ  देसदारी  है  ।  भन्‍य  समस्याएं  भी  हैं  ।  यदि  हम  उधार  अथवा  ऋण  के  रूप  में  कुछ  राशि  उपभोक्ता
 सहकारी  समिति  को  दे  सकते  हैं  तो  हम  और  अधिक  इक्षको  निगरानी  कर  सकते  हैं  और
 सभी  के  हिल  के  लिए  इस  शीर्ण  धिभाग  को  पुनः  चालू  कर  सकते  हैं  ।

 हमें  वस्तुओं  की  कालाबाजारी  और  दूसरे  प्रयोजनार्थ  इस्तेमाल  किए  जाने  की  अधिक
 चिन्ता  है  ।  इसीलिए  प्रति  वर्ष  बहुत  से  छापे  पड़ते  हम  आवश्यक  वस्तु
 नियम  के  उपबन्धों  के  अन्तगेंत  काम  कर  रहे  हैं  जो  हमने  सकते हैं  और  हमें वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और दूसरे प्रयोजनार्थ  इस्तेमाल  में  भी  लागू  किया  और
 जो  तक  बढ़ा  दिया  गया  हमने  देखा  कि  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  पिछले  एक
 वर्ष  के  दौरान  7,635  व्यक्तियों  को  गिरक्तार  किया  गया  |  इनमें  से  पर  मुकदमा  चलाया
 गया  ।  किन्तु  वास्तचिक  दोषों  केघल  426  थ्यक्ति  पाए  इसका  अर्थ  यह  है  कि  इसमें  अभी  भी
 अुटियां  हैं  अभी  भी  ऐसे  उपाय  हैं  जिनसे  दोक्यों  को  कानून  के  चुंगल  से  और  दण्ड  से  बचाया  जा  सकता

 इसीलिए  पकड़े  गछ  व्यक्तियों  अथवा  जिन  पर  मुकदमा  चलाया  जाता  हैं  उनमें  से  प्रतिशत
 व्यक्तियों  पर  भी  अन्त  में  दोष  सिद्ध  नहीं  होता  ।  हमें  सुनिश्बित  करना  चाहिए  कि  इन  त्रटियों  को  रोका
 जाए  और  अहराधी  बरी  न  हों  ।  हमारे  अधिनियम  इतने  प्रभावशाली  नहीं  होंगे  और  साबंजनिक
 वितरण  प्रणाली  पर  इसका  श्रतिछूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 |

 हम  देखते  हैं  कि  कमी  बगले  ऐसे  कुछ  राज्य  हैं  जिनके  लिए  वस्तुओं  की  अधिक  सप्लाई  चाहिए
 जैसे  कहर  के  रल  और  राजस्थान  4  इन  राज्यों  के  बिए  यदि  खाद्यान्नों  तथा  अन्य  बस्तुओं  के  भंडारण
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 के  लिए  गोदाम  बनाए  जाते  हैं  तो  कभी  के  समय  परिवहन  की  समस्‍या  उत्पन्न
 ही  नहीं  होगी  ।  परिवहन

 |,की  गम्भीर
 समस्या  नहीं  नहों  होगी  ।  निश्चय  ही  पंजाब  से  महाराष्ट्र  अथवा  अन्य  स्थानों  के

 परिवहन  की  आवश्यकता  पड़ेगी  ।  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  होने  के  स्थानों  के  इनकी  आवश्यकता  के

 स्थानों  तक  परिवहन  की  आवश्यकता  होगी  ।  किन्तु  यदि  यह  गोदाम  उचित  क्षमता  के  बनाएं  तो
 1  कम  हम  उचित  भण्डार  रखने  सम्बन्धी  नीति  के  लिए  सरकार  को  बधाई  देते

 ने  संख्या  पड़ता  है  अथवा  अभाव  होता  है  तो  हमें  अभाव  का  इतना  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।
 लिए  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  दो  बार  गम्भीर  सूखा  पड़ने  के  बावजूद  लोगों  को  हमारे  स्टाकਂ

 और  उचित  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  और  कन्द्रीय  सरकार  की  आथिक  सहायता  के  कारण  अपने

 घरों  के  अपने  ग्रामों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  आवश्यक  वस्तुएं  मिल  हम  केन्द्रीय  सरकार  को

 धन्यवाद  देना  चाहते  हैं  कि  हमें  सूदूर  क्षेत्रों
 में

 चलती  फिरती  दुकानें  उपलब्ध  हम  देखते  हैं  कि

 सदर  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  , आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  99  चलती

 फिरती  दुकानें  उपलब्ध  ५)  गई  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हू  कि  सहकारिता  को  अधिक  से  अधिक

 हित  किया  जाना  चाहिए  ।  इन्हें  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  जेसा  कि  श्री  ब्यास  ने  कहा  ।

 हि  rae  कुछ  उपयोगी  वस्तुएं  उद्योगपतियों  से  खरीदते  हैं  और  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  भी

 खरीदते
 हैं

 तो  आपको  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  कुछ  छूट  देनी  चाहिए  यदि  वे  वही  आवश्यक
 ए  देते  आप  लघु  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दीजिए  यदि  वे  यही  वस्तुएं  सरकार  को  माध्यम  तथा

 के  उद्योगों  से  अधिक  देते  हैं  ।  आप  लघु  उद्योगों  से  वस्तुएं  10%  अधिक  मृल्य  देकर  खरीद

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  आप  किसी  प्रकार  के  उद्योगों  कुछ  उपक्रमों  अर्थात्‌  सावंजनिक  क्षेत्र
 बड़े  पमाने
 सकते  हैं  ।
 के  उपक्रमों  को  प्राथमिकता  देते  हूँ  ।  इन  रटकारी  समितियों  के  लिए  भी  यदि  आप  अधिक  प्रोत्साहन

 पैर  कमीशन  की  थोड़ी  अधिक  प्रतिशतता  देते  हैं  तो  जनता
 का  प्रोत्साहन  अधिक  होगा  और  वे  लोग

 इसमें  अधिक  संख्या  में  भाग  लेंगे  जो  वास्तव  में  इन  वस्तुओं  का  उपयोग  करते  हैं  और  जिनके  लिए  यह

 चीजें  बनती  हैं  ।  सावंजनिक  वितरण  भ्रणाली  में  अधिक  कार्य-कुशलता  होगी  ।
 ँ

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 |

 डा०  गौरो  शंकर  राजहंस  :  सभापति  हमारे  दोस्त  श्री  बासवराजू  ने  जो  बिल

 सदन  में  पेश  किया  मैं  उसके  कई  प्रावधानों  का  समर्थन  करता  यह  बात  जरूर  है  कि  इस  देश  में

 पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  सैकेण्ड  वल्ड  वार  के  बाद  चालू  किया  आजादी  के  बाद  उसे  कन्टीन्यू

 कराया  लेकिन  आज  जितना  भ्रष्टाचार  पब्लिक  डिस्ट्रीन्यूशन  सिस्टम  में  शायद  ही  किसी  दूसरे

 महकमे  में  हो  ।  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  की  काये  प्रणाली  पर  इस  सदन  में  अनेकों  बार  चर्चा

 पहले  श्री  शिवशंकर  जी  इसके  मिनिस्टर  हुआ  करते  थे  और  यह  बात  सदन  के  रिकार्ड  पर  है  कि  उन्होंने
 से  स्वीकार  किया  और  चिन्ता  प्रकट  बी  कि  फूड  कार्पोरेशन  में  अव्वल  दर्जे  का  भ्रष्टाचार

 उसका  कहीं  कोई  जवाब  नहीं  फूड  कार्पोरेशन  में  शौर्टज  या  स्टोरेज  को  मदों  म॑  इतना

 खर्चा  क्‍यों  होता  यह  प्यौर  और  सिम्पल  चोरी  ऐसा  कहने  में  मुझे  कोई  हिचक  नहीं  ।  इस  कार्पोरेशन

 में  भ्रष्टाचार  ऊपर  से  नीचे  तक  फैला  हुआ  समझ  नहीं  आता  कि  यह  भ्रष्टाचार  कहां  जाकर

 जब  भी  हम  पब्लिक  डिस्टीब्यूशन  सिस्टम  की  च  वा  करते  हैं  तो  हमारे  सामने  फंयर  प्राइस  शाप  को

 तसवीर  आ  जाती  जहां  लोगों  को  न  तो  चीनी  न  मोटा  अनाज  मित्रत  न  मोटा  कपड़ा

 सदन  मे
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 उपलब्ध  होता  है  ।  दिल्ली  मे  ही  नहीं  होता  छोटे  स्थानों  की  बात  तो  आप  छोड़  वहां  तो
 बहाना  बना  दिया  जाता  है  कि  चीनी  आयी  समाप्त  हो  गयी  ।  आप  क्या  कर  कितना  लड़ेंगे  ।
 इसलिए  छोटी  जगहों  की  बात  तो  आप  भल  जाइए  ।  बिहार  जंसे  प्रदेशों  में  फेयर  प्राइस  शाप्स  करप्णशन
 का  अड्डा  वहां  डिस्ट्रिक्ट  सप्लाई  आफिसर  और  डिस्ट्रिक्स  मजिस्ट्रेट  की  मिलीभगत  वहां  जितने
 दुकानदार  नियमित  रूप  से  उन्हें  कमीशन  देते  जनता  मरती  उसकी  किसी  को  चिन्ता

 नहीं  हैं  ।  फेयर  प्राइस  शाप्स  की  बात  करने  पर  हमें  बड़ी  तकलीफ  होती

 हमारे  यहां  1987  में  प्रलयंकारी  बाढ़  1988  में  भयानक  भूकम्प  आया  परन्तु  फेयर

 प्राइस  शाप्स  के  माध्यम  से  लोगों  को  किसी  तरह  की  सहायता  नहीं  मिल  सकी  ।  हमारा  रोना  तो  तब
 और  बढ़  जाता  है  जब  एक  तरफ  हम  कहते  हैं  कि  एग्रीकल्चरिस्ट्स  खेतिहर  लोगों  कोई
 रेटिव  प्राइस  नहीं  दिया  आज  खेती  करना  कोई  फायदेमंद  बात  नहीं  जितने  भी  इनपटस

 एग्रीकल्चर  में  होते  एग्रीकल्चरल  वेजेज  इन
 सारी  चीजों  को  लेंड  की  कीमत  हो  या  रेंट  जो  भी  आप  उसकी  आउटपट  जो

 होती  इनपुट  से  कभी  ज्यादा  नहीं  होती  यह  तो  लाचारी  जो  जोग  बहुत  दिनों  से  खेती

 रहे  हैं  या  किसी  तरह  से  खेती  करते  जब  सरकार  उन्हें  दाम  देती  जिसे  आप  पोक्‍्यो  रमेंट  प्राइस
 कहते  वह  इतनी  कम  होती  है  कि  एग्रीकल्चरिस्ट  रोता  लेकिन  जब  एफ०  सी०  आई०  की  तरफ

 सरकार  की  तरफ  से  विक्रय  प्राइस  अनाउ  स  की  जाती  तो वह  इतनी  अधिक  होतो  है  कि  कं  जमर
 जब  उसे  खरीदता  तो  उसकी  कमर  टूट  जाती  अगर  आप  सस्ते  में  खरीदते  तो  एफीशिएंट
 मैंनेजमेंट  कराईए  और  सस्ते  दाम  पर  तो  लोगों  को  नहीं  खलेगा  ।  लेक्रिन  आप  एग्रीकल्चरिस्ट
 से  खरीदते  सस्ते  दाम  पर  हैं  और  कंजमर  को  महंगे  दाम  पर  तो  न्याय  कहां  है  ।  लोगों  को  ब्ल॑क
 मार्कीटियर्स  होरड्स  बचाने  के  लिए  ही  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिसिरटम  लागा  गया  लेकिन
 इसके  अन्दर  जो  घुन  लग  गया  उसका  कोई  इलाज  नहीं  है  और  इतना  जबदंस्त  यह  घुन  फैला  हुआ
 है  कि  आप  इसे  पिन  पाइन्ट  नहीं  कर  सकंगे  कि  करप्शन  कहां  से  शुरू  होता  है  ।

 कहा  जाता  है  कि  एफ०  सी०  आई०  के  गोडाउन  में  संकड़ों  टन  हजारों  टन  अनाज  चहे  खा  जाते
 हैं  जब  कि  एक  चहा  नजर  नहीं  आता  ट्रासपोटंशन  में  लाखों  रुपए  खर्च  हो  जाते  हैं  जब  कि  एक
 गोडाउन  से  दूसरे  गोडाउन  में  वकुअली  कोई  ट्रांसफर  अनाज  का  नहीं  किया  जाता  इसलिए
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  में  जो  करप्शन  उसे  खत्म  क्रिया  जाए  ।

 मुझे  पता  नहीं  है  कि  यह  बिल  जो  वासवराजू्‌  साहब  द्वारा  लाया  गया  इससे  करप्शन
 समाप्त  हो  पाएगा  या  लेकिन  मैं  इतना  जरूर  कहूंगा  कि  एक  ट्रायल  लेने  में  कोई  नुकसान  नहीं

 यदि  फिर  सबसिडी  देने  के  बाद  भी  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  ठीक  नहीं  तो  क्‍यों  नहीं
 एक  दसरा  टायल  लिया  कुछ  आतल्टरनेटिव  के  बररे  में  सोचा  स्टेट  बोडडस  ब

 सेन्ट्रल  बोर्ड  बनें  और  जिसमें  बिजिलेंस  परले  दर्जे  का  हो  । आज  तो  विजिलेंस  के  नाम  पर  कहीं  कुछ  नहीं

 तो  मैं  कहंगा  कि  चाहे  मंत्री  इस  प्रस्ताव  इस  बिल  को  नहीं  लेकिन  एक  बार  नए ।
 सिरे  से  इस  पूरे  महकमे  में  फैले  हुए  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  का  प्रयास  इस  प्रयास  से  लोगों

 को  फायदा  जिन  लोगों  को  फायदा  वे  निचले  तबके  के  लोग  हैं  ।  पुअरक्‍्लास  पीपुल
 मिडिल  क्लास  पीपुल  जो  शहरों  में  भी  रहते  हैं  और  महंगाई  की  मार  से  पिसते  देहातों  में  भी

 पिसत ेहैं  और  आशा  की  किरण  लेकर  केवल  फेयर  प्राइस  शाप  में  जाते  हैं  जहां  केवल  अनफंअर  काम

 होता  है  ।  तो  मैं  कहूंगा कि  परी  समस्या  पर  गम्भीरता  से  सोचना  चाहिए  ओर  जहां  पर  चोरी  हो  रही
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 ----  तह  —  है: जहां: भ्रष्ठाचार फैला हुआ है, उसका पता लगाम अआहिए और जो/लछोग  इसके
 भ्रष्ठाचार  फैला  हुआ  उसका  पता  लगाम  अआहिए  और  जो/लछोग  इसके लिए  ज़!ा/म्मेदार,

 उन्हें  कड़ी  से  कड़ी  सजा  देने  में  सरकार  को  नहीं  हिनकना

 क्री  रासाअय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  हमारें  संसद-सदस्य  बसवराजू
 द्वारा  जो  उचित  दर  दुकान  विधेयक  यहां  लाया  गया  उसका  मैं  समर्थन  करताਂ  हुं  ।  जन-कितरण

 प्रणाली  सबसे  अच्छी  चीज  है  उसके  जरिए  हम  शहर  और  गांव  में  जो  ममुष्य  की  आवश्यक्रताओों  की

 चीजें  उनको  पहंचा  सकते  हैं  लेकिन  सच्चाई  है  जों  कि  अभी  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  अफ्मेਂ  भाषण
 में  बललाई  कि  शायद  इसमें  इतनी  गड़बड़ियां  हैं  कि  जिस  उहू  श्य  से  इसको  लागू  किया  उसकी

 पूर्ति  नहीं  हो  रही  है  ।  हमारा  उद्देश्य  था  कि  जमाखोरी  करने  वालों  से  हम  बच  सरके  और  मूल्यवृद्धि  रोक
 सके  और  इसके  माध्यम  से  सामान  को  घर-घर  पहुंचा  सर्क॑  लेकिन  सच्ची  बात  यह  है  कि  यह  एकदम
 बिल्कुल  नहीं  है  ।

 मैं  देहात  का  रहने  वाला  देहात  में  भी  जन-वितरण  प्रणाली  की  दुकानें  हैं  और  उन  दुकानों
 से  गरीबों  को  चीनी  और  किरासिन  जो  उनके  लिए  जरूरी  खासकर  किरासिन  जिससे
 उसको  प्रकाश  लेना  है  वह  मिलना  चाहिए  ।  बड़े-बड़े  लोगों  के  यहां  तो  गांव  में  भी  बिजली  है  और
 वह  दूसरी  तरह  से  भी  रोशनी  -  कर  लेते  हैं  लेकिन  यह  सुविधा  गरीब  को  नहीं  मिल  पाती  इसके
 मुख्य  कारण  और  भी  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  ने  बताया  कि  भ्रष्टाचार  इसका  एक  कारण  सबसे  पहली
 बात  यह  है  कि  भ्रष्टाचार  सभी  वस्तुओं  को  निगलने  जा  रहा  है  ।

 सबसे  बड़ी  चीज  भ्रष्टाचार  है  |  जब  सर्वोच्च  जगह  भ्रष्टाचार  पहुंचता  है  तो  नीचे  कोई  बाकी
 है  ।  अब  सवाल  है  कि  अश्रष्टाचार  कहां  पर  ख्त्म  किया  नीचे  से  या  ऊपर  से  ?  जब

 तक  ऊपर  से  भ्रष्टाचार  खत्म  नहीं  किया  जाएगा  तब  तक  नीचे  का  अरष्टाचा र  खत्म  होने  की  चीज  नहीं  है  ।

 न-बितरण  प्रणाली  के  बारे  में  पता  ही  होगा  क्वि  यहां  वंठकर  अफसर  कोई  चीज  तय
 करता  है  जैसे  परिवहन  चार्ज  ।  लेकिन  यह  इतना  कम  होता  है  कि  चोरी  करने  के  लिए  करता

 ,  जो  गल्‍ला  जन  वितरण  प्रणाली  थी  दुकान  में  जाता  है  होलसेलर  के  यहां  तो  उसको  जितना
 परिवहन  चार्ज  मिलना  नहीं  मिलता  नाम  का  मिलता  है  तो  वह  चोरी  करेगा  |  आखिर  वह
 माल  लाए  कैसे  ?  इसमें  सभी  लोग  हिस्सेदार  वहां  पर  सप्लाई  इन्सपैक्टर  से  लेकर  जो  वहां  पर
 गजेटेड  आफिसर  बहाल  हो  गए  जो  डी०  एस०  ओ०  कहलाते  सब  इसमें  शामिल  होते  सोच
 लीजिए  इस  तरह  से  क्या  होता  है  ?  यह  तो  वही  कहावत  है  कि  एक  अफीमची  नशे  में  रहता  उसको
 एक  नौकर  मक्खन  लाकर  देता  था  ।  किसी  ने  शिकायत  की  कि  यह  चोरी  कस्ता  है  जो  साथ  एक
 और  नौकर  बढ़ा  दिया  गया  ।  तो  उस  अफीमची  के  लिए  चोरी  रोकने  के  लिए्ट  बारब7र  नौकर  बहाल
 करने  पड़े  और  अन्त  में  यह  हुआ  कि  उसके  अन्दर  मक्खन  न  जाकर  उसके  होंठ  मिश्री  मिलाकर  लगा
 दिया  गया  ।  जब  वह  उठता  था  तो  नशे  में  कहता  था  कि  बहुत  मीठा  है  और  यह  नौकर  बढ़िया  है  और
 अन्द  दिन  में  वह  समाप्त  हो  गया  और  मर  गया  ।

 एक  नौकर  चउराता  था  थोड़ा-सा  लेकिन  उसके  बाद  10  बढ़ा  दिए  गए  ओर  वह  सब  चोर  होਂ

 गए  तो  सामान  सब  खत्म  हो  गया  ।  यह  स्थिति  है  जन-वितरण  प्रणाली  की  ।

 जहां  तफ
 एफ०  सी०  आई०  की  कात  एफ०  सी०  आई०  से  होलसेलर  लात  है  और  एफ०

 सीं०  आई०  के  हर  चीनी के  बोरे  में  2 किलो से  लेकरः  5  किली  तक  चीनी कम  निकलती  है  और
 सेलर  भी  कुछ  निकाल  कर  रखता  है  तब  माल  जाता  है  जन-वितरण  प्रश्नाली  की/दुकात  अआक
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 बताइए  कि  गरीबों को  इससे  क्‍या  मिलता  मूल्यवृद्धि  भी  कर  देता  है  और  इस  तरह से  उन  तक

 Cc.
 कपड़े  का  जहां  तक  सवाल  है  उसमें  हमने  यह  देखा  है  कि  गरीबों  तक  सस्ता  कपड़ा  पहुंच

 नहीं  पाता  इतना  ही  नहीं  इन  दुकानों  को  कपड़ा  तक  कर्मा  जाता  है  ।  कभी  आपने  इस  बारे  में
 गम्भीरता  से  विचार  ही  नहीं  किया  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  आपको  सख्य  कदम  उठाने
 चाहिए  ।  किसानों  और  मजदूरों  तक  यह  सस्ता  कपड़ा  कंसे  पहुंचाया

 जाए  इस  पर  आपको
 गम्भी  रता  से  विचार  करना  आज  गांवों  के  अन्दर  जन  वितरण  प्रणाली  पूरी  तरह  से  असफल
 साबित  हुई  है  ।  आप  पहले  इसको  गनन्‍्दगी  को  साफ  करें|  मैं  यह  नहीं  कहता  हूं  कि  आप  जन  वितरण
 प्रणाली  को  समाप्त  करो  लेकिन  इसको  मजबूत  बनाओ  ।

 एफ०  सी०  आई०  जो  गेहूं  और  चावल  वितरित  करता  है  वह  जानवरों  के  खाने  लायक  भी  नहीं
 होता  अगर  जानवर  उसको  खाने  लग  जाए  तो  वह  भी  बीमान  हो  जायेगा  ।  वह  अनाज  जबरदस्ती
 गरीबों  को  दिया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  शहर  में  वह  सारी  चीजें  मौजूद  हैं  जिससे  कि  गलत  काम  करने  वाले
 को  पकड़ा  जा  सकता  यहां  पर  चोरी  पकड़ने  वाले  यन्त्र  मौजद  बड़े-बड़े  अफसर  मौजद  देश
 को  चलाने  वाला  प्रधान  मन्त्री  मौजद  है  लेकिन  फिर  भी  जन  वितरण  प्रणाली  संतोषजनक  नहीं  मैं
 अपने  पार्टी  कार्यकर्त्ताओं  क ेसाथ  एक  दिन  किदवई  नगर  गया  वहां  के  कुछ  लोगों  ने  मुझे  वह
 चावल  दिखलाया  जो  कि  उन्हें  वितरित  किया  जा  रहा  वह  चावल  जानवरों  तक  के  खाने  के
 लायक  नहीं  था  ।  वह  चावल  जबर्दस्ती  इन्सपैक्टर  लोगों  को  दे  रहा  था  ।  मैंने  उस  समय  उनको  आश्वासन
 दिया  था  कि  जब  कभी  मुझे  मौका  मिलेगा  तो  मैं  सरकार  के  नोटिस  में  अवश्य  यह  बात  लाऊंगा  ।  तो
 आज  मुझे  यह  मौका  मिला  है  तो  मैं  आपके  सामने  यह  वात  रख  रहा  हूं  ।  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  यह  चावल  मायापुरी  गोदाम  से  आया  आज  ऐसी  चीजें  गरीबों  को  दी  जा  रही  हैं  ।  आप
 इस  चीज  की  अवश्य  जांच  करायें  कि  यह  सामान  कहां  से  कंसे  आथा  और  अगर  यह  सामान
 भाया  है  तो  इस  सामान  को  रिजैक्ट  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ।  हु

 मैं  आपसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जन  वितरण  प्रणाली  एक  बहुत  अच्छी  प्रणाली  इस  कारण
 इस  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  कदम  उठाने  इसमें  आज  जो  गन्दगी  आ  गई  है  उस

 को  खत्म  करना  इसमें  जो  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  है  उसको  आप  समाप्त
 आज  जिस  ढंग  से  पैसा  कमा  रहे  हैं  उसके  लिए  आपको  एक  जांच  कमेटी  बनानी

 टी  इस  बात  की  जांच  कराए  कि  उस  अधिकारी  के  पास  इतनी  दौलत  कहां  से
 छी  घरपकड़  होगी  तो  दोषी  अधिका री  जल्दी  पकड़  में  आ

 अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  जन  वितरण  प्रणाली  को  बहुत  मजबूत  करना  चाहिए  जिससे  ज्यादा
 से  ज्यादा  चीजें  किसानों  और  मजदूरों  तक  पहुंचायी  जा  इतना  ही  कह  कर  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करता  हूं

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  माननीय  सभापति  जो  यह  बिल  श्री  बासवराजू
 जी  ने  इस  माननीय  सदन  में  पेश  किया  है  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  यह  समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  का  जो  खाद्य  व  नागांरेक  पूर्ति  विभाग  है  उसने  सराहनीय
 काम  किया  है  ।
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 5.00  म०  प०
 9.

 सारे  राष्ट्र  में  सस्ते  अनाज  की  द॒कानें  खोलकर  और  गरीब  लोग  राहत  देकर  ।  अभी  हमारे
 देश  के  अन्दर  बड़ा  भारी  सूखा  पड़ा  और  सूखा  पड़ने  की  वजह  से  सारे  राष्ट्र  में  अगर  यह  दुकानें  न  होतीं
 तो  हमारे  राष्ट्र  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  लेकिन  हमारी  सरकार  ने  ज्यप्रद्य  दुकानें
 खोलकर  लोगों  को  राहत  पहुंचाई  है  ।  मैं  यहां  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  भारत
 सरकार  का  खाद्य  नागरिक  आपूर्ति  विभाग  राज्य  सरकारों  को  अनाज  की  सप्लाई  करता  है  मिलों
 के  द्वारा  पिसाई  होती  है  लेकिन  जो  छोटे-छोटे  लोग  जिनकी  गांव  में  चक्कियां  जहां  गरीब  लोगों
 को  फायदा  पहुंच  सकता  वहां  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  किया  जाता  है  ।

 5.01  म०  १०

 सोमनाथ  रथ  पीठासीन  हुए  ]

 और  लाइसेंस  बड़ी-बड़ी  मिलों  को  दिए  जाते  हैं  और  बड़ी-बड़ी  मिल  वाले  अनाज  की  पि
 करते  हैं  वह  उसमें  चोकर  और  सूजी  सारी  चीजें  निकालकर  फोकट  आटा  गरीब  लोगों  को

 इस  पर  राज्य  सरकारों  की  निगरानी  कई  राज्यों  में  तो  इसका  दुरुपयोग  किया  गया  है
 प्रदेश  में  दो  रुपए  किलो  के  भाव  से  चावल  बेचा  गया  जिसे  यहां  से  भारत  सरकार  ने  दिया  था  लेकिन
 अब  उसमें  क्रेडिट  और  डिस्क्रेडिट  की  बात  आती  इसका  भी  कई  राज्यों  ने  नाजायज  फायदा  उठाया  है
 और  कई  लोगों  को  राशन  नहीं  मिलता  है  ।  बंगाल  के  अन्दर  लोगों  को  राशन  नहीं  मिलता  जो  भारत
 सरकार  यहां  से  सप्लाई  करती  वहां  उनके  कार्ड  होल्डसं  हैं  उन्हीं  को  राशन  मिलता  कुछ  सरकारें
 इस  प्रकार  से  काम  करती  देश  के  अन्दर  ।

 जहां  तक  आपकी  लाइसेंस  देने  की  नीति  उसको  आपने  बदला  है  ।  आपने  बड़ी-बड़ी  आटा
 भिलों  के  लिए  लाइसेंस  को  जरूरत  नहीं  रखी  है  अब  कोई  भी  आटा  मिल  लगा  सकता  इसी  तरह
 से  डालडा  घी  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  इश्यू  होते  उसमें  बड़ा  भारी  करप्शन  लोग  हमारे  पास  आते
 हैं  और  कहते  हैं  कि  आप  पालियामेंट  के  मैम्बर  हैं  आप  हमें  एक  डालडा  घी  का  लाइसेंस  दिलवा  दो  तो
 हम  कई  लाख  रुपए  खर्च  कर  सकते  हैं  ।  आपमें  से  कई  लोगों  के  पास  भी  ऐसे  लोग  आते  होंगे  ।  वह  पैसा
 कहां  जाता  कौन  लोग  हैं  जो  इस  तरह  से  काम  करते  आपको  इसको  देखना  चाहिए  ।  आपको
 चाहिए  कि  कोआपरेटिव  सोसायटी  के  लिए  लाइसेंस  दें  ताकि  सब  लोगों  का  उसमें  भला  हो  ।

 क्रो  हरोश  रावत  :  सेब  के  रस  की  भी  फेयर  प्राइस  शॉप  होनी  चाहिए  ।

 श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  आपने  दो  तीन  बातें  कहीं  हमारे  साथियों  ने  भी  उस  पर  चिन्ता
 व्यक्त  की  राशन  में  तीन  तरह  से  करप्शन  होता  एक  तो  माल  बुक  करने  में  रेलबे  के  भाडे  में
 होता  दूसरा  गोदाम  में  होता  है  और  तीसरे  जब  आगे  बिकने  के  लिए  जाता  है  तो  तब  करप्शन  होता

 आप  चाहे  कोयले  का  व्यापार  डालडा  घी  का  व्यापार  इसमें  सब  लोगों  की  मिलीभगत
 रहती  है  और  इसका  मोनेटररिंग  भी  ठीक  ढंग  से  नहीं  होता  न  गोदाम  का  वेरीफिकेशन  होता  है  कि
 कितना  अनाज  आया  ओर  न  राज्य  सरकार  को  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  कौन-सी  चीज  बिक  गई
 है  ।  आप  हैरान  होंगे

 कि  हमारे  दूरदराज  के  इलाके  जैसे  किन्नौर  गढ़वाल  का  पहाड़ी  क्षेत्र  वहां  जो
 अनाज  पहुंचता  है  वह  कब  पहुंचता  है  जब  सारा  ब्लेक  हो  जाता  है  और  बच  जाता  है  तब  «  त॑  माम्ली
 तौंर पर  पहुंचता  है  ।

 उसके  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  चाहिए  कि  ट्राइबल  एरिया  के  गरीब
 लोगों  के  लिए आप  गोदाम  बनाएं  और  उसमें  अनाज  को  जमा  करें  और  उसका  वितरण ठीक  प्रकार  से



 यह  मैं  मन्‍्त्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहता  आप  इस  तरफ  तवज्जह  दें  ।  वैसे  हमारे  प्रदेश  के  भी
 मन्त्री  हैं  लेकिन  वह  इस  समय  यहां  नहीं  वह  सुखराम  आप  बंठा  हैं  इसलिए  सुख  और  आराम  से
 बेठें  और  आप  प्रदेशों  की  सेवा  ठीक  प्रकार  से  ऐसी  आशा  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां
 तक  हमारे  हिमाचल  प्रदेश  का  सवाल  वहां  पर  अनाज  की  कमी  पड़ती  हमारा  पड़ौसी  प्रदेश
 पंजाब  हरियाणा  उत्तर  प्रदेश  लेकिन  हमारे  यहां  विपक्ष  ने और  एक  चाल  चली  लोगों  में
 जाकर  यह  कह  रहे  हैं  कि  जब  हमारी  सरकार  बनेगी  तो  उस  वक्‍त  आपको  डेढ़  रुपए  किलो  आटा  देंगे
 ओर  इसके  अलावा  25  पैसे  नमक  देंगे  ओर  दो  रुपए  किलो  चाबल  देंगे  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 हरियाणा  में  तो  जनता  पार्टी  और  जनता  दल  की  सरकार  तो  वे  क्‍यों  नहीं  इस  चीज  को  वहां  करते

 लेकिन  वहां  पर  पहाड़ी  लोगों  को  मिसलीड  करते  हैं  कि  जब  हमारी  सरकार  बनेगी  तो  हम  यह  भाव
 न  नौ  मन  तेल  होगा  और  न  राधा  नाचेगी  |  इस  तरह  की  वातों  से  लोगों  को  बहकाने  के  सिवाय

 इनके  पास  कोई  विकास  का  कार्यक्रम  नहीं  है  ।  ऐसे  लोग  गलत  प्रचार  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि  कर्जा
 माफ  कर  अनाज  सस्ता  ये  कहां  से  देंगे  ।  हमारा  तजुर्बा  जब  यहां  पर  जनता  पार्टी  की
 सरकार  बनी  तो  हमको  खेतों  में  गन्ना  जलाना  पड़ा  था  और  आलू  फैँकना  पड़ा  था  ।  हमारी  सरकार
 किसानों  के  लिए  काम  करने  वाली  सरकार  है  और  ये  लोग  जनता  में  जाकर  जनता  को  गलत  तरीके
 से  मिसलीड  करते  हैं  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इनके  ऊपर  सरकार  को  निगरानी  करनी

 चाहिए  ।

 जसाकि  अभी  कहा  गया  कि  अनाज  चूहे  खा  जाते  गोदामों  में  खा  जाते  हैं  ।  चहे  ही  नहीं
 और  कुछ  लोग  भी  खा  जाते  उसके  लिए  जब  तक  आप  ढोक से  प्रबन्ध  नहीं  ठीक  ढंग  से
 मोनिर्टारिग  नहीं  तो  ऐसा  होगा  ।  ठीक  ढंग  से  मोनिर्टारेंग  करके  ही  हम  बाचा  सकते  हैं  ।  सेल्समेन
 की  बात  भी  कही  जाती  है  |  हर  दुकान  पर  सेल्समेन  होता  है  ।  दुकानदार  अपनी  दुकान  भी  रखता  है
 और  सरकारी  डिपो  भी  रखता  जब  आप  ऐसे  लोगों  को  देंगे  तो  फायदा  नहीं  नुकसान  ही
 होगा  ।  जो  दुकानदार  होता  वह  ब्लैक-मार्कटिंग  भी  करता  है  और  गरीब  आदमी  का  राशन  खा  जात्ता
 है  ।  यह  बात  मेरे  देखने  में  आई  राज्य  सरकारों  को  आपको  हिदायत  देनी  चाहिए  कि  जो  आवमी

 दुकानदारी  करता  है  और  वही  डिपो  भी  रखता  तो  उसको  डिपो  नहीं  देना  चाहिए  |  यह  डिपो  आम
 लोगों  को  तब  ही  लोगों  को  फायदा  हो  सकता  है  ।  मैं  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहूंगा  जिस  प्रकार
 आप  हरिजनों  के  लिए  सीटें  देते  हैं  उसी  प्रकार  25  फीसदी  कम  से  कम  भिल  लगाने  के  डालडा
 की  फंक्ट्रियां  लगाने  के  लिए  उनको  लाइसेंस  ताकि  वे  भी  कुछ  आगे  बढ़  सके  ।  पिछड़  क्षेत्र  के
 लोगों  के  बारे  में  कम  से  कम  आपको  सोचना  चाहिए  ।  हर  तरह  की  सप्लाई  के  काम  में  लोग  ब्लैक  मार्कट
 करते  हैं  ।  जो  गाड़ी  चलात्ता  उसको  पेट्रोल  की  जरूरत  अच्छे  पुर्ों  की  जरूरत  है  ।  इसमें  भी
 ब्सेक  मार्केट  होता  है  ।  इस  पर  भी  सिविल  सप्लाई  मेन  को  निगरानी  करनी  चाहिए  ।  इन्डस्ट्री  से किस

 भाव  पर  आया  है  और  आगे  क्‍या  भाव  बिक  रहा  है  ।  जमीदार  जो  चीज  पैदा  करता  उसमें  अगर
 उसकी  दीहाड़ी  लगाई  जाए  तो  कुछ  नहीं  उसको  मिलता  फर्टिलाइजर  में  चला  जाता  ट्रैक्टर  में
 चला  जाता  पानी  में  चला  जाता  है  और  उसको  बहुत  ही  मामूली  मिलता  है  ।  दिल्‍ली  या  अन्य  शहरों
 में  ये  जो  चीजें  बिकती  यहां  उनके  भाव  दुगुने  हो  जाते  हैं  और  उसको  कब  भाव  मिलते  इसलिए
 खाद्य  मन्त्रालय  को  चाहिए  कि  वह  मार्कोटेग  कमेटी  बनाए  और  उसके  जरिए  से  जो  किसान  पँंदा  करता

 उसंका  उसको  ठीक  भाव  मिले  और  उनका  शोषण  न  हो  और  वे  भी  अपनी  आधिक  स्थिति  को  मजबूत
 कर  सकें  ।

 जहां  तक  भंडारण  का  सवाल  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सौ  क्बिटल  जमा  कर  सकता
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 और  अगर  दस-दस  क्विटल  अपने  घर  में  जमा  करता  तो  आपको  पाबन्दी  लगानी  चाहिए  कि

 बह  ज्यादा  स्टोर  न  करे  तभी  हमारे  लोगों  को  फायदा  हो  सकता  वे  सस्ते  भाव  में  चीजें  खरीदकर
 अपने  गोदाम भर  लेते  हैं  और  फिर  एकदम  से  बाजार  में  भाव  चढ़  जाते  तो  इसके  लिए  आपको

 + उचित  प्रबन्ध  करना  चाहिए

 इसी  तरह  से  हमारे  जो  तेल  खाने  के  पदार्थ  हैं  जेसे  डालडा  वे  हर  गांव  में  पहुंचाने  के
 लिए  हमें  प्रयत्त  करना  चाहिए  क्‍योंकि  अगर  यह  नहीं  और  गांवों  में  गरीब  लोगों  तक  ये  नहीं
 पहुंचते  लेबर  तक  नहीं  पहुंचते  तो  वे  समझते  हैं  कि  सरकार  की  जो  पालिसी  4  ह  तो  ठीक  है
 लेकिन  जो  दर्यान  के  आदमी  जिनकी  नुमायन्दगी  उधर  के  लोग  करते  विपक्ष  के  लोग  करते
 ज्यादातर  वे  लोग  फायदा  उठा  ले  जाते  हैं  इस  बात  इन्हीं  लोगों  को  पेट्रोल  पम्प  मिलते हैं  और  झ्न्हीं
 लोगों  को  राशन  के  डिपो  मिलते  हैं  ।  आप  मानीर्टारिंग  कर  चाहे  आप  उत्तर  प्रदेश  की  कर  लें  चाहे
 आप  हिमाचल  प्रदेश  की  कर  चाहे  आप  पंजाब  की  कर  लें  और  चाहे  कहीं  की  कर  उन्हीं  लोगों
 को  ये  भिलते  जो  गरोब  लोगों  का  शोषण  करते  हैं  ।  इसलिए  आपको  इस  बात  का  ध्यान  रखना  है  कि
 हमारी  पार्टी  के  जो  लोग  जो  कार्यकर्ता  जो  गांवों  में  लोगों  को  फायदा  पहुंचा  सकते  उनके  लिए
 कम  से  कम  यह  बात  होनी  चाहिए  ।  जो  आदमी  ईमानदारी  से  काम  उसको  ये  मिलें  चाहे  आप
 पंचायतों  के  द्वारा  करें  या कोआपरेटिव  सोसाइटीज  के  द्वारा  करें  मगर  आप  यह  बात  छोड़  दीजिए  कि
 उनको  कोई  फायदा  पहुंचेगा  और  वे  सरकार  को  बदनाम  करेंगे  ओर  हमको  बदनाम  मैं  यह्‌
 भी  कहना  चाहूंगा  कि  आप  ब्लेक-माक  टियस  से  डिपो  लेकर  गरीब  आदमियों  को  तक्सीम  करने  का  प्रयत्न

 न समझता  हूं  कि  यह  बिल  बहुत  अच्छा  है  लेकिन  इसमें  जो  बोर्ड  की  बात  कही  गई  उससे
 लाभ  नजर  नहीं  भाता  उसमें  गरीब  आदमियों  के  नुमायन्दे  होने  चाहिएं  यह  प्रोविजन

 ब्रा  गया  बोड  बनना  ता  अ'छी  बात  है  लेकिन  सरकार  उचित  कदम  उठाए  और  इसके
 लिए  कोई  ।  बिल  जिससे  आप  गरीब  लोगों  मजदूरों  किसानों  को  और  सभी  वर्गों  को
 फायदा  पहुंचे  ।  उसी  तरह  के  नुमायन्दे  लिए  तब  राष्ट्र  का  काम  ठीक  हो  सकेगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  ७

 कुमारो  ममता  बनर्जो  :  सभापति  मैं  श्री  बासवराज  को  बधाई  देना  चाहती हूं
 कि  वे  इतना  इम्पाटन्ट  बिल  इस  हाऊस  में  डिस्कशन  करने  के  लिए  मैं  मन्त्र

 क्रंरना  चाहती  हूं  कि  इस  बिल  की  जो  स्प्रिट  उसको  आप  एक्सेप्ट  कीजिए  ।
 लिए  तो  बहत  से  प्वाइन्टस
 बोलना

 जी  से  रिक्वेस्ट
 इस  बिल  पर  बोलने  के

 लेकिन  मैं  चाहती  हूं
 कि  हर  आदमी  इसमें  भाग  इसलिए  मैं  ज्यादा  नहीं

 सबसे  पहले  मैं  यह  बोलना  चाहती  हूं  कि  फेयरप्राइस  शाप्स  जो  गव्नंमेंट  ने
 प्री  कि  आम  जनता  को  एसेंशियल  कामोडिटीज  सस्ते  दामों

 ट्रीब्यूशन  सिस्टम  यह  प्रोपरली  फंक्शन  नहीं  कर  रहा  है  और  जो  आपने  फेयरप्राइप्
 »  वे  अनफयरप्राइस  शाप्स  हो  गई  हैं  ।  मैं  यह  बोलना  चाहती  हं  कि  फेयरप्राइस  ३
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 एसेंशियल  कामोडिटीज  पब्लिक  को  मिलनी  वे  नहीं

 चालू  की  वे
 पर  मिलें  लेकिन  अभी  जो  पब्लिक
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 आप  डिपार्टमेंट  के  लोगों  को  भी  न  बताएं  ।  अगर  आप  सरप्राइज  विजिट  फेयरप्राइस  शाप्त  का
 तो  आपको  पता  चल  जाएगा  कि  कितनी  फेयरप्राइस  शाप्स  में  कितनी  एसेंशियल  कामोडिटीज  मिलती
 हैं  और  जो  मिलती  उनकी  क्वालिटी  क्या  है  फेयरप्राइस  शाप्स  पर  अगर  आप  ची  लिए  जाते
 तो  बोलते  हैं  कि  चीनी  नहीं  है  लेकिन  वह  ब्लैक-मार्कट  में  चली  जाती  है  ।  अगर  आपको  साड़ी
 तो  बोलते  हैं  कि  साड़ी  नहीं  है  और  वह  ब्लैक-मार्केट  में  बिक  जाती  है  और  अगर  साबुन  मांगते  तो  वे
 बोलते  हैं  कि  नहीं  है  और  वह  ब्लंक-मार्कट  में  बेच  दिया  जाता  बात  यह  है  कि  फेयरप्राइस  शाप्स  में
 जाने  से  पहले  वह  एफ०  सी०  आई०  के  गोडाऊन  और  स्टेट  गवनंमेंट  की  जो  सप्लाई  एजेन्सी  उनमें

 जो  लोग  काम  करते  वे  दोनों  मिलकर  उसको  खा  जाते  हैं  ।  इस  सिचुएशन  को  आपको  ककेन्‍्ट्री  में  रिव्यू
 करना  चाहिए  ।  आज  देश  में  ढाई  लाख  फेयरप्राइस  शाप्स  आपको  यह  देखना  चाहिए  कि  कितनी
 फेयरप्राइस  शाप्स  अच्छा  काम  कर  रही  हैं  और  कितनी  अच्छा  काम  नहीं  कर  रही  हैं  और  आपको
 प्राइज  विजिट  करना  चाहिए  कि  कौन-कोन  सी  फंयरप्राइस  शाप्स  में  एसेंशियल  कामोडिटीज  मिलती  हैं
 और  कौन-कौन  सी  में  ये  नहीं  मिलती  हैं  ।  इसी  का  लिस्ट  होना  चाहिए  ।  अभी  फेयरप्राइस  शाप्स  में  कुछ
 नहीं  मिलता  है  ।  गरीब  आदमी  का  जिंदगी  कितना  मुश्किल  हो  गया  क्‍योंकि  प्राइस  राईज  इतना  हो
 गया  है  ।  जो  लोग  भ्राइवेट  सेक्टर  में  पब्लिक  सेक्टर  में  सेलेरीड  क्लास  के  लोगों  फिक्स्ड  इनकभ

 ग्रुप  के  लोगों  को  भाव  बढ़  जाने  से  बहुत  मुश्किल  हो  गया  है  ।

 इस  पर  भी  आप  देखिए  कि  बंगाल  में  किसी  चीज  का  कोई  भाव  असम  में  उसी  चीज  का
 दूसरा  भाव  है  ।  आप  दिल्ली  की  मार्किट  में  चले  जाइए  ।  आपको  वही  चीज  एक  माकिट  में  एक  दाम  पर

 it,  री  मार्किट  में  दूसरे  दाम  में  मिलेगी  ।  दामों  पर  गवनंमेंट  का  कोई  कंट्रोल  नहीं  गवर्नमेंट
 ध्यान  देना  चाहिए  ।  चीजों  के  दाम  कण्ट्रोल  करने  के  लिए  गव्नंमेंट  को  कोई  मोनेटररिंग सेल

 बनाना  फूड  मिनिस्ट्री  में  इसकी  देख-भाल  करने  के  लिए  कोई  सेल  बनाना  चाहिए  ।  जो  इस  पर
 ध्यान

 सरकार  को  देश  में  फेअर  प्राईस  शाप्स  की  संख्या  बढ़ानी  चाहिए  क्‍योंकि  हमारे  देश  में  जनसंख्या
 बढ़  गई  है  ।  गांव-गांव  में  फेअर  प्राईस  शाप्स  की  संख्या  बढ़ानी  मोबाईल  वेन  बनानी  चाहिएं  ।

 इसके  साथ-साथ  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  मेरी  स्टेट  में  फेअर  प्राईस  शाप्स  का  लाएसेंस  सी०  पी

 एम०  के  वर्कर  को  ही  मिलता  किसी  और  को  नहीं  मिलता  आप  जब  इनके  लाएसेंस  दें
 महिलाओं  के  एक्स  सर्विसमेन  और  डिसेबल्ड  परसंस  के  लिए  कोई  रिजर्वेशन  करें  ताकि

 उन  लोगों  को  भी  इसके  लाइसेंस  मिल  सकें  ।  यह  मैं  आप  से  रिक्वेस्ट  करती  हूं  ।

 हमारे  देश  में  कंज्युमर  एक्ट  असेंशल  कमोडिटीज  एक्ट  है  ।  लेकिन  मैं  आपसे  पूछना  चाहती  हूं
 कि  आपने  कितने  ब्लेक  माकिटियसे  को  अरेस्ट  किया  ?  मेरी  कांस्टीच्युएंसी  में  फेअर  प्राईस  शाप्स  हैं  ।  वहां
 रेपसीड  आयल  का  एडलट्रेशन  हुआ  ।  उन  दुकानों  से  एडल्ट्रेटिड  रेपसीड  आयल  बिकने  से  500  आदमी
 पेरेलाईज  हो  उन  पेरेलाइज्ड  आदमियों  को  गवनंमेंट  को  १म्पेनसेशन  देना  चाहिए  लेकिन  पता

 हीं  क्यों  गवर्नमेंट  उनको  कम्पेनसेशन  नहीं  दे  रही  है  ?  इसके  लिए  गवरनंमेंट  की  गर्जी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 एक  चीज  गवरनंमेंट  की  दुकान  से  एडल्ट्रेटिड  मिले  और  उससे  आदमी  प्रेरेलाईज  हो  जाए  तो  उसको

 ३8  है  मिलना
 ह  ए्‌  ।

 बेबी  रेपसीड  पर  ग्लुकाज  तब  एडल्ट्रेटिड  बि
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 एक्शन  लेना  चाहिए  |  आपको  इसको  देखना  चाहिए  ।  अगर  पूरी  चीज  इस  प्रकार  से  एडल्ट्रेटिड  मिलेगा
 तो  कैसे  आदमी  ठीक  रहेगा  ।

 एक  बात  मैं  राशन  कार्ड  के  बारे  में  बोलना  चाहती  हमारे  यहां  फेअर  प्राईस  शाप्स  में  जो

 राशन  काड्ड  हैं  वे  ठीक  नहीं  हैं  ।  हमारी  स्टेट  में  बगलादेश  से  बहुत  इन्फी  लट्रेशन  हो  रहा  वहां  से

 लाखों  आदमी  हमारे  हिन्दुस्तान  में  आ  रहे  हैं  ।  हमारी  स्टेट  में  जो  बाड्डर  डिस्टिक्टस  उनमें  जो  सी०
 पी०  एम०  का  लोकल  पचाणरत्त  लॉकल  कंडर  £,  उनका  इसमें  हाथ  वहा  जो  फअर  प्रा  शाप्स  म

 चीजें  सप्लाई  होता  है  वह  बगतादेश  में  चला  जाता  है  ।  इस  पर  भी  देखभाल  करने  की  जरूरत  हे
 ॥  वहां

 पर  राशन  काडं  कौन  देता  है  ?  वहां  की  पंचायत  देती  बंगलादेश  से  लोग  लाल  झ्ण्डा  लेकर  के  आता
 है  और  वहां  बंठ  जाता  है  ।  उनका  नाम  वोटर  लिस्ट  में  लिख  दिया  जाता  उनको  राशन  कार्ड  भिल
 जाता  मैं  रिक्वेस्ट  करना  चाहती  हूं  कि  इसकी  इन्क्रवायरी  होनी  इसके  बारे  में  कमीशन
 बनाना  मैं  आपसे  कहना  चाहती  हूं  कि  राशन  कार्ड  बनाने  के  लिए  पब्लिक  रिप्रेजेन्टेटिब्ज  की
 रिस्पांसिब्लिटी  फिक्स  कीजिए  कि  वे  लोग  राशन  कार्ड  के  लिए  साईन  करें|  मेरी  स्टेट  में  जिस  तरह  से
 बाहर  से  आकर  के  वोटर  लिस्ट  में  लोगों  का  नाम  बढ़  रहा  उनके  नाम  से  राशन  कार्ड  बम  रहा  है

 अगर  ऐसा  होता  रहा  तो  हमारे  देश  की  इकोनोमी  को  बहुत  बड़ा  धक्का  आम  आदमी  के  लिए
 ब्लक  डिस्ट्रिब्युशन  सिस्टम  प्रोपरली  चलना  चाहिए  ।  मैं  इतना  ही  कह  कर  आपको  धन्यवाद  देती  हं  कि

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।
 ह

 श्री  अजीज  कुरेशो  :  सभापति  मैं  इस  बिल  की  आत्मा  से  तो  सहमत  हं  लेकिन  मैं
 नहीं  समझता  कि  बिल  के  अन्दर  जिन  प्रावधानों  को  बताया  गया  है  उनके  द्वारा  हमारे

 ।
 क़ती  है  या  हमारा  मकसद  हल  हो  संसार  का  इतिहास  साक्षी  है  कि  हर  जमाने  में  ढ  र

 समय  चाहे  सम्राट  रहे  शहंशाह  रहे  डिक्टेटर  रहे  हों  या  प्रजातन्त्र  जिस  रूप  में  रहा  था  और कोई
 विचारधारा  के  मानने  वाले  इन  सबका  उद्देश्य  यह  रहा  है  चाहे  इनके  चेहरे  पर  नकाब  कोई  भी  रहा
 हो  कि  जनता की  अधिक  से  अधिक  भलाई  और  अधिक  से  अधिक  जनकल्याण  किया  इस  संम्बन्ध
 में  जब  संसार  का  इतिहास  आगे  बढ़ता  है  तो  हम  देखते  हैं  कि  समाजवाद  के  नाम  पर  अनेक  जमाने  में

 हैट की भांति है जिसका स्वरूप बिगड़ चुका है क्‍योंकि अनेक  लोगों  ने  जन  कल्याण  की  बात  की  है  और  जैसा  कि  सी०  एम०  जोड  ने  कहा  है  :

 समाजवाद  ऐसे  हैट  की  भांति  है  जिसका  स्थरूप  बिगड़  चुका  है  क्योंकि  प्रत्येक  उसे  पहनता

 समाजवाद के  इतिहास  का  जब  हम  अध्ययन करते  हैं  तो  हम  देखते  हैं  कि  प्राचीन  समय से  ही
 चाहे  गिल्ड  सोशलिज्म  या  क्रिश्वियन  सोशलिज्म  या  सोशलिज्म  आफ  दी  चेयर
 हो  या  उसके  बाद  माक्सं  द्वारा  एक  साइन्टिफिक  ट्रीटमेंट  देने  क ेबाद  जो  समाजवाद  का  रूप  हमारे  सामने

 वह  रहा  हर  समाजवाद  के  मानने  बाले  ने  अपनी  मंजिल  तक  पहुंचने के  लिए
 रास्तों  को  चुना  लेकिन  हर  समाजवाद  की  विचारधारा  का  बुनियादी'भकंसद  एफ  नुक्ते  पर  एक  सतत
 का  रहा
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 उत्पादन  के  सभी  साधन  सरकार के  स्वामित्त्र  नियन्त्रण  में  अथवा  संचालन  में  होने

 इस  उद्दे  श्य  के  अन्दर  बहुत  कम  अन्तर  है  जहां  समाजवाद  की  किसी  भी  विचारधारा  ने  इस  बात
 पर  आपस  में  मतभेद  किया  हो  ।  यह  बिल  जो  हमारे  सामने  है  इसको  देखकर  मुझे  सर  थामस-मोर  का
 यूटोपिया  बाद  आ  जाता  है  ।  सर  थामस  मोर  ने  एक  ख्याली  जन्नत  अपनी  कल्पनाओं  का स्वर्ग
 बनाया  और  दिखाया  कि  तूफान  आने  के  बाद  एक  जहाज  किस  तरह  गुजरता  है  जहां  कि  लोग  सुखी
 स्व  में  हैं  और  हर  प्रकार  की  सुविधाएं  उनको  प्राप्त  इस  बिल  के  प्रावधान  के  आधार  पर  अगर
 सरकार  कोई  कान  बना  भी  आपके  बोर्ड  बन  केन्द्र  का  बोर्ड  बन  जाए  जिनके  द्वारा  फेयर  प्राइस
 शाप्स  को  अलाटमेंट  करें  तो  मैं  अदब  से  पूछना  चाहूंगा  कि  उस  बोर्ड  के  पास  उस  आत्मा  को  लागू  करने
 की  कौन-सी  शक्ति  है  या  जो  लोग  उसका  विरोध  करने  का  काम  अवहेलना  उनको  दण्ड  देने
 की  बोर्ड  के  पास  कौन-सी  शक्ति  रहेगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सारी  बातें  बेकार  हैं  ।  इसके  लिए
 सरकार  को  कुछ  कड़े  कदम  उठाने  होंगे  ।  कुछ  कड़वे  घूंट  पीने  होंगे  और  यह  फंसला  करना  होगा  कि  वे
 कौन  लोग  हैं  जो  होडिग  करते  ब्लेक  मार्किटिग  करते  कम  तोलते  मिलावट  करते  जखी  रान्दोज
 करते  उनके  लिए  कड़े  से  कड़ा  दण्ड  देने  का  प्रावधान  जब  तक  आप  नहीं  करेंगे  बल्कि  उन  प्रावधातों
 को  कड़े  रूप  से  लागू  करने  के  लिए  अगर  कहीं  ढील-ढाल  सरकारी  कमंचारी  करते  हैं  तो  उनके  खिलाफ

 कार्यवाही  नहीं  करेंगे  तब  तक  आपके  उह्ूं  श्य  की  पूर्ति  नहीं  हो  पाएगी  ।  यहां  भोपाल  की  बात  कही  गई  ।

 भोपाल  वह  बदकिस्मत  शहर  है  जहां  यूनियन  कार्बाइड  की  घटना  के  बाद  लोग  मच्छर  और  मक््रियों  की
 तरह  मर  गए  ।  जो  लोग  जिन्दा  हैं  वह  भी  एक  मौत  के  साए  में  जीवन  बिता  रहे  वहां  सरकार  की

 कृपा  माननीय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  की  कृपा  रही  और  भोपाल  के  अन्दर  उन्होने  पीड़ित
 जनता  को  फ्री  राशन  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  की  जिसमें  चीनी  का  प्रावधान  उन
 चीजों  के  बांटने  का  माध्यम  यही  फेयर  प्राइस  शाप्स  थीं  जिनका  जिक्र  बिल  में  किया  लेकिन  बड़े  दृःख
 के  साथ  मैं  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  शायद  एक  प्रतिशत  उचित  दर  की  दुकान  भोपाल  में  ऐसी  नहीं

 होंगी  जिसने  ईमानदारी  से  काम  किया  होगा  ।  लगभग  हर  दुकान  के  अन्दर  पचास  प्रतिशत  बोगस  राशन
 कार्ड  यह  सरकारी  कमंचारियों  की  मिलीभगत  से  करप्शन  के  द्वारा  उसका  आबंटन  किया  गया  ।  इसी
 कारण  भोपाल  में  उचित  दर  की  दुकानों  के  मालिक  एक  साल  के  अन्दर  लखपति  हो  लाशों  से  भी

 इन  लोगों  ने  पैसा  इतनी  दर्दनाक  कहानी  है  कि  इसका  वर्णन  करने  के  लिए  मेरे  पास  शब्द  नहीं
 हैं  ।  मैं  अपसे  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार  कड़े  कदम  उठाकर  कड़े  कानून  बताने  चाहिएं  ओर  कम  से
 कम  दब्षाओं  जीवन  रक्षक  औषधियों  की  ब्लेक  मार्केटिंग  और  ज्यादा  दाम  चार्ज  करने  वालों  को  मृत्यु
 दण्ड  का  प्रावधान  करना  चाहिए  |  जब  तक  आप  इसका  प्रावधान  नहीं  समाज  के  जख्म  का  इलाज

 करने  के  लिए  मसहम  नहीं  लगाएंगे  तब  तक  लोगों  की  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  इसलिए  आ?को  बड़े

 आपरेशन  की  जरूरत  अभी  गरीबों  की  वात  कही  हर  नागरिक  जो  धरती  पर  पंदा  हुआ है  उसको
 फम  पेट  के  लिए  सूखी  रोटी  यह  हमारा  दायित्त्र  कत्तंब्य  इस  बात  की

 गारण्टी जो  सरका  नही  देती  उस  सरकार  को  आने  वाले  इतिहास  के  समय  मुजरिमों  के  कटघरे में  खड़ा

 होना  पड़ेगा  ।  इसलिए  मैं  यह  मांग  करता  हूं  मन्‍्त्री
 जी

 से  और  रूरकार  से  कि  इस  बिल  वी  आत्मा  को

 देखते  हुए  इस  बात  का  प्रावधान  किया  जाए  कि  जो  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले
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 जन  शशि

 लोगों  की  संख्या  अधिक  आदिवासियों  और  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  की  संख्या  अधिक  है
 उनको  पेट  भरने  के  लिए  रोटी  का  अधिकार  देना  अनिवायं  उसके  लिए  सरकार  ब्यवस्था  करे  ।  आप
 आइडेंटिटी  कार्ड  राशन  कार्ड  बनाएं  और  उनको  लिकुल  वाजिब  कीमत  पर  रोटी  दें और

 जो
 > गरग  नहों ग  सकते  उनको  फ्री  रोटी  देने  का  अधिकार  नहीं  देंगे  तो  आपके  सारे  दावे  और  बातें  बेकार

 साबित  रही  कागज  की  तरह  होंगी  ।  इतिहास  के  सामने  सुझे  और  आपको  जवाबदेह  होना
 जो  लोग  बूड़ें  जिनके  पास  कमाने  की  शक्ति  नहीं  है  उनको  रोटी  और  जो  बच्चे  हैं  उनके  लिए  दूध  का
 इन्तजाम  भी  करना  सरकार  का  नंतिक  ककत्तंब्य  चाहे  आप  यह  काम  इस  सिस्टम  से  करें  या  और
 सिस्टम  इन्वाल्व  यह  आपका  कत्तंव्य  इसी  को  देखते  हुए  मैं  अपने  क्षेत्र  सतना  की  चर्चा  भी  करना

 चाहूंगा  ।  सतना  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  कि  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है  जहां  अधिकांश  आबादी  मजदूरों  की
 गरीबों  की  हरिजन  ओर  आदिवासियों  की  है  और  जहां  हजारों-लाखों  लोग  आज  भी  चूने  के  भट्ठों  में
 और  सीमेंट-पत्थरों  की  खानों  में  अपना  खून-पसीना  बहाकर  काम  करते  लेकिन  उनको  आज  तक  ड्स
 समाज  के  इस  देश  के  अन्दर  न्यूनतम  मजदूरी  नहीं  मिल  पाई  सतना  के  जो  इलाके  हैं  जैसे

 विजयराहोगढ़  अमर  पाटन  इन  तमाम  क्षेत्रों  में  हरिजन  और
 आदिवासी  हैं  ओर  पहाड़ी  इलाका  वहां  अधिक  से  अधिक  उचित  दर  की  दुकानों  की  ब्यवस्था  करें  ताकि
 उन  मजदूरों  को  जिनका  शोषण  पहले  सामन्तवाद  के  द्वारा  हुआ  और  आज  पूंजीवाद  के  द्वारा  हो  रहा

 डे  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मात्रा  मे ंजीवनयापन  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  उन्हें  मिल  पाएं  ज॑से
 गल्ला  आदि'**

 अभी  य  कारी  बाजारों  की  बात  की  और  बात  तो  आप  मेरा  अपना  अनुभव
 यह  है  कि  आपके  पालियामेंट  अनैक्सी  स्थित  सहकारी  बाजार  कई  बार  जाने  के  बाद  मैं  खद  गया  |
 न  मुझे  पामोलीन  न  बटर-ऑयल  इसलिए  बाकी  की  बात  तो  आप  छोड़  दीजिए  ।  मैंने

 शका  त  भी  लिखकर  भी  लेकिन  कोई  कायंवाही  नहीं  हुई  और  जो  सिलसिला  चल  रहा

 वही  चलता  रहा  ।  इसलिए  सबसे  पहले  तो  आप  सड़क  के  उस  पार  पालियामेंट  अनेक्सी  में  स्थित  सहकारी
 बाजार  की  हालत  ठीक  फिर  दिल्‍ली  के  मेन  सहकारी  बाजार  की  हालत  ठीक  कीजिए  ।

 सह
 सहकारी

 बाजारों  की  हालत  देखकर  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  देश  के  साधारण  नागरिकों  को  कि  न
 नाइयों  और  किन  परिस्थितियों  का  सामना  करना  पड़ता  है

 सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  हम  सब  समय  के
 न्यायालय  के  सामने  उपस्थित  हैं  ओर  वक्‍त  का  वक्‍त  का  कलम  हाथ  में  आपके  और
 हमारे  भाग्य  का  निर्णय  लिखने  का  इन्तजार  कर  रहा  है  ।  जब  वह  हाकिम  कोई  निणंय  मैं  च  हंगा  कि

 र  हमारा  मुंह  काला  न  होने  आप  और  हम  मुजरिमों  के  कट॒हरे  में  खड़े  न  होने  वक्‍त
 मारे  विरुद्ध  कोई  फैसला  न  करने  इसकी  आप  अभी  से  व्यवस्था  का  गए  ||  ऐसा  न  हो

 कि  देश  मिटता  लोग  लुटते  गरीबों  का  शोषण  होता  रहे  और  हम  केवल  भाषण  देते  रहें या
 बिल  प्रस्तुत  करते  इस  देश  के  गरीब  अवाम  के  जछूमों  पर  कोई  मरहम  का  फाया  न  रख
 पाएं  ।  फिर  तो  शायद  इतिहास  भी  हमें  माफ  नहीं  करेगा  |  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  इन  बिन्दुओं पर  आप

 अभी  से  विचार  कोई  कानून  बनाएं  तभी  जाकर  हम  दुखी  इन्सान  के  जरूमों  पर  मरहम  का  फाया
 रख  पाएंगे  ।
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 ओ  राम  :  सभापति  हमारे  दोस्त  आासवराज्‌  जी  जो  बिल-इस
 में  लाये  पर  हमें  बहस  करने  का  मौका  मिला  उसके  लिए  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देता

 जानभारਂ  प्रकट  रता  हूं  ।  इसमें  कोई  शक  कि  पिछले  4  वर्षों  में  हमारे  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम

 हुई  खास  कर  पिछले  वर्ष  जब  शताब्दी  का  सबसे  भयंकर  सूखा  देश  में
 इस  क्मिग'ने  जिस  चुस्ती  से  काम  उसकी  जितनी  प्रशंसा  की  कम  है  ।  बड़ी

 से'इस  विभाग  ने  देश  के  कोने*कोने  कश्मीर  से  लेकर  केरल  के  अन्तिम  छोर  और  इघर

 स्टेट्स'से  बुजरात  सभी  इलाकों  राहृत  कार्य  लाए  ।  सूखा  ही  नहीं  बाढ़  में

 राहत  के  प्रश़ंससीय  काम॑  हम  इसे  नकार'नहीं  सकते  ।  यदि  इस  विज्ञाग  ने  मुस्तंदी:से  क्तम
 न  क्या  होता  तो  यह  निश्चित  था  कि  कांफी  लोग  काल  के  मुंह  में  समा  गए  होते  ।  इसलिए  मैं
 खाद्य  विभाग  के  कार्यों  कीਂ  फ्रशंसा  करता  की  हूं  लेकिन  यहां  हमारे  मात्क्तीय

 नसाधिम्रों  जो  बातें  उन्हें  भी  वजरभअंदाज  नहीं  किया-जा  अभी  हमारे  देश  के

 प्श्ूरदराज  इक्ककों  ट्रइबल  इलमकों  ढेजटं  इलाकों  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  सम्पूर्ण  जनता:के  राशन  कार्ड
 बि्ीःबन  बाएं  हैं  ।: इसलिए  पहली  मांग  यह  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  आप  यहां  से  सभी  राज्य
 सरकारों  को  स्पष्ट  निर्देश  भिजवायें  कि  जून  तक  प्रत्येक  परिवार  का  राशन  कार्ड  अवश्य  बना  दिया
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 हमारी  स्व०  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  इस  देश  में  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम

 को  लाभकारी  बनाने  के  इसकी  उपादेयता  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रति  दो  हजार  यूनिट
 राशन

 की  दुकान  खोले  जाने  की  बात  कही  थी  ।  यद्यपि  आपने  साढ़े  तीन  लाख  दुकानें  खोलने  की  बात  स्वीकार

 की  लेकिन  आप  पूरे  देश  की  80  करोड़  जनसंख्या  के  हिसाब  से  देखें  तो  उनकी  संख्या  बहुत  कम  पड़ती
 है  ।  इसलिए  आज  समय  की  आवश्यकता  है  कि  प्रति  दो  हजार  यूनिट  पर  एक  राशन  शॉप  स्थापित  होनी
 चाहिए  ।

 आपने  एक  मोबाइल  सिस्टम  निकाला  वह  बड़ा  लाभकारी  सिद्ध  हुआ  खासकर  हमारे
 ट्राइवल  एरियाज  के  दूरदराज  के  इलाकों  के  डंजर्ट  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लेकिन
 आपने  मोबाइल  वैन्स  की  ज्यादातर  व्यवस्था  शहरों  के  आसपास  की  वे  शह्दरों  तक  ही  सीमित  रहते
 न  हमारे  भाई  रण्वत  जी  के  क्षेत्र  में  जाते  हैं  न  किसी  ट्राइबल  इलाके  में  जाते  न  साइक्लोनिक़  इफंक्टिड
 इलाके  में  जाते  न  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  इलाके  में  जाते  इसलिए  आवश्यकता  इस  बात  की  है
 कि  चाहे  सेन्ट्ल  गवनंमैंट  को  थोड़ी  सबसिडी  देनी  उसे  देकर  आप  इन  मोबाइल  वैन्स  की  व्यवस्था
 देश  के  तमाम  ट्राइबल  सूसे  से  प्रभावित  डैजर्ट  पहाड़ी  इलाकों  और  दुर्गंम  इलाकों
 में  मेरी  मान्यता  है  कि  वह  जनता  के  हित  में  उण्योगी  सिद्ध

 इसके  अलावा  मैं  चाहता  था  कि  जो  आपकी  राशन  की  दुकानों  की  बात  है  और  अभी
 जो  बिल  आया  इसमें  मैं  बधाई  देना  चाहता  हूं  विभाग  को  ।  उपभोक्ता  सुरक्षा  अधिनियम  1986
 में  पास  किया  ।  उसका  अभी  परिपालन  राज्य  सरकारें  आपकी  तमाम  कोशिशों  के  बावजूद  नहीं  कर  रही

 अभी  तक  जिला  और  प्रदेश  स्तर  पर  समितियां  नहीं  बन  सकी  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  कररा

 चाहता  हूं  कि  आप  ये  समितियां  बना  तो  हमारे  भाई  साहब  इस  बिल  को  वापस ले  आप  शीक्र
 से  शीघ्र  इसकी  व्यवस्था

 मैं  ओर  मेरे  कई  भाई  बहुत  समय  से  मांग  करते  रहे  हैं  कि  ट्राइबल्स  ट्राइबल
 सब-प्लान  एरिया  में  हमें  सबसीडाइज्ड  राशन  एन०  आर०  ई०  पी०  और  आर०  एल०  ई०  जी०  पी»  में
 देते  रहे  लेकिन  आपने  इसको  कनफाइन  कर  रखा  है  सिर्फ  194  ट्राइबल  ब्लॉक्स  इससे  काम  नहीं
 चलेगा  ।  अब  इन  दोनों  योजनाओं  के  स्थान  पर  आपने  जवाहर  रोजगार  योजना  शुरू  की  उम्मीद  है
 कि  इसमें  भो  वह  सबसीडाइज्ड  राशन  लेकिन  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  देश  के  तमाम

 हरिजन  ओर  आदिवासियों  और  बंघुआ  मजदूरों  को  निश्चित  तौर  से  यह  सबसीडाइज्ड  राशन  पहुंचाया
 यह  हमारी  मांग  इसके  बाद  मैं  चाहता  हूं  कि  जो  हमारी  रॉशन  शाप्स  के  बारे  निगरानी

 समितियां  बनी  वे काम  नहीं  कर  रही  इसलिए  आप  राज्य  सरकारों  को  कहें  कि  हर  ब्लॉक  लैबल
 पर  सामाजिक  .  कार्यकर्ताओं  और  खासकर  हम  ज्ञोग  जो  सत्ता  में  हमारा  शर्म  से  सर  झुक
 जाता  है  जब  हम  यह  सुनते  सी०  पी०  एम०  गवनंमेंट  पर  जब  यह  आरोप  लगाते  हैं  कि  कंडर  को  ही
 राशन  शॉप  और  राशन  मिलता  तो  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  आप  अपने  विचार  के  लोगों
 को  राशन  की  दुकानें  आर०  एस०  एस०  के  लोगों  को  दुकानें  लेने  का  कोई  हक  नहीं  है  ।  हमने
 हिन्दुस्तान  भर  में  देखा  है  कि  ये आर  ०  एस०  एस०  बाले  फिरकाप  रस्त  लोग  ये  राशन  लेकर  के  अपने

 संकुचित  दृष्टिकोण  और  अपनी  संकुचित  मनोभावनाओं  का  पालन  करते  हैं  ।

 हमने  देखा  कि  1977  में  बहुत  से  आर०  एस०  एस०  के  लोगों  ने  राशन  की  दुकानें  ले

 ली  हैं  ॥  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इसका  एक  सर्वे  कराकर  के  उनकी  सेवाओं  को  मुक्त  कर

 नहीं  तो  ये  लोग  राशन  को  देश  के  लोगों  की  बजाय  अपने  लोगों  और  अपनी  पार्टी  के  लोगों  को  देंगे  और
 अपनी  पार्टी  को  मजबूत
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 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  जो  कोआपरेटिव  मूवमैंट  है  वह

 अच्छा  नहीं  है  ।  हम  बहुत  संतुष्ट  नहीं  हैं  इसलिए  राशन  की  दुकानों  का  काम  आप  इनसे
 कोई  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  यदि  कोई  अच्छी  समिति  आती  अच्छी  कमेटी  आती  तो  उ

 उसका  स्वागत  लेकिन  एक  आदेश  पारित  कर  दिया  जाए  कि  ये  सारे  के  सारे  कोआपरेटिव  को  दे
 दिया  तो  इसमें  असामाजिक  तत्व  भरे  हुए  जो  कोआपरेटिव  पर  कब्जा  किए  हुए  हैं  और  ये  लोग
 राशन  पानी  लेकर  के  सब  चट  कर  जाते  इसलिए  ऐसे  लोगों  को  यह  नहीं  मिलना  चाहिए  ।

 इसके  अलावा  जो  सबसे  जरूरी  बात  है  वह  यह  है  कि  ऐसेंश्यल  कमोडिटीज  जैसे  जनता
 क्लॉय  वर्गरह  को  आप  तो आपको  पता  लगेगा  कि  यह  गरीबों  को  नहीं  मिल  पाता  है  ।  इसका  आप
 सर्वे  कराइए  कि  यह  कपड़ा  देश  में  किन-किन  दुकानों  से  पॉम  और  जो  एडीबल  ऑयल

 है  वह  भी  कम  से  कम  गरीबों  को  तो  नहीं  मिल  रहा  आपकी  जो  और  एसेंश्यल  कमोडिटीज  वे
 कम  से  कम  मेरे  क्षेत्र  मिरजापुर  और  दोनों  जिलों  में  नहीं  मिल  रही  पिछले  साल  से
 वहां  अकाल  की  स्थिति  चल  रही  है  और  पिछले  दो  महीनों  से  राशन  की  दुकानों  पर  गेहूँ  और
 चीनी  नहीं  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  यह  ईद  का  त्यौहार  कैसे  मनेगा  |  मैं  कल  वहां  साठे  जी  और
 कल्पनाथ  जी  को  लेकर  जा  रहा  हूं  लोग  मुझसे  बोलेंगे  कि  पनिका  तुम  चले  आए  हेलीकोप्टर  हमारी
 ईद  कैसे  गर्भियों  में  लोगों  को  शिकंजी  पीने  के  लिए  चीनी  नहीं  है  और  वहां  सूखा  है  ।  मैं  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  को  एक  महीने  से  कह  रहा  लेकिन  अभी  तक  वहां  पर  राशन  का  सामान  नहीं  पहुंचा
 है  ।  वहां  भी  फूड  संक्रेट्री  महिला  हैं  और  यहां  भी  महिला  हमने  सोचा  कि  इनमें  दया  का  भाव  होगा

 और  एक  सप्ताह  में  ये  मिर्जापुर  और  सोनभद्र  में  राशन  और  सिविल  सप्लाई  की  चीजें  भेज  लेकिन

 उन्होंने  नहीं  इसलिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  आप  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  टेलक्स  करें  कि  एक
 सप्ताह  में  ये  चीजें  वहां  पहुंच  जाएं  और  अच्छा  हो  कि  8  को  ईद  हो  तो  7  तारीख  तक  कुछ  चीजें  बहां

 पहुंचवा  दीजिए  तो  ईद  पर  वहां  कुछ  पहुंच  जाए  ।  यही  पहाड़  की  बात  यही  प्रदेश  की  बात  है  ।

 हम  पिछले  सूखे  से  आपके  कारण  निपट  एक  भी  मौत  नहीं  मैं  इस  विभाग  को  क्रेडिट

 देता  हम  संतुष्ट  हो  आज  तीन  मँट्रोलाजिकल  डिवीजन  में  पानी  नहीं  मध्य

 प्रदेश  और  उसके  अलावा  और  भी  कई  जगहें  हैं  तो  इन  जगहों  के  लिए  आपको  चिन्ता  करने

 की  जरूरत  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  हम  इस  सिस्टम  के  लिए  एक  मानिट्टरिंग  सैल  केन

 सरकार  में  बहत  सी  राज्य  सरकारें  राशन  नहीं  उठाती  समय  से  चीनी  नहीं  उठाती  हैं  तो  कौन

 इसको  देखेगा  ?  आप  देखें  कि  केन्द्र  का  एक  मोनिटरिंग  सेल  हो  संटल  गवनमेट  को  कोई  टीम  हो  जो  देखे

 कि.कोई  भ्रष्टाचार  न  समय  से  चीजों  का  बंटवारा  हो  ।  मिट्टी  के  तेल  की  इफरात  है  लेकिन  बंट  नहीं

 पा  रहा  है  इसी  तरह  डीजल  है  और  सब  चीजें  हैं  तो  आज  आप  एक  पालिसी  बनाइश  और  सख्ती  से

 इसका  परिपालन  कराइए  ।  जो  सरकारें  असमर्थ  आप  अपना  सेल  बनाकर  वितरित  कराइए

 श्री  हरोश  रावत  :  अधिष्ठिता  यह  कहना  तो  उचित  नहीं  होग

 प्राइस  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूबन  सिस्टम  हमारे  देश  में  कामयाब  नहीं  हुआ  ।  जिस

 डिस्टीव्यशन  सिस्टम  को  कायम  किथा  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  हद  तक  वह  अपने

 करने  में  सफल  रहा  है  ।

 नियंत्रण  करने  के  मामले  में  जितना  सहयोग  पी०  डी०  एस०  से  मिला  उतना  और

 बस्तृत  फैला  हुआ  देश  और  दूर-दूर  सस्ते  गल्ले  की
 मली  बात  नहीं  है  ।  मैं  यह  तो  दावा  नहीं  कर  कि  जितनी  भी
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 फेअर  प्राइस  शाप्स  उनमें  जितना  माल  जाता  वह  लोगीं  तक॑  पहुंचता  है  लेकिन  इतना  जरूर
 निवेदन  करूंगा  कि  यदि  फैअर  प्राइस  शाप्स  नहीं  होतीं  तो  हम  शा्द  जो  खुलें  व्यापार  के  ब्यापारी

 नके  हाथों  में  खेल  रहे  होते  और  मूल्य  आकाश  को  छ  रहे  होते  और  कोई  भी  सरकार  उस  फर  नियंत्रण
 करने  में  कामयाब  नहीं  हो  पाती  |  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  जिन  खामियों  की  तरफ  लोगों  ने  ध्यान  दिलया
 है  जो  सरकार  की  नालेज  में  उन  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  आप  अपने  पूराने  अनुभव  के  आधार
 पर  देखें  और  इस  सिस्टम  को  और  ज्यादा  विस्तृत  करने  की  जरूरत  है  ।

 आज  हम  14  आइटमें  फेअर  प्राइस  शाप्स  के  माध्यम  से  देते  मैं  आग्रह  करूंगा  कि  इसमें
 10,  12  आइटमें  और  जोड़ीं  जानी  चाहिएं  जिनसे  हम  ज्यादा  सामान  पीं०  डीं०  एस०  के  जरिए  जनता

 को  दिलेबा  सकें  ।

 आल  एक  ऐसा  छाद्य  ह ैजिसका  उपयोग  हर  कोई  करना  चाहता  आज  आप  मार्केट  में
 सब्जी  के  दाम  आसमान  को  छू  रहे  एक  तरफ  किसान  से  आलू  आप  8  आने  किलो  पर  खरीद  रहे  हैं
 और  मार्कंट  में  जाते  हैं  तो  3  र्पए  किलो  पर  भी  उपलब्ध  नहीं  हो  पाता  आप  आलू  देन
 साबुन  इनके  माध्यम  से  और  भी  बहुत  सारी  एसेंशियल  कमोडिटीज  उन  सबको  फेअर  प्राइस
 शाप्स  के  माध्यम  से  लोगों  को  दिलवाएं  |  जब  तक  हम  अपने  देश  में  दोहरा  भूल्य  नीति  नहीं
 सामान्य  जनता  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता  सामान्य  जनता  खुले  बाजार  में  हमेशा  लुटती  रहेमी  और
 सीमित  आस  के  साधन  वाले  लोग  त्रसित  होते  रहेंगे  ।

 आप  कंज्युमर  उषभोक्‍ता  आन्दोलन  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाएं  ।  सदन  ने  एक
 बिल  भी  पास  किया  उपभोक्ता  समिति  राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  बनी  जिला  स्तर  पर  बनी  हैं
 लेकिन  जिला  स्तर  पर  जाते-जाते  चीजें  हनी  डाइल्यूट  हो  जाती  इतनी  इन-इफैक्टिव  हो
 गई  उनका  फंक्शनिंग  इतना  ज्यादा  ब्यूरोक्रेटिफ  हो  गया  उस  पर  सरकारी  मशीनरी  इतनी
 हावी  हों  गई  जिन  उद्देश्य  से  इन  समितियों  का  गठन  किया  गया  वह  उद्देश्य  पूरा  नहीं  हुआ  |  आप
 जिलों  की  रिपोर्ट  मंगा  कर  देख  लें  शायद  ही  कोई  जिला  ऐसा  होगा  जहां  पर  पह  समिति  ठीक  तरीके  से
 फंक्शन  कर  रही  होगी  ।  वहां  अधिकतर  मिलावट  किया  हुआ  सामान  मिलता  है  और  जो  मिलता  है  बह
 बडी-बड़ी  मिलों  स ेचलकर  आता  है  ।  जहां  पर  यह  उत्पादित  होता  है  वहां  चेक  करने  का  कोई  सिस्टम
 नहीं  खुदरा  ध्यापारी  के  पास  जब  जांता  है  तो  उस  समय  यह  काम  होता  है  ओर  हम  उस  सम्रय  उसको
 दंडित  करते  हैं  जबकि  दंडित  मिल  ओनर  होना  चाहिए  |  आप  अपने  सिस्टम  को  बदलें  ।  जैसे  कस्टम
 डिपार्टमेंट  वाले  चेक  करते  हैं  वंसे  ही  आप  अपने  सिंस्टस  को  बनाइए  ।  जहां  पर  वस्तुयें  बनती  हैं
 वहां  पर  चैंक॑  कराने  की  व्यवस्था  यदि  यह  पाया  जाये  कि  वह  भिलाचट  वाला  सामान  है  और  उसकी
 क्वालिटी  अच्छी  नहीं  है  तो  आप  उसको  वहीं  रिजेक्ट  कर

 मैं  2-3  सुझाव  आपको  देना  चाहता  हूं  ।  एक  तो  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  गोदाम  खोले
 जाने  अभी  गोदाम  तक  माल  को  वहन  करने  का  खर्चा  राज्य  सरकारें  यहन  करती  हैं  |  पवंतीय
 क्षेत्रों  मे ंचूंकि  सिस्टम  फैला  हुआ  है  और  एक  गांव  से  दूशरे  गांव  की  दूरी  10-11  किलोमीटर  की  होती
 है  जिसंसे  इसमें  दिक्कत  आती  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  हिमाक्ल  व  जम्भू-कशमीर  जहां  पर  भेहूं  का
 जितना  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  है  उतना  ही  लोगों  को  किराये-भाड़े  के  रूप  भें  देना  पड़ता  है|  यदि

 हम  4-5  सस्ती  गल्ले  की  दुकानों  के  बीच  एक-एक  गोदाम  बना  देंगे  और  उस  खब्  को  सरकार  वहन  कर
 लेगी तो  उन  लोगों  को  निर्धारित  मूल्य  पर  चीजें  मिल  संकेंगी  जिससे  ठतको  काफी  राहत  मिलेगी  ।  यहीं

 पर  मैं  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  जितने  पर्वतीय  क्षेत्र  हैं  वह  आवश्यक  वस्तुओं  को  बहन  करने  मन
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 खर्चा  केन्द्र  सरकार  को  उठाना  उत्तर  प्रदेश

 खर्चा  दीजिए  लेकिन  आपने  वह  देने  से  इन्कार

 जनजातीय  क्षेत्रों  में  सस्ता  गल्ला  देने  की  व्यवस्था  पहले  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  ने  उसे

 डिसकंटीज्यूकर  दिया  है  ।  यह  यू०  पी०  के  मामले  में  किया  है  या  अन्य  राज्यों  के  मामले  में  भी  किया  है

 मुझे  इसकी  पूरी  जानकारी  नहीं  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  के  जन-जातीय  क्षेत्रों  में

 जो  सस्ता  गल्‍ला  मिल  रहा  था  बह  फिर  से  मिलना  चाहिए  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  गांव  को  आधार

 नहीं  मानना  चाहिए  ब्लाक  को  आधार  मान  कर  चलना  चाहिए  ।  जिस  ब्लाक  में  जनजातियां  रहती  हैं

 वहां  गैर  जन  जाति  के  लोगों  को  भी  सस्ता  गल्ला  मिलना  चाहिए  नहीं  तो  आपस  में  मतभेद  दा  होते

 ऐसी  इंस्ट्रक्शन  आपकी  तरफ  से  अभी  गई  नहीं  हैं  ।  हमारे  यहां  मुशायरी  और  जोशीमठ  आदि

 जन-जातीय  क्षेत्र  हैं  वहां  आपने  कहा  है  कि  जिन  गांव  में  जनजाति  के  ब्यक्ति  हैं  वहां  के  गेर  जनजातियों

 को  तो  हम  देंगे  लेकिन  ब्लाक  को  आधार  नहीं  मानेंगे  ।  इसमें  आप  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  ।

 एक  चाज  मैं  केन्द्र  सरकार  के  ऊपर  लगाना  चाहता  हूं  ।  उत्तर  प्रदेश  जंसे  विशाल  राज्य  को  आप

 बहुत्त  कम  चीनी  और  पामोलिन  देते  नतीजा  यह  हुआ  है  कि  सारा  पी०  डी०  एस०

 सिस्टम  फेल  हो  गया  है  ।  हम  बार-बार  आग्रह  कर  रहे  हैं
 कि  आप  यू०  पी०  को  उसकी  रिकवाय  रमेंट

 के  अनुसार  दीजिए  लेकिन  आप  उस  पस  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहे  एफ०  सी०  आई०  ने  हमारे  साथ

 बहत  ज्यादती  की  है  ।  अब  भी  समय  है  आप  इसको  दुरुस्त  कर  दें  नहीं  तो  हमारा  रिकार्ड  और  खराब

 हो  जायेगा  ।  इस  समय  हमारे  विपक्ष  के  मित्र  नहीं  हैं  इसलिए  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  बहां  लोग

 यह  कह  रहे  हैं  कि  कांग्रेस  की  सरकार  हस  को  सस्ता  गल्‍्ला  नहीं  दे  पायी  है  ।  आप  कृपया  इस  कमी  को

 दूर  करें  ।

 अंत  में  एक  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जब  पंजाब  से  या  दूसरे  इलाकों  से  दबाव  पड़ता  है  तो

 बहां  का  जो  खराब  टाइप  का  गेहूं  होता  चावल  होता  उसको  आप  खरीद  लेते  हैं  या  वह  आपके

 गोडाउंस  में  खराब  हो  जाता  है  उसकी  एफ०  पी०  एस०  सिस्टम  से  बंठवा  दिया  जाता  है  ।  उसकी  वजह

 से  भी  केन्द्रीय  सरकार  की  बहुत  बदनामी  होती  है  ।  मैंने  स्वयं  अपनी  आंखों  से  देखा  है  कि  फेयर  प्राइस

 शाप्स  में  ऐसा  गेहूं  दिया  जाता  लोगों  को  ऐसा  चावल  दिया  जाता  है  जो  खाने  लायक  नहीं  बहुत

 खराब  स्थिति  में  होता  है  ।  मेहरबानी  करके  ऐसे  मामलों  की  जांच  करायें  और  एफ०  सी०  आई०  के  जो

 गोडाउंस  हैं  उनकी  भी  रेण्डम  चैंकिंग  होनी  चाहिए  और  वहां  पर  देखा  जाना  चाहिए  कि  इस  तरीके  का

 माल  एफ०  पी०  एस०  सिस्टम  तक  न  पहुंचे  ।

 क्रो  के०  प्रधानों  :  माननीय  सभापति  मैं  अपने  देश  में  उचित  दर  दुकानों

 सम्बन्धी  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूगा  ।  हमारे  देश  में  दो  प्रकार  की  कमियां  पहली  प्राकृतिक

 और  दूसरी  व्यवसाइयों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  ।  पहली  कमी
 सूखे

 और  वाढ़  से  उत्पन्न  प्राकृतिक

 होती  है  ओर  दूसरी  मूल्य-वृद्धि  के कारण  हुई  कृत्रिम  कमी  होती  उचित दर  दुकानें

 उन  स्थानों  पर  होती  हैं  जहां  कीमतें  बहुत  अधिक
 होती  हैं  और  इनका  उद्देश्य  वहां  के  लोगों  को  इन

 बढ़ती  कीमतों  में  कुछ  राहत  देना  होता  जब  वर्ष  1977  में  जनता  सरकार  सत्ता  में  आई  तब  वह

 सभी  आवश्यक  वस्तुओं  के  मुल्य  को  विनियन्त्रित  करना  चाहती  थी  और  उसने  उन्हें  बिनियन्त्रित  किया

 कमियां
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 भी  ।  कुछ  दिनों  तक  तो  खाद्याननों  और  आवश्यक  वस्तुओं  की  दुलाई  बहुत  आराम  से  होती  रही  ।  छः ्
 महीने  पश्चात्‌  ही  कीमतें  आसमान  को  छूने  लगीं  ।  तत्पश्चात्‌  गृह  मन्‍्त्री  आए  और  पूछने  लगे  कि

 क्या  किया  जाए
 ।”

 हमने  चीनी  और  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्यों  को  विनियन्त्रित  कर  दिया  है  और

 अधिकारी  ने  बताया  कि  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  पर  विनियन्त्रण  के  पश्चात्‌  आवश्यक  वस्तु
 नियम  लागू  नहीं  होगा  तथा  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  हैं  ।”  उन्होंने  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  लाकर

 इन  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  पर  नियन्त्रण  किया  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  आवश्यक

 वस्त  अधिनियम  उन  व्यक्तियों  को  दण्डित  करने  के  लिए  है  जो  जमाखोरी  और  कालाबाजारी  में  लगे

 हुए  हैं  ।  परन्तु  हम  इस  तरह  के  अपराधों  में  संलग्न  अपने  किसी  भ्रष्ट  व्यवसायी  अथवा  अधिकारी  अथवा

 किसी  व्यक्ति  पर  बहुत  कम  जुर्माना  करते  हैं  अथवा  उसे  दण्डित  नहीं  करते  अतः  मेरा  सरकार  से

 निवेदन  है  कि  वह  खाद्यान्नों  क ेवितरण  की  जिम्मेदार  राज्य  सरकार  को  यह  निर्देश  दे  कि  ऐसे  व्यक्तियों

 को  बराबर  दण्ड  दिया  जाए  ओर  वह  यह  देखें  कि  सब  कार्य  सुचारू  रूप  से  हो  ।  अब  जैसाकि  मेरे  पास

 समय  कम  मैं  केवल  कुछ  मुद्दों  पर  ही  बोलना  चाहूंगा  ।

 मैंने  एक  बार  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  में  यह  सुझाव  दिया  था  कि  देश  में  दो

 प्रकार  के  राशन-कार्डों  की  व्यवस्था  की  यद्यपि  राजस्व  विभाग  के  लिए  यह  एक-भारी  जिम्मेवारी

 होगी  ।  पहला  कार्डਂ  ओर  दूसरा  कार्डਂ  होना  चाहिए  ।  मेरा  अभिप्राय  है  कि  कार्ड

 उन  व्यक्तियों  के  लिए  होना  चाहिए  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  कार्डਂ  के  माध्यम  से

 हम  कम  कीमत  पर  चावल  दे
 सकते  हैं  तथा  इस  का्डंਂ  के  द्वारा  हम  चावल  और  वे  वस्तुएं  जो

 सार्वजनिक  बादार  में  उपलब्ध  नहीं  उन्हें  उचित  कीमत  पर  दे  सकते  अतः  यह  कार्डਂ

 होना  चाहिए  ।  इस  समय  हमारी  सरकार  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कम  कीमत  पर  चावल  भेज  रही  है  तथा

 वहां  के  लिए  चलती-फिरती  ग्राड़ियों  की  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  वे  जनजाति  के  लोगों  की  बहुत  अच्छी
 सेवा  कर  रही  दै  ।  वे  प्रति  सप्ताह  लगने  राजार  में  आवश्यक  वस्तुओं  को  ले  जाती  हैं  और  हर

 15  दिन  में  जनजाति  के  लोगों  को  उन्हें  बेच  रही  हैं  ।  वहां  इस  बात  का  प्रचलन  है  कि  व्यवसायी  और

 कालाबाजारी  करने  वाले  व्यक्ति  जनजाति  के  उन  जिनके  पास  इन  वस्तुओं  को  खरीदने  हेतु
 पर्याप्त  धन  नहीं  उनके  राशन  कार्डों  को  अपने  पास  जमा  कर  लेते  वे  इन  कार्डों  को  इकट्ठा
 करके  वस्तुएं  खरीद  लेते  हैं  जिससे  कि  किसी  अन्य  जगह  इन्हें  इससे  अधिक  कीमत  पर  बेच  सके  |  सरकार

 को  यह  देखना  चाहिए  कि  इन  कार्डों  का  इस  प्रकार  दुरुपयोग  न  हो  ।  तत्पश्चात्‌  इन  उचित  दर  दुकानों
 की  वस्तुओं  को  लाने-ले-जाने  सम्बन्धी  कठिनाइयां  आती  आजकल  निजी  फूटकर  दुकानों  में
 चार  ब्याप्त  है  और  यही  कारण  है  कि  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  निजी  फूटकर  विक्रेताओं  को  निलम्बित
 करके  आवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद  फरोख्त  का  काम  सहकारी  समितियों  को  दे  परन्तु
 समितियां  भी  असहाय  हैं  क्योंकि  उनको  दिए  जाने  वाला  यातायात  प्रभार  बहुत  कम  मान  लीजिए
 कि  एक  चावल  की  बोरी  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  अर्थात्‌  20  से  30  किलोमीटर  की  दूरी.त़क
 ले  जाने  के  लिए  उसे  प्रति  बोरी  5  रुपए  से  8  रुपए  देने  पड़ते  हैं।वह  इतना  प्रभार  नहीं  सह  सकता  ।
 इसमें  उसे  जरा  भी  लाभ  नहीं  मिलिगा  ।  चावल  अथवा  गेहूं  बेचने  के  लिए  उन्हें  किसी  को  रखना  ही  होगा  ।

 परन्तु  इस  व्यवसाय  में  उन्हें  ज्यादा  लाभ  नहीं  होगा  ।  अतः  कोई  भी  व्यक्ति  जो  आवश्यक  वस्तुओं  की
 खरीद-फरोख्त  करता  वह  कालाबाजारी  करने  के  लिए  बाध्य  हो  जाता  है  ।  अतः  यह  सरक  का

 कत्तंव्य  है  कि  वह  व्यवसायी  एवं  फुटकर  विक्रेता  जो  आवश्यक  वस्तुओं  की  खरीद-फरोछ्त  का  कार्य  करते

 उन्हें  थोड़ा  लाभ  मिले  ।
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 उचित  दर  दुकान  विधेयक

 यदि  राज्य  सरकार  और  अधिक  चलती-फिरती  गाड़ियां  चाहती  हैं  तो  वह  इस  पर  विचार  कर  सकते  हैं
 एवं  और  अधिक  गाड़ियां  दे  सकते  यदि  वहां  गाड़ियों  की  कमी  है  तो  वह  पहले  ही  और  अधिक  गाड़ियां
 देने  का  वादा  कर  चुके  हैं  ।  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  मंत्री  जी  को  याद  दिलाता  हूं  कि  वह  यह  देखें
 कि  उड़ीसा  को  और  अधिक  चलती-फिरती  गाड़ियां  दी  जाएं  जिससे  ये  गाड़ियां  हर  अर्थात्‌  सात

 दिनों  में  एक  बार  बाजार  जाएं  तथा  जनजाति  के  उन  व्यक्तियों  को  आवश्यक  वस्तुएं  दें  जो  बहुत  निर्घन

 हैं  और  जो  महीने  में  दो  बार  एक  साथ  आवश्यक  वस्तुएं  खरीदने  में  असमर्थ  और  वे  सप्ताह  में  एक
 बार  अर्थात्‌  महीने  में  4  बार  खरीद  सकते  हैं  ।

 ]
 प्रो०  नारायभ  चन्द  पराशर  :  सभापति  उचित  दर  दुकान

 विधेयक  जो  माननीय  श्री  जी०  एस०  द्वारा  सदन  में  प्रस्तुत  किया  गया  यह  एक

 बहुत  ही  अच्छी  भावना  से  प्रस्तुत  किया  गया  इस  विधेयक  की  भावना  लोगों  को  ठीक  ढंग  हर

 समय  और  विशेषकर  कठिनाई  के  समय  उचित  दर  पर  वस्तुएं  पहुंचाने  की  है  जो  कि  अक्सर  लोगों

 को  नहीं  मिल  पाती  विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  ऐसा  प्रत्येक  राज्य  में  प्रावधान  होना  चाहिए  कि

 उचित  दर  की  दुकान  के  माध्यम  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  ठीक  किया  उसके  लिए  उन्होंने

 कुछ  मुझाव  दिए  हैं  कि  कुछ  बोर्ड  स्थापित  किए  जाएं  ।
 े  े

 हि जहां  तक  बोर्डों  की  स्थापना  का  सम्बन्ध  है  ।  इस  प्रबन्ध  का  महत्वपूर्ण  सिद्ध  होना  प्रदेश  सरकार

 के  दष्टिकोण  पर  निर्भर  करता  जब  तक  प्रदेश  सरकारें  इस  मुद्दे  को  बहुत  उपयोगी  समझ  कर  उस  पर

 पूरी  तरह  से  अमल  न  चाहे  आप  बोर्ड  चाहे  अप
 कमीशन

 बनायें  और  चाहे  आप  कुछ  भी

 बनायें  ।  इसलिए  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसी  कोई  सूचना
 है

 कि  प्रदेश  सरकारें

 पूरा  सहयोग  नहीं  करती  हैं  ?  अगर  नहीं  करती  हैं  तो  उसके
 क्या

 क्‍या
 उनकी  अपनी

 नाइयां  हैं  और  अपनी  उनकी  कुछ  कठिनाइयां  हो  भी  सकती  हैं  या  वे
 केसी  भावना  से  केन्द्र  को  सहयोग

 नहीं  क  सती  हैं  ?  जैसा  कि  माननीय  श्री  हरीश  कह  रहे  थे
 कि

 पव॑तीय  क्षेत्रों  की अपनी

 समस्याएं  हैं  और  उनका  समाधान  भी  आवश्यक  है  ।  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  तो  भण्डारण  की  है  ।  पबंतीय

 क्षेत्रों  में  कई  क्षेत्र  ऐसे  जहां  बर्फ  महीने  रास्ता  नहीं  मिलता  है  और  कई  ऐसे  भी
 क्षेत्र  हैं

 जहां  बफं  अधिक  हो  गई  तो  रास्ता  टूट  यातायात
 बी

 गया  तथा  कुछ  ऐसे
 भी  क्षेत्र  हैं

 जहां  पर
 जंगल  से  यातायात  रुक  जाता  है  और  वहां  जाना  आसान  नहीं  होता  इस  संदर्भ  में

 सबसे  पहले  जो

 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  नजर  आती  वह  यह  है  कि
 सब  काम  छोड़  कर

 पव॑तीय  क्षेत्रों  में  और
 जनजाति

 क्षेत्रों  जिनको  हमारे  योजना  आयोग  ने  विशेष  केटेगिरी  स्टेट
 माना  स्पेशल

 केटेगिरी
 स्टेट

 माना
 उनमें  ऐसे  स्टोर  और  भण्डारण  हेतु  गोदाम  बनाए  जिनमें  अनाज  और  दूसरी

 ले  ग्राम
 वस्तुएं  हर

 समय  उपलब्ध  इसको  बाकी  प्रदेशों  क ेलिए  आधार
 हि

 बनाया  जाए  तो
 भी  हे

 रण
 क्षेत्रों

 जहां  पर  यातायात  की  कठिनाई  राष्ट्रीय  मागे
 न  हों  या  इस  तरह  की  बातें  न  ऐसे  जिले  आप

 छांट  लीजिए  जहां  रेलवे  लाइनें  म  वहां  पर  ट्रांसपोर्ट  सब्तीडी  देकर  कोई  प्रबन्ध  किया  जाए  ।

 ]
 जा

 ेु
 भा  8  मई

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  अगली  बार
 री

 रख  सकते  हैं  ।
 सभा  8

 1989  को  11.00  म०  पू०  पर  पुनः  समवेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है

 6:00  द्यश्बात  लोक  सभा  8  1989/18  के  ग्यारह  बजे

 स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
 हां

 कप  मुद्ण  साक्य मुडठक  :  चौधरी  मुद्रण
 किक


